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 राष्टीय  गि

 *307.  डा०  वसन्त  कुमार  मंडी  कया  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  aia  वाला

 वितरण सभा  पटल  पर  रखने  al  कृपा  करने

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  के  पास  ऊर्जा  वितरण  में  कार्यकुशलता  लान ेके  लिए  एक

 राष्ट्रीय  ग्रिड  अवधारणा  ग्रिड  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सभी  राज्यों  से  इस  अवधारणा  समर्थन  करने का
 थी

 अनुरोध  किया
 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  विभिन्‍न  राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राज्यों  को  कार्य संचालन  में  कुचलता  प्राप्त  करने  और
 अतिरिक्त  ऊर्जा  के  वितरण  के  लिए  मानदंड  और  शुल्क-दर  निर्धारित  करने  हेतु  जो  नि  जा

 किए थे  उनका  राज्यों  ने  पालन  नहीं  किया  यदि  तो  वे  राज्य  कौन से
 हैं

 और उन्होंने क्या

 कारण  बताए  और

 कया  सरकार  का  विचार  विद्युत  के  क्षेत्र  में  अपना  नियंत्रण  बढ़ाने  के  लिए  कोई
 निक

 संशोधन
 प्रस्तुत  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  विक्रम  महाजन  से  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा  जाता

 है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्रिड  एक  विकासशील  प्रक्रिया  है  जिसके  लिए  राज्यों की  प्रणालियों को
 भली-भांति  परस्पर  सम्बद्ध  करना  होता  है  और  स

 द
 होता ।  इस  प्रक्रिया  पारेषण के  क्षेत्र

 मेंकेन्द्र  की  उत्तरोत्तर  बढ़ती  ह हुई  भूमिका  की  प परिकल्पना  गई  है  ताकि  समग्र  रूप  से  देश  की  विद्युत

 प्रणालियों  का  इष्ट तम  और  frat  u  चक

 1980  में  हुए  राज्यों  के  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलन  राष्ट्रीय ग्रिड  के  विकास

 1
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 in  परकार  a  eine  को सामा  कार  किया गया  था  ।
 व्यवस्था के  मामले

 राज्य  बिज
 ली  बोर्डों  की  Slaqd  प्रबंध  व्यक्त  जिसमें अन्य  बातों  के

 ata  समय-समय  पर  विभिन्‍न  मंचों  पर साथ-साथ  प्रचालन  कायें  में  नदी  भी

 विचार-विमर्श  किया  गया  था  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  कोर  से  भेजे  गए  विभिन्‍न  पत्र  आदि  में  भी

 इस  पर  जोर  दिया  गया  अन्तर्राज्यीय  आदान-प्रदान  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  क्षेत्रीय  बिजली

 बोर्डों द्वारा  टैरिफ  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांत  अपनाए  गए  हैं  ।  राज्य  बिजली  बोर्ड  इन  क्षेत्रीय  बिजली

 बोर्डों  के  घटक  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  |

 ०  ada  कुमार  पंडित  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  के  भाग  में  कहा है  कि
 cy

 राष्ट्रीय  एक  विकासशील  प्रक्रिया  अन्तर्राज्य/क्षेत्रीय  सम्पकं  स्थापित  करने  सम्बन्धी  केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  चौथी  योजना  में  शामिल  किया  गया  था  जो  पांचवी  योजना  अवधि के
 दौरान भी  जारी  रहा  ।  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  अन्तर्राज्य/क्षेत्रीय  सम्पर्क  स्थापित  करने  सम्बन्धी  निर्माण

 की  समूची  लागत  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारों  के  लिए  राज्य  योजना  +  af

 सीमा  के  इतर  की  थी  ।

 लेकिन  आज  आजादी  के  33  ag  बाद  भी  विकासशील  देश  भारत  में  कोई  राष्टीय  fas  नहीं

 है  ।  हम  कमी  वाले  राज्यों  की  ये  बातें  सुनते  रहते  हैं  कि  फालतू  बिजली  वाले  राज्य  सूखे  की  स्थिति

 के  दौरान  भी  उन्हें  बिजली  नहीं  देते  ।  समूची  राष्ट्रीय  भथेव्यवस्था  कमी  वाले  तथा  विकासशील

 राज्यों क ग  बिजली  के  समान  वितरण  पर  निर्भर  करती  माज  एक  सुव्यवस्थित  ऊर्जा  प्रणाली क

 होना  आव  इक है  ।  वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  विभिन्‍न  कारणों  से  विफल  हो  रही  भारत  के

 जन  तथा  तापीय  बिजली  प्रणाली  का  उपयोग  करने  के  लिए  एक  सुव्यवस्थित  वितरण  होनी

 चाहिय े।
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताएंगे  कि  विकास  की  यह  अवस्था

 कब
 समाप्त  होगी  ?  आपने  अपने  वक्तव्य  केन्द्रीय  ग्रिडों  के  बिजली  सम्बन्धी  लक्ष्यों  का  कोई

 fam  नहीं  किया  है  ।  पांच  वर्षों  के  बाद  कितनी  बिजली  होगी  ?  क्या  चौथी  तथा  पांचवीं  योजना

 के  दौरा  शुरू  की  गयी  इस  योजना  को  छठी  योजना  के  दौरान  भी  जारी  रखा  जायेगा  ?  सरकार

 का  मूल्यांकन  कब  समाप्त  होगा  ?  राष्ट्रीय  fas  स्थापित  करने  सम्बन्धी  आपका  लक्ष्य  क्या  है  ?

 श्री  विक्रम  महाजन :  यह  बात  सच  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रिड  योजना  चौथी  योजना  के  दौरान  शुरू “
 की  गई  थी  ।  चौथी  योजना  के  बाद  अन्तरीय  पारेषण  लाइनों  के  लिए  राज्यों  को  100  प्रतिशत

 ऋण दि
 रया  गया  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  द्वारा  की  गई  प्रगति  सन्तोषजनक  नहीं  रही है  ।  अब

 हम  केन
 प्रिय  क्षेत्र  में  पारेषण  लाइनों  को  बनाने  का  काम  शुरू  कर  रहे  हैं  और  योजना अ  योग  aq

 बात पर  विचार  कर  रहा  है  कि  इसके  लिए  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  हमें  भाषा  है
 ieee कि  छठी  योजना  में  इसके  लिए  600  से  700  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किए  जायेंगे  ौर  लगभग  OO

 किलोमीटर  लम्बी  लाइनों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।  यह  प्रत  अभी  विच
 ताराधीस

 है  और  अभी

 इस  बारे  में  कोई  भी  बात  अन्तिम  रूप  में  नहीं  कही जा  सकती  |

 डा०  बसंत  कुमार पंडित  :  विवरण  में  कहा  गया  हूं  कि  aa  केन्द्र  की  उत्तरोत्तर
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 बढ़ती हुई  की  रि  अपना की  गई  डग  किया  qe  चात  रपट  करें रें
 कि  क्या  केन्द्रीय  र

 पित  करेगी  z  प  इसे  पारेषण  वे  |  ए  राज्यों  तथा  क्षेत्रीय  बोर्डों  fax  छोड़ेगी  ।  कई राष्ट्रीय  fas स्
 राज्य  बिजली  बोर्ड  संतोषजनक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे  इस  बारे  में  कई  कठिनाइयों

 ह

 सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  केन्द्र  की  उत्तरोत्तर  बढ़ती  हुई  भूमिका  का  क्या  मथ

 श्री  विक्रम  महाजन  जा  मंत्री  ने  अभी  हाल  में  राज्य  ऊर्जा  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया

 था  जिसमें  लगभग  सभी  राज्यों  के  विद्युत  मंत्रियों  ने  भाग  लिया  था  ।  उन्होंने  मंत्री  महोदय  को

 आश्वासन  दिया  था  कि  वे  ऊर्जा क्षेत्र  में  अधिकतम  सहयोग  दें  ।,  जहां  तक  राष्ट्रीय  ग्रिड  बनाने

 का  प्रदान  हमें  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  छठी  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  बिजली  की  समस्या  देशव्यापी  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्न

 की  परिस्थितियों  के  बावजूद  राज्य  अपनी  बिजली  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  पा  रहे

 ह थ  मेरी  समय  में  नहीं  आ  रहा है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  सारी  बिजली  का  उत्पादन  अपने  हाथों

 में  लेने  में  और  प्रदेशों  को  उनकी  जरूरत  के  मुताबिक  बिजली  देने  में  बया  दीवार  आ  रही है  ?

 श्री  विक्रम  महाजन :  बिजली  स्म्वर्ती  सूची में  है  भौर  राज्यों  को  अपनी  भूमिका

 करनी
 है  ।  यदि  राज्य  यह  काम  हमें  सौंपने  के  लिए  तेयार  हैं  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  अ

 इसे  अच्छी  तरह  से  चलाने  की  आशा  रखते  हैं  ।  राज्य  बिजली  घ  र  हमें  नहीं  देना  चाहते  और  मान

 नीय  सदस्य  भी  नहीं  चाहेंगे  कि  हम  इसके  लिए  बल  का  प्रयोग  करें  ।

 Sto  सच  दंडवत े:  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहुंगा  कि  वास्तव  में  राज्य  fas

 को  700  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  और  इस  बात  पर  बार-बार  बल  दिया  गया  है है  कि

 पक्षपात  और  सुप्रबन्ध  के  फलस्वरूप  राष्ट्रीय  ग्रिड  को  अधिक  महत्व  देना  पड़ा  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मैं  आज  जान  सकता  हूं  कि  क्या  आप  इस  बात  की

 पुष्टि  करेंगे  कि  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सचमुच  इतनी  हानि  हुई  है  ?

 यदि  यह  सच  है  तो  राष्ट्रीय  ग्रिड  प्रणाली  को  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये जा  रहे  हैं  ?

 श्री  विक्रम  महाजन :  ag  बात  सच  है  कि  बिजली  बोर्डों  को  हानि  हो  रही  लेकिन

 जितनी  हानि
 ह  इसके  बारे  में  मैं  अभी  आंकड़े नहीं  दे  सकता  क्योंकि  मूल  प्रश्न  इससे  सम्बन्धित

 नहीं

 जहां तक  राष्ट्रीय  ग्रिड  का  सम्बन्ध  है  इसकी  नीति  का  समर्थन  राज्याध्यक्ष  समिति  ने  किया

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  केन्द्र  को  बिजली के  क्षेत्र  में  अधिक  भूमिका  निभानी  चाहिए  ।

 हमें  आशा  है  कि  अगले  10  वर्षों  के  अन्दर  हमारी  उपलब्धि  50
 :

 50
 अर्थात्‌  केन्द्र

 की  50  भर  राज्य  की  5(

 स्वीकृति  के  लिए  विच  बाघिन  पड़ी  उड़ी  पा  OG

 था  WTTHUr
 तथा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 *309.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
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 पद  पन  ब  पया  शर  ज

 (a  |  डी उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रति
 त

 उन
 बिद्युत

 परियोजनाओं  तथा  ग्रामीण  सचल

 योजनाओं  की  संख्या
 और  नाम  क्या  हैं  जो  ite fa  के  लिए  विचाराधीन पड़ी

 वे  कब  से  विचाराधीन  पड़ी  और  प

 _  (77)  उनकी  कब  तक  स्वीकृति  मिल  जाने  की  mat है
 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  दिक्रम  महाजन  (#)  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।
 ae

 से  (7)  उड़ीसा  सरकारं/उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोर्ड  से  जल  विद्युत  तथां  ताप

 ही  के  जी  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  alt  स्वीकृति हेतु  जो  बे  न्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण में  लंबित

 पड़ ेहैं  उनकी  वर्तमान  स्थिति  में  दिखाई  गई  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोलें  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  3.26  करोड़  रुपये  के  ऋण  परिव्यय  की

 $  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  ग्राम  विद्यतीकरण  निगम  में  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी  हैं  |  न  स्कीमों

 _  को  ब्यौरा  में  दिया  गयां  है  16.74  करोड़  रुपये  के  ऋण  परिव्यय  की  48  अन्य  ग्राम

 विंद्यर्तीकरण  स्कीमें  ग्राम  विद्  तस्करी  निगम  में  प्राप्त  हुई  थीं  पर  तु  ये  स्कीमें  संशोधन  करणों

 के  लिए  उड़ीसा  asa  बिजली  बोर्ड  को  वापस  भेज  दी  गई  थीं  ।  इन  स्कीमों  का  ब्यौरा

 मे ंदिया  गया है  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  art  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  की  स्कीमों

 की ंतेकनीकी-आ्थिक  इष्टि  से  जीवनक्षमता  पर  और  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 चित  वर्ष  (1980-81)  के  लिए  निधियों  के  आबंटन  तथा  1980  स्वीकृत  की

 जा  चुकी  स्कीमों  के  आधार  पर  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  31-32-1981  तक  लगभग  50  am
 पदे  कें  रण  परिव्यय  उड़ीसा  की  कौर  स्कीमें  स्वीकृत  करने  की  स्थिति  में  होगा  ।

 ई  उत्तर  में  दिए  गए  विवरण  में  निविष्ट  उपबंध  झ्

 जल  विद्युत  तंथा  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  और  पारेषण  परियोज
 nf

 के  जो
 उड़ीसा  सरकार

 बिजली  बोर्ड  से  प्राप्त  हए  थे
 जो  स्वीकृति  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  लम्बित  पड़े

 उनकी  वर्तमान  स्थिति  दिखाने  वालों
 विवरण

 परियोजना  प्रतिष्ठापित  अनुमानित  परियोजना  विमान  स्थिति
 सख्या  क्षमता  लागत  रिपोर्ट  प्रा

 रु०  )  होने  की
 तारीख

 कद  a
 2  3 a  4

 नया  पयना  आ
 जल  faa  परियोजनाएं

 1  भीमकुण्ड  बहुदेशीय  योजना  738  328.1  4974  he  fae  aie  fe  ज०  आ०४
 संशोधित  के  आधार  पर  टिप्पणियों  को

 परियोजना  शामिल  करके  संशोधित
 रिपोर्ट  योजना  रिपोर्ट  1980  में

 1980  प्राप्त हुई  थी  ।  परियोजना
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 रिपोर्ट पर  के०वि०प्रा०/कि०
 ज ०  ato  की  और  टिप्पणियां

 प्राधिकरण  को
 ही भेज  गई  हैं  ।  चूंकि  यह

 परियोजना  बहुद्देशीय
 योजना  योजना  आयोग  की
 तकनीकी  सलाहकार  समिति
 द्वारा  स्वीकृति  कर  दिए  जाने
 के  इसके  विद्युत  के  वाले
 भाग  को  afar
 दृष्टि  से  अनुमोदन  प्रदान  करने
 के  लिए  उस  पर  के ०  वी ०
 प्रा ०  द्वारा  विचार  किया  जा

 सकता

 बलीमेला  120  20.21  के०  ज०  Ato  की  टिप्पणियों
 1978  के  उत्तरों  परियोजना

 प्राधिकारियों  से  प्रतीक्षा  है

 अपर  कोलाब  विस्तार  80  18.62  दिसम्बर  परियोजना  तकनीकी-आ्थिक

 1979  मूल्यांकन
 की  प्रोन्नत  अवस्था

 > र  |

 गाला  150  28.85  —  के ०  ज०  भाग  की  टिप्पणियों
 1979  के  उत्तर  परियोजना

 कारियों  से  हाल  ही  में  प्राप्त

 हुए  हैं  ।  यह  परियोजना  इस
 समय  निर्माणाधीन  रंगीली
 जल  विद्युत  परियोजना  की  ही
 एक  विस्तार  परियोजना  है  ।

 37.5  “1597  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन

 hems  के  लिए  मौजूदा  rage
 1980

 विद्युत  केन्द्रों  बन्द  करना
 होगा  ।  दो

 विद्युत  ara  को
 E  नद  करने  की  अर्वा  का  प्
 मान  लगाने  के  लिए
 f  ्  मिली  कार्यक्रम  मे  के
 अनुरोध  परियोजना  प्रा

 ——————
 कारियों  से  किया  गंगा  है  1

 —

 ताप  fees  afdiarare

 उड़ीसा  राज्य  में  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  लिए

 स्वीकृति  हेतु  लिखित  नहीं  पड़ा  है  ।  तल चेर  में  एक  वृहत  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव किसी  समय  था  ।  राज्य  सरकार इस  बात  पर  सहमत हो  गई  हैं
 कि

 यह  विद्युत  संयंत्र
 केन्द्रीय  क्षत्र  में  स्थापित  कर  दिया  जाए  ।
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 श्री  के०  प्रधानी :  मैंने
 i

 क  विवरण को  पढ़ा  है  ।
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या 3  कार ने  त ेतेलचर  स्थित  तापदि  संयंत्र को  केन्द्रीय

 क्षेत्र में  लेने  का  निर्णय  ले  लिया है  ?  14 afe  aN a  इस  संयंत्र  को  कब  तक  केन्द्रीय
 क्षत्र

 में
 हिया

 जायेगा ।

 श्री  विक्रम  महाजन  :  परियोजना  प्रतिवेदन  तेयार  किया  जा  चुका  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  बाये

 में  ढ़  हैं  और  इसे  छठी  योजना  के  दौरान  हाथ  में  लेने  का  पुरा  प्रयास  किया  जायगा  ।

 श्री  सके  प्रघानी  दूसरा  अनुपूरक  wet  यह  है  ।  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रदान  पूछा  था  ।
 मैंने

 छा  था  कि  इस  संयंत्र  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  के  लिये  कब  तक  स्वीकृति  दी

 जायेगी  ।  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  a  तिथि  नहीं  बतायी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  इन

 परियोजनाओं  की  स्वीकृति  सम्बन्धी  कोई  तिथि  दी  जा  सकती  है  ?  मुझे  पता  चला  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचाराधीन  ये  परियोजनायें  पड़ी  हैं  ।  सुन्दरगढ़  तथा  सम्बलपुर  जिलों  में  स्थित  ईव  पन

 बिजली  परियोजना  सुन्दरगढ़  जिला  स्थित  कशाहल  पन  बिजली  मयूरभंज  जिला

 स्थित  साबरकंठ  मयूरभंज  जिला  स्थित  गुलुडीह्दी  मयूरभंज  जिला  स्थित

 सोमा कुएं  परियोजना  तथा  महानदी  चित्तरोपला  बिजली  परियोजना  ।  ये  परियोजनाओं  केन्द्रीय

 गर  के  विचाराधीन  मंत्री  महोदय  बतायें  कि  ये  परियोजनाओं  इस  समय  किस  अवस्था

 शी  विक्रम  महाजन  :  विभिन्न  मंत्रालयों  के  विचाराधीन  इस  समय  पांच  परियोजनाओं

 जहां तक  भीमकुंड  सम्बन्ध  यह  एक  बहु  उद्देश़्य  परियोजना  है  ।  इसे  अध  सिचाई  विभाग

 की  तकनीकी  समिति  द्वारा
 स्वीकृति

 दी  जानी  है  और  यह  अभी  तक  अर्घ  मंत्रालय में
 *  थ नहीं  आयी है

 ह
 तक  बायोमेड  स्टेज  है  का  सम्बन्ध  है  ,  हम  तीन  महीनों के  अंदर  स्वीकृति दे  देंगे  ।

 जीता
 है

 कि  बहुत  शीघ्र  ही  अर्थात  तीन  महीनों  के  अंदर-अंदर  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी

 at  तक  ऊपर  कोलाब  एक्सप्रेशन  BT  सम्बन्ध  इसके  लिये  स्वीकृति  दी  ह

 ot

 वाली

 ह्  इ  लिये  स्वीकृति  बहुत  शीघ्र  दी  जायेगी  ।

 जहां  तक  रंगाली  स्टेज  11  का  सम्बन्ध  यह  सिचाई  विभाग  के  अस्तंगत  pandtadinis
 सम्बन्धी  कागज  अभी  ऊर्जा  मंत्रालय  में  नहीं  आये  हैं  ।

 हीरा कुंड  डेज  111  के  बारे  में  विमान  बिजली  एकक  के  बंद  होने  तथा  नये
 एकक  को  बनाने

 सम्बन्धी  समस्या है  ।  हम  इस  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  के०  प्रधानी :  मैंने  कुछ  परियोजनाओं  के  बारे  में  पूछा  था  ।  मैंने  पुछा  था  कि  क्या  इन्हें

 केन्द्रीय  सरकार  अपने  आधीन  ले  रही  है  ?

 श्री के०  पी०  सिंह  देव  :  इस  तथ्य  के  परिप्रेक्ष्य  में  कि  उड़ीसा  देवा के  आर्थिक  आपसे से

 सर्वाघिक  पिछड़े  क्षेत्रों  में  से  एक  है  और  जहां  विद्युतीकरण  तथा  पनबिजली  और  उन  अन्य  oft

 योजनाओं के  सम्बन्ध  में  हम  आधारभूत  ढांचे  का  fa  त्र  करने  का  कर  रहे  जिनसे  राज्य

 के  कृषि  सम्बन्धी विकास  के  लिए  आवश्यक  सामग्री  उपलब्ध  समूचे  ढांचे  को  सुधारने  तथा
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 वा

 इन  योजनाओं के  कार्य को  शीघ्र  पूरा  करने  के  जोकि  एक  लम्बे  समय से  विचाराधीन

 जैसा कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  स्पष्ट  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए
 ी  ofS, ै

 हुई  ह  । जा  रहे  1973  से  ये  योजनाएं  तथा  अन्य  निकायों  में  विश्वाराघीन  पड़ी

 इन  योजनाओं  को  स्वीकृत  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठाए  जाने  हैं  ताकि  उड़ीसा  ज पा  atta

 fra  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र  अपने  आधारित  sia  को  विकसित  कर  प्रगति  कर
 ?

 थी  विक्रम  महाजन  :  लगभग  ही  योजनाएं  हैं  जिनकी  लागत  3.26  करोड़  रुपए  बढ़ती

 योजनाएं  विचाराधीन  हैं  ।  उन्हें  बहुत  जल्दी  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना  है  ।  अन्य  48

 योजनाएं  और  हैं  ।  इन  योजनाओं  को  वापस  उड़ीसा  सरकार  के  पास  भेजा  जा  रहा  हैं  ।  कुछ  प्रगति

 को  स्पष्ट  किया  जाना  है  ।  इन  पर  भर  16  करोड़  के  लगभग  लागत  आएगी ।  पिछड़े  क्षेत्रों को
 अधिक  से  अधिक  देने  के  सरकार  द्वारा  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ
 मानदण्ड  हैं  जिनका  पालन  किया  जाना  है  ।  कुछ  खास  कार्यक्रम  इन  भंगों  को  दिए  गए  गर

 उनमें  उड़ीसा  का  खास  ध्यान  रखा  गया  है  ।  हमें  आशा  है  कि  वे  बड़ी  तेजी  से  विकसित  होंगे  ।

 श्री  के०  पी०  fag  देव  मैं  जानना  चाहता  था  कि  प्रक्रिया  को  सुधारने  के  लिए  1  विशेष

 कदम  उठाए  गये  है  ताकि  ये  योजनाएं  शीघ्र  कार्यान्वित  हों  ।

 Qty दशा श्री  विक्रम  महाजन :  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  जैसा  कि  माननीन  सद  जानते

 हमारे  द्वारा  इन  योजनाओं  को  अंतिम  रूप  से  तेयार  करके  राज्यों  को  सौंपन ेसे  रोज

 आयोग  द्वारा  इन  योजनाओं  को  स्वीकृत  किया  जाना  है  ।  हम  उनकी  सहायता  करने  की

 कर  रहे  हैं  और  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  अनेक  योजनाएं  उड़ीसा  को  सौंपी  गई  है  और

 इन्हें  तेजी  से  स्वीकृत  करने  के  लिए  अधिकाधिक  ध्यान  दिया  जाएगा  ॥

 श्री  अर्जुन  सेठी  :  यदि  आप  सभापटल  पर  रखे  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  पर  दृष्टिपात  करे

 आप  देखेंगे  कि  सभी  जैसे  भीमकुंड  बहुउद्देशीय  बालीमेला  परि

 1974  से  केन्द्र  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  हुई  मैं  माननीय  मंत्री से  जानना  चाहूंगा
 कि  क्या वे  इस  तथ्य  से  वाकिफ हैं  कि  भिंड  बांध  परियोजना के  सम्बन्ध में  12-11-80  को सरकार

 से  स स्वीकृती  प्राप्त  हो  गई  है  और  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  में  इसकी  जांच  की  जा रही
 1974  से  are  समय  से  विचाराधीन  पड़ी  परियोजनाओं  के  परिप्रेक्ष्य  में  देश  तथा  राज्य  के  हित  मैं

 बहुत  जल्दी  इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  हैं  ?

 श्री  विक्रम  महाजन  :  यह  केवल  प्रश्न  का  एक  भाग  जिसे  पिछले  माननीय  सदस्य  द्वारा

 पहले  ही  पुछ
 लिया  गया  है  और  मैंने  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  प्रश्न  संख्या  308  के  बारे  में  क्या  कह  रहे  हैं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उस  प्रदान  को  सम्बद्ध  सदस्य  के  अनुरोध  पर  वापस  ले  लिया  गया  है  ।

 श्रमिक  काननों में  परिवर्तन

 लचन्द  क्या  fafa  न्याय 311.  श्री  फूल चन्द  पची  जनागल  IMU,  न्याय  आर और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  qe  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  भू

 क्या  सरकार  ata  afefeafast  के  ed  में  लोगों  तथा  श्रमिकों  को  सस्ता  तथा

 12



 मौखिक  उत्तर 18  1902  ))

 आसान  न्याय  दिलाने की  दृष्टि से  श्रमिक  कानूनों  तथा  न्यायपालिका  में  परिवर्तन  करने  पर  विचार

 कर  रही
 यदि a लि  तो  इस  बारे  में  पूरा  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fafa-  न्याय  और  मौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  franz  और  यह

 सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कि  श्रम  विवादों  में  कम  खर्चीला  सुलभ  न्याय  प्राप्त  सरकार

 श =  | श्रम  विधियों  का  बराबर  पुनर्विलोकन  करती  रहनी

 ऐसी  समय  सीमा  नियत  करने  के  लिए  जिसके  भीतर  श्रम  न्यायालयों और  औद्योगिक

 करणों  को  अपने  अधघिनिणेंय  दे  देने  एक  प्रस्ताव  इस  समय  वीणा  राधीन है  ।  सरकार  का

 यह  प्रस्ताव  भी  है  कि  श्रम  न्यायालयों  और  भौद्योगिक  अधिकरणों  की  संख्या  बढ़ा  दी  जाए  जिससे
 कि  शीघ्र  न्याय  निर्णयन  संभव  हो  सके  ।

 ह  क
 प्रदान ही  नहीं  उठता ।

 ब्
 श्री  फल  चन्द  वर्मा  :  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  हुए  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  मंत्री  महोदय

 ने  आश्वासन  दिया  था  कि  केन्द्रीय  राज्य  बीमा  श्रमिक  मुआवजा  कानून  न्यूनतम  वेतन

 कानून  गौर  केन्द्रीय  प्राविडेंट  फंड  आयुक्त  के  कार्य  का  विकेन्द्रीकरण  किया
 ज  पाएंगे  और  साथ  ही

 यह  भी  कहा  था  कि  श्रम न्यायलयों को  अपने  फसलों पर  अमल  कराने  का  a

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  उन्होंने  क्या  कार्यवाई  की  है
 साथ  ही  उन्होंने  एक  और  बात  भी  कही  थी  कि  उद्योंगो ंके  अन्दर  बनो  श्रमिक  व  eke

 हैं
 उन्हें  उस  में  भागीदार  बनाने  का  कानून  बनाया  जाएगा  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 आपने  अभी  तक  FAT  कार्रवाई  की  है  ?

 आ  श्री  पी०  शिवशंकर  :  इन्होंने  जो  सवाल  मूल  से  पूछा  है  इसको  उन्हें
 लेबर  मिनिस्टर  से

 पूछना  चाहिये  था  ।  मैंने  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  है  ।  लेकिन  जो  वासन  लेबर  मिनिस्टर

 ने  दिए हैं  मैं  इसके  पक्ष  में  हूं  कि  उनको  पूरा  किया  जाए  ।  मैं  माननीय  सदस्य  के  सेंटीमेंट्स को
 लेबर  साहब  तक  पहुंचा  दूगा  ॥  wag

 प्री  फल  चन्द  वर्मा  आपने  यह  आश्वासन  नहीं
 लिप

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मैंने  कभी  लेबर  मिनिस्टरों  या  लेबर  लीडर्ज  की  कान्फ्रेंस  को  एड्रेस  हीं

 नहीं  दिया  है  ।

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा :  मैं  विधि  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि
 सभी

 राज्यों  में  एक  जैसा

 श्रम  कानून
 कपा  इसके  लिये  सरकार  विचार  कर  रही है  ?  क्

 दुसरा  निवेदन  यह है  कि  श्रमिकों  के  मामले  में  अनेक  करण  काफी  लम्बे  समय तक  कोर्टो

 में  fsa  पड़े  रहते  क्या  इनके  लिये  सरकार  उच्च  तथा  उच्चतम  न्यायालय  अलग  बेंच  बनाने

 का  विचार कर  रही  है
 fas

 sea  hel  अभी  तक  क्या  कार्यवाही  की

 T
 है  ?  यदि  आपका  इरादा  नहीं  पीछे  कारण क्या  है  ?

 श्री  पी०  दिव  शंकर  :  आपका  ag  सवाल  कि  सारे  देश  में  एक  ही  किस्म  का  कानून  लागू
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 रे आज  पोजीशन  यह  है  कि  पू
 रे

 देश  में  इंडस्ट्रियल  डिस्पयूट  एक्ट  जिसके  तहत  लेबर  कोट

 इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यूनल  या  नेशनल  ट्रिब्यूनल  जाते  हैं  ।  जहां  तक  मुकदमों  अवधि
 का

 सवाल  डिपार्टमेंट  के  जेरेगौर  एक  बात  जरूर  है  कि  लेबर  कोर्ट स  के  जितने  भी  मुकदमें  उनको

 3  महीन ेके  अन्दर  खत्म  कर  दिया  लेबर  कोर्ट  अपना  3  महीने  में  दे  दें  ।

 उसी  तरह  से  जहां  तक  इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यूनल  से  मुताल्लिक  बात  उस  बारे  में  भी

 मेंट के  जेरेगौर  यह  सुभाव  है  कि  इंडस्ट्रियल  ट्रिब्यूनल्स  भी  अपना  was  6  महीने  में  दे  दें  ।  जहां

 तक  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई  HE  का  ताल्लुक  हैं  कि  वहां  कोई  अलग  बेंच  बनाया  इस  वक्त तो तो

 ऐसा  मसला  जेरगौर  नहीं  लेकिन  एक  बात  जरूर  जेरगौर  है  कि  इंडस्ट्रियल  एपेलेट  ट्रिब्यूनल

 फिर से  कायम  किया  जाये  ।  कांस्टीट्यूशनल  की  धारा  226  के  तहत  हाई  में  जो  रिट-पिटीशन

 दाखिल  होता  है  उसके  जूरिस्डिक्शन  को  इंडस्ट्रियल  एपीलेट  ट्रिब्यूनल  के  जूरिस्डिक्शन  में  तबदील

 कर  दिया  जाये  ।  आर्टिकल  223-0  के  तहत  va  ट्रब्यूनल  बनाये  जा  सकते  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  सिकन्दरा बाद  से  निर्वाचित  माननीय  सदस्य  ने  अपने  उत्तर में

 बताया  है  कि  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अत्यंत  व्यग्र  है  कि  श्रम  विवादों  एवं  औद्योगिक

 विवादों  पर  जल्दी  से  निर्णय  हो  ।  क्या  मैं  इनका  यह  अथ  लूं  कि  इसमें  किसी  भी  निर्णय  जो

 दिया  या  क्रियान्वयन  भी  शामिल  है  ?  क्या  सिकन्दरा बाद  से  निर्वाचित  माननीय  सदस्य  हमें

 यह  बताएंगे  कि  क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  कमेंचारिठों  को  बोनस  का  भुगतान  किए  जाने के  लिए

 हाल  ही  में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  को  सरकार  कार्यान्वित  करने  जा  रही  जो

 कि  क्रियान्वयन  एजेंसी  या  नहीं  ?
 क्या

 उसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाएगा  ?

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  मैं  अपने  मित्र  की  भावनाओं  से

 श्रममंत्री  को  अवगत  करा  दूंगा  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 वित्तमंत्री  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  श्रम  विवाद  के  बारे  में  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  विधि

 मंत्रालय के  पास  भेज  दिया  है  ।  यदि  ऐसी  बात  तो  क्या  वे  सदन  को  बताएंगे  कि  उस
 निर्णय  के

 सम्बन्ध में  विधि  मंत्रालय  को  परामर्श  देने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  ह

 at  पी०  दीपांकर  :  माननीय  सदस्य  महोदय  को  मैं  इस  बात  का  आश्वासन  सकता हूं
 कि  मैं  जितना  शीघ्र  संभव  परामर्श  दे  दूंगा  ।

 हरियाणा  और  पंजाब  को  कोयले  की  पूति
 312.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 यह  सच  है  कि  पंजाब  और  हरियाणा  को  भेजी  जा  रही  कोयले  की  मात्रा  इन
 दो  राज्यों में  स्थित  सभी  उद्योगों  की  वास्तविक  आवश्यकताओं  से  कई  गुनी  अधिक  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  नहीं
 प्रदान  नहीं  उठता  |

 श्री
 सोमनाथ  चार्जों

 :  जब  मैंने  ag  प्रदान  रखा  था  तो  मैंने  सोचा  कि  मालदा  जिले
 के  साथ-साथ  आपका  राज्य  भी  कोयले  की  आपूर्ति  से  लाभान्वित  होगा  ।
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 महोदय  मेरा  राज्य  एका
 सरकारी  नहीं  केवल

 उत्पादन में  '

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कम  से  कम  माल  दा  जि  प  आपका  सम्पर्क  ag  अच्छी  बात  है

 यह  उस  समाचार  के  आधार  पर  किया  गया  जो कि  2  नवम्बर क को
 त  fave में  प्रकाशित  हुआ  जिसमें  कहा  गया है  कि  हजारों  टन  कोयला  तस्करों  के  एक  दुर्गा  ot

 ee
 तथा  कोयला  व्यापारियों  द्वारा  छिपे  रूप  से  देश  से  बाहर  भेजा  जा  रहा है  |  यह  जानकारी

 पंजाब  गौर  हरियाणा  का  ऐसे  राज्यों  के  रूप  मे ंउ उल्लेख  किया  गया  जहाँ  कि  प्रत्यक्ष is

 ।  उसे  बीच में  ही  और  बंगला  देश  जेसे  स्थानों  अथवा  अन्यत्र  नहीं पर  सप्लाई  हो  रही है
 भेजा  जा  सकता  है  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हो

 रहे  इन  समाचारों  की  ओर  आर्कषित  किया  गया  जहां  उन्होंने  इसकी  कार्यप्रणाली  तथा  अनेक

 उदाहरण  दिये  हैं  ।  यदि  आपका  ध्यान  आकर्षित  नहीं  किया  गया  है  तो  आपको  मामले  की  छानवीन

 करनी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  ऐसी  बातें  न  हों  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  यह  सरकार

 का  दावा  है  कि  वहां  कोयले  की  कोई  तस्करी  नवदीं  हो  रही  है  अथवा  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को
 गलत  तरीके  से  कोई  कोयला  नहीं  भेजा  जाता  |  क्या  वह  सरकार  का  वक्तव्य  है  ?

 श्री  विक्रम  महाजन  :  जहा  तक  राज्यों  के  बीच  कोयले  की  तस्करी  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय

 सदस्य  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  पास  पर्याप्त॑  कोयला  है  और  वास्तव  क्योंकि  हमारे

 पास  इतना  ज्यादा  कोयला  का  भंडार  लगभग  130  लाख  टन  कोयला  खदानों  के  पास  हमने
 खुले  बाजार  में  कोयले  की  बिक्री की  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  खदान तक  जा  सकता  है  और  वहां  से
 कोयला खरीद  सकता  भर  25  प्रतिशत  कोयला  खाने  खोल  दी  गई  आप  वहां  क

 सकत  दें और  कोयला  खरीद  सकते  हैं  ।  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  कोयले  की  तस्करी  का  प्रदान  ही
 नहीं  उठत

 ता
 क्योंकि  कोयला  खुले  बाजार  में  मिल  रहा  कोई  भी  जाकर  खरीद  सकता है  ।  इसकी  अन्तर Seas

 हूँ राज्यीय तस्करी  का  प्रश्न  ही  नहीं  पैदा  होता  ।

 जहां  तक  जांच  कार्य  का  सम्बन्ध  हमने  पंजाब  तथा  अन्य  ऐसे  ही  राज्यों  के  बारे  में  कोल
 इंडिया  से  जांच  करने  के  लिए  कहा  है  और  उसने  हमें  यह  रिपोर्ट  दी  है  कृ

 नहँ  कोई  नी  लियਂ मिलता  अथवा  अनुचित  बात  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सहज  सिद्धान्त  का  पालन  करिए  ।  कृत  दंड

 aT—Holet  परिश्रम  कीजिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  तस्करी  के  लिए  कायें  करना  उन्हें  भी  घर  से  तैयारी

 करके  आने  के  लिए  कठोर  परिश्रम  करना  चाहिए  ।

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  देश  भर  में  उन स्थानों जहां
 से  कोयला  भेजा  जाता  है  और  उन  स्थानों  पर  जहां  कोयला  प्राप्त  किया  जाता  23  अक्तूबर  को

 जांच  और  जब्ती  का  एक  अभियान  चलाया  गया  था  ताकि  रोगों  तथा  देश  से  बाहर

 भेजने  की  उनकी  कार्य  शैली का  पता  लग  सके  और  स्थान  ऐसे  हैं  जहां  जांच
 पड़ताल की  गई  है  और  उससे  यह  जाहिर  re  करोड़ों  रुपए  मुल्य  का  कोयला  खान  क्षेत्रों  से

 अज्ञात स्थान  को  भेजा  उ  रहा  है  क्या  प  समाचार का  कोई  आधार  है
 ?  क्या  माननीय  मंत्री

 इसका  उत्तर  देगें  और
 मे
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 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  पहले पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री
 fern  महावन

 र

 नॉक्यदवाश

 थो और  जब्ती
 के  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी

 नहीं है  और

 कुछ  भी  हमारी  जानकारी  में

 मणिपुर & अरर  मसको  ईधन  की  आपति

 *313.  श्री  शिवकुमार  सिंह  ठाकुर :  कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 ral

 क्या
 सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1980  के  म  एक्सप्रेस  में

 मिजोरम  सैन्य  एस०  alo  एस०  और  फ्यूलਂ  शिक्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर 2 आकृष्ट  किया
 गया

 ई है  ;  =)  हु

 यदि  तो  इन  सीमावर्ती  यों  को  ईंधन  दिए  जाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये जा  रह ेह ेहैं  ताकि इन  राज्यों का
 प्रयास  कार्य  तथा  जन-जीवन  का  दैनिक  कार्य  उचित

 ढंग  से  चल

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :
 जी

 लि

 )  असम  के  आन्दोलन  के  कारण  इन  राज्यों  को  सप्लाई  करने  वाले  डिपुओं  को  रेल  द्वारा

 1980 के  अन्त  से  कदम पैट्रोलियम  उत्पादों  के  परिवहन  को  अधिकतम  बनाने  के  लिए  अक्तूबर

 उठाये गये  थे  ।  इन  राज्यों  की  अत्यावश्यक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादों  की  पर्याप्त

 उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  दैनिक  आधार  पर  स्थिति  की  देखभाल  की  जा  रही  है  ।

 att  दिव  कुमार fag  ठाकुर  12  नवम्बर  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  जो  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  था  उस  सन् दम  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मणिपुर  और  मिजोरम  में  फ्यूल

 की  सप्लाई  में  आप  ने  कितनी  प्रगति  की  है  ate  क्या  आप  की  गौहाटी  और  डिगबोई  की  रिफाइनरी

 शुरू  हो  गई  है
 ?

 साथ  ही  मेरा  प्रदान  यह  भी  है  कि  पाइप  लाइन  साफ  करने  का  जो  कार्यक्रम  आप
 ने  हाथ  में  लिया  था  में  कितनी  प्रगति  हुई

 श्री  दलवीर  fag  :  fears  रिफाइनरी  शुरू  हो  गई  है  ।  गौहाटी  रिफाइनरी  में  सफाई  का

 काम  हो  रहा  है  ।  माशा  है  आठ  सात  रोज  में  वह  काम  पूरा  हो  जायेगा  और  उस  रिफाइनरी  के  भी

 वालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।  पाइप  लाइन  में  जो  कारण  था  उस  को  निकाल  लिया  गया  है  और  उस

 में  फ्रेश  पड़  पम्प  इन  कर  दिया  गया  है  जो  सप्लाई  डिसरप्ट  हुई  थी  इन  सब  कारणो ंसे  उस  को

 दूसरी  जगह  से  भेजकर  के  पूरा  करने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  अब  मिजोरम  और  त्रिपुरा

 की  कैरोसिन  की  और  डीजल  की  सष्लाई  में  पहले  की  अपेक्षा  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्री  दिव  कुमार  fag  ठाकुर :  मैं  मंत्री  महोदय से  जानना  चाहता  हूं  कि  ईरान  और ईराक

 जो 110  लाख  टन  खनिज  तेल  हमारे  देश  में  आता  था  उस  के  बदले  में  आप  ने  किन देशों  से  तेल
 ी

 के  लिए  प्रयत्न  किया  है  भर  कितना  तेल  इस  साल  आने  वाला है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  तो  इस  सवाल  से  नहीं  उठता  ।

 att  दिव  कुमार  सिह
 ठाकुर :

 मंत्री  महोदय  जवाब दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  arr  की  ओर  उन  की  कोई  सांठ  गांठ  है  तो  मैं  इजाजत  दे  देता  हूं
 ।
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 ait
 fara  कुमार  सिह  ठाकुर

 :
 gee  ne  पुछता णिपुर  हैं|

 स
 अक

 ह  ै  क  आम

 मा

 क

 लाख
 दन  आप

 करन
 बाले  थे  fas  गा  और  मणिपुर  के  fi  उसी

 दिन  की  खबर  में  यह

 आया  तो  यह  जो  अ आप  ने  बताया  कि  गौ  हाथी  की  रिफाइनरी  प्रारम्भ  हो  गई  है  तो  उस  से  कितना

 रगे  ?
 तेल  इस  साल  प्राप्त

 पेट्रोल
 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  :  श्री  प्रकाशन  चन्द्र  सेठी  :  अध्यक्ष  महोदय  डिगबोई

 रिफाइनरी से  5  हजार  टन  7  हजार  टन  कैरोसिन  और  7  हजार  टन  डीज़ल  प्राप्त  होगा  ।

 पग
 महारा कट  कक  मुख्य  मंत्री  का  न्यायपालिका  पर  नियंत्रण  रखने  संबंधी  सुभाव

 *314. श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  क्या  fafa,  न्याय  भर  कम्पनी  कार्य  मंत्री त्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्य
 AT  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  श्री  अः  तुले  ने  राष्ट्रीय  विकास  of परिषद  की  पिछली

 बैठक  में  यह  सुझाव  दिया  कि  भारत  में  न्यायपालिका  पर  कुछ  नियंत्रण  लगाए  जाने
 कौर

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और  इस  संबंध  में  निकट  और  दूरवर्ती  भविष्य

 के  लिए  तैयार की  गई  नीति  क्या  है
 श

 fafa,  स्थान  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री
 te  दिव दां कर )  :  अगस्त  30-31,  1980

 को  हुई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  भाषण में

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तिका  में  छपा  यह  सुभाव  नहीं  दिया  था  कि  भारत  में  न्यायपालिका

 पर  कुछ  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी :  क्या  किसी  मुख्य  मंत्री

 ate:  जो
 एक  जिम्मेदारी वाले  पद

 ES पर  है  और  जिसने  संविधान  के  प्रति  निष्ठा  की  शपथ  ली  संसदीय  लो य  लोकतंत्र  को  न्यायापालिका

 at  तानाशाही  बताना  उचित है  ?  कया  यह  सच  नहीं  हैकि  श्री  wae  संसदीय
 stein

 &
 विरुद्ध अपमानजनक  टिप्पणियां  करते  रहे  हैं १

 प्रो०  सधुदण्डबते  :  हां  ।  )

 हाध्यक्ष  महोदय :  ऋपया  बेठ  जाइए  |  मंत्री  जी
 कॉ

 ह  सम्बन्ध  में  उत्तर  देना  है  ।  वे  बताएंगे

 पौर  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  कितने  विधि  मं मित्रा  हू
 >

 इस  सदन  में
 ?
 —

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  तनी  bi

 की
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  गिनना  नहीं  यह  काम  आप  करिये  ।  )

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  विधि  मंत्री  इस  तक  से  सहमत  हैं
 न्यायपालिका  ने  इस  देश  में  तेज  गति  से  सामाजिक-आर्थिक  cheats  नहीं  होते  दिया
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 कि  यदि  देश  को  तेजी  से  सनाणिकआगिक  परिवर्तन  लाना  है  तो  न्यायपालिका  पर  कुछ  अंकुश

 अवश्य  लगाए  जाने  चाहिए

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  प्रत  तीन  भागों  में  इसके  प्रथम  भाग  में
 हतों

 ढारा  गई

 aaa  और  उनके  वक्तव्य  के  बारे  में  कहा  गया  है

 श्री
 अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  और  उनका  जिम्मेदाराना  ओहदा ।

 _
 श्री  पी०  शिवशंकर  :  मुझे  मालूम  इसीलिए मैं  यह  कह  रहा  हूं

 ।  मैंने

 2 कहा ।  उन्होंने  शपथ  ले  रखी  है  ।  )

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  श्रीमान  इस  प्रत  के  सम्बन्ध  में  मेरे  निश्चित  विचार  हैं  जिसे  मैंने

 कुछ  दिन  पूर्व  राज्य  सभा  में  व्यवत  किए  कि  महज  शपथ  लेने  का  यह  i  नहीं हो  जाता  कि  वह

 व्यक्ति  अभिव्यवित  की  उस  स्वतंत्रता  का  हकदार  नहीं  हैं  जो  संविधान  के  भाग-मत  गन  में  भूल  अधिकारों

 के  रूप  में  उसे  प्रदान  की  गई  है  ।

 इस  सदन  में  मौजूद  हममें  से  बहुतों  ने  संविधान  के  नाम  में
 ग्रहण  की  हैं  और  हो  सकता

 |  यकता  नहीं--संविधान  के है  यहां  मौजूद  हममें  से  कुछ  लोगों  को--मुश्ते  टिप्पणी  करने  की

 विभिन्‍न  प्रावधानों  में  कोई  आस्था  न  हो  ।  अभिव्यवित  की  स्वतन्त्रता  जो  भाग-तीन में  प्रदत्त  की  गई

 है  और  मैं  कहूंगा  कि  मुख्यमंत्री  अभिव्यक्ति  की  जो  कि  एक  मूल  अधिकार  के

 आधार  पर  अभिव्यक्ति  के  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  किया  है  ।

 एक  सानिया  सदस्य  :  बहुत  अच्छी  बात है  ।

 श्री  पी०  शिवशंकर  :  अब  दूसरा  प्रश्न  ।  संसदीय  लोकतंत्र  के  बारे  में  श्री  अटल  बिहारी

 जी  ने  यह  तव  दिया  है  कि  संसदीय  लोकतंत्र  न्यायपालिका  की  तानाशाही है  ।  मैं  पहले  बता  चुका

 हूं  कि  प्रकाशित  पुस्तक  को  मैंने  पढ़ा  है--उन्होंने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद में  एकसमान  प्रदान  रखा =
 *

 यह  सच  नहीं  है  कि  आम  आदमी  के  c lo  शुरू किए  गए  तथा  क्रियान्वित

 faq  जाने  वाले  भूमि-सुधार  उपायों  में  न्यायपालिका  द्वारा  बाधा  डाली गई  तथा  डाली  जा

 रही

 इसे  उन्होंने  इस  प्रकार  रखा  ।  परन्तु  जिस  रूप  में  यह  है  उससे
 इतना  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह

 न्यायपालिका  की  तानाशाही  है  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  इस  निष्कर्ष  पर  खेद  है  |  मेरे  1  में  श्री  अन् तुले  के  वक्तव्य

 से  यह  faced  नहीं  निकलता  ।  तीब्र  सामाजिक  आर्थिक  सुधारों  तथा  न्यायपालिका  की  भूमिका  के

 बारे
 में  मैं

 अपनी  राय  नहीं  चाहता  ।  विभिन्‍न  उच्च
 उच्चतम

 न्यायालय  के

 थान ax निर्णयों से से  माप  पूरी
 तरह  परिचित  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  : मामला ८  स्त ।
 थो

 अटल  बिहारी  ब्राजपेयी  :  राय  व्यक्त  करना  अलग  बात
 तथा  मुझ  खुशी है  कि

 विधि

 8
 ~

 |
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 मंत्री  को  ug  अधिकार  परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  अभियान  जारी  करना

 संविधान  पर  हमला है  ।  न  मंत्री श्री  तू  ने
 सर  aes

 बाद  a

 में  दो  ad  गद

 द
 न कि  जनता  ने  राष्ट्रपति

 प्रणाली  के  पक्ष  मे  1  सत  ।
 मैं

 विधि  मंत्री से  जानना  चाहता हूं  कि
 ट् क्या  उन्होंने इस  बारे  में  श्री  अन् तुले  से  कभी  बातचीत  की  ह  और  क्या  अखिल

 नतसतको्ी की  बैठक के  बाद  भी  विधि  मंत्री  की  राय  भी  वही है  |  (eaaet )

 अध्यक्ष  रुपया  atda  न  कर

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्या  विधि  मंत्री  सभा  को  भार वासन दे  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  आप  उनक  भाषण  म  व्यवधान  डाल

 तना  शोरगुल  किस  लिए  है श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 घान  )

 सोसत मध्यक  सह  51८  में  जानता  आप  अपना  प्रश्न  TH  |

 श्री  azar  बिहारी  वाजपेयी  उनके  मन  में  मैल  है  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  उनकी  आत्मा  भी  राष्ट्रीयकृत  a (९  |  (sae  मात )

 ate  टल  बिहारी  बाजपेयी :  ata  विधि  मंत्री  ने  राज्य  स  बताया  कि  विपक्ष
 कर  रह  2 a  ||  क्या  मैं  जान  सकता  हू ंहूँ  कि  अ  जा and  में  भय

 व्यक्त
 य  कांग्रेस  कमेटी  में  दिए

 ह गए  भाषणों  के  बाद  भी  आपकी  यही  राय है  ह

 एक माननीय  सदस्य  :  आपातकाल  की  मांग  की  गई  ।  )

 ait अट
 टल  बिहारी  वाजपेयी :  क्या  उनका  अब  भी  वही  मत  क्या  वहू  सभा  को  आश्वासन

 सकते  हैं कि  सरकार  संसदीय  लोकतंत्र  को  वहां  की  तानाशाही  में  नहीं  बदलना  चाहती  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  आवश्यकता  न

 अध्यक्ष  महो  अवगत  |  )

 माननीय  सदस्य  :  वहां  से  उनका  कया  अभिप्राय है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  का  उत्तर  सकते  हैं
 ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  उन्होंने  किसी  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  लिया  ।

 प्रेम  मधु  दण्डवत  :  क्या  श्व  असंसदीय  दाऊद है
 ||

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  केवल  प्रत  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा हूं

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  साठ  )  fat  घ  मंत्री इस  प्रकार  के  कपटपूर्ण

 बाद  का  उत्तर  देने  में  सक्षम  हैं ।  वहू  अपना
 कर  सकते  हैं  ।

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  प्रश्न के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  संविधान  संसदीय  लोकतंत्र

 के  विरुद्ध  अभियान  चलाने  के  आरोप  से  है  as  area  की  बात  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  में  संसदीय
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 भग
 विविन  लिटर

 अ
 श |  ‘ane  wand

 लोकतंत्र  के प्रति सह  सा  लगाव  उत्पन्न  हो गया  ॥ कच६  ate  )  इनमे ंसे  aga से  लोगों  को  इसमें

 विश्वास  नहीं  था  ।  ८ है  खुशी  है  कि उ  उनमें  सहसा  संविधान  के  लिए  Aimyy  पैदा  हो  गया  हू

 बहुत  से  लोग  जिनका  इनसे  कोई  विश्वास  नहीं है  वे  भी  संविधान  में  निष्ठा  रखने  लगे

 यदि  कुछ  लोग  राष्ट्रपति  शासन  प्रणाली  समर्थन  करते  हैं--मेरा  ee
 creme

 दनि

 प्रणाली  भी  अच्छी  लोकतांत्रिक  शासन  प्रणाली  है  ।  आपने  प्रदान  किया है  ह
 भु  उत्तर

 देने  हैं  ।  त  से  लोकतांत्रिक  देशों  में  यह  चालू  है  ।  एक  प्रसिद्ध  विधिवेत्ता  ने  जिन्हे  भी
 अटल

 बिहारी  वाजपेयी  ने  अमरीका  में  राजदूत  नियुक्त  किया  राष्ट्रपति  शासन  का  सेन  कि  या
 मेरा  विचार है  कि  उनकी  राजदूत  के  पद  पर  नियुक्ति  उन्होंने  इसलिए  की  थी  कि  उनका  राष्ट्रपति

 ae  ,  में  facata है  उन्हें  प्रसन्न  होना  चाहिए  कि  कुछ  लोग  उनके  उद्देश्य  का  समर्थन  करने  लगे

 उन्हें  इस  बारे में  चिन्ता  नहीं  करनी  चाहिए  ।  केवल  इसीलिए  कि  यदि  किसी  भी  शीरान

 जिसमें  राष्ट्रपति  शासन
 प्रणाली  सम्मिलित  का  समर्थन  किया जाता  है  तो  इसका  यह  अथ

 नहीं  कि  यह  संविधान  पर  आघात है >  ।  हमारा  स्वतंत्र  समाज  है  ।  हमारे  अधिकार  संविधान  के भाग

 ata  में  निहित  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित  देश में में  बहुत  से  लोग  जिनमें  मुख्य  मंत्री भी

 सम्मिलित  हैं  भिन्न-भिन्न  शासन  प्रणालियों  का  पक्ष  लेते हैं  तो  मैं  नहीं  समझता  कि ६  समें  कोई  बुराई

 है  दूसरा  sea  है  कि  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  ।  विपक्ष  जो  कुछ  भी  समानता  परन्तु ने  aa  हैं  कि
 1980  के  भाम  चनाव  में  जनता  ने  उन्हें  अस्वीकार  कर  दिया  है  तथा  जनता  ने  हमारे  नेता  को  भारी

 समर्थन  दिया  है  ।  यदि  ag  ae  की  नेता  हैं  तो  यह  उनका  अधिकार है  तथा  उनकी  मिथ्या  टिप्पणियों
 af

 का  कोई  असर  नहीं  होने  वाला  है  ।  ड

 oth
 श्री  नरेन  घोष

 :
 कया  भाप  संसदीय  लोकतंत्र  के  विरुद्ध  जो  कि  आपके  लिए  असुविधाजनक

 न्र
 _

 बनता  जा  रहा  राष्ट्रपति  शासन  प्रणाली  का  पक्ष  लेते  हैं  ताकि  आप  लोगों के  ह
 य  से  बच

 जैसा  कि  आपने  कुख्यात  संशोधन में  किया  था  ?  यदि  आप  ऐसा  करते हैं  बया  भाप  इस

 अकेले  मामले  को  लोगों  के  पास  जनमत  संग्रह  के  लिए  भेजेंगे  ?  क्या  आप  ग aT F4T SIT 1 tar art  का

 होसला हैं  ।

 श्री  पी०  दि  शंकर  :  मुझ  मालूम  है  कि  इस  समय  दूसरे  पक्ष  के  सदस्यों  के  लिए  संसदीय

 लोकतंत्र  की  बात  करना  सुविधाजनक  हो  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ये  लोग  इस  प्रश्न  को

 वैद्यक  क्यों  उठा  रहे  हैं  ।  लोगों  को  बोलने  की  स्वतंत्रता  जहां  तक  भारत  सरकार  का  सम्बन्ध

 &,  मैंने  स्थिति स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 तेल  को  खोज  किये  जाने  के  संबंध  में  भारतीय  वाणिज्य

 और  व्यापार  मण्डल  संगठन  का  सुभाव

 #315  श्री  चित्त  ag :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  के  संगठन ने  यह  सुभाव  दिया है  कि

 विंमान  तेल  संकट  को  देखते  हुए  निजी  क्षेत्र को  तेल  की  खोज  तीब्र कर  देने  की  अनुमति  दे  दी

 जानी  और
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  दलबीर  जी

 नही ं1
 ्

 seat  नहीं  उठता  ।

 qa  प्रसन्नता  कि  उत्तर  TE  = श्री  चित्त  बसु  mat हूं  कि  सरकार  की

 नीति  है  कि  देश
 में  तेल  की  खोज  का  कार्य  निजी  क्षेत्र  को  न  सौंपा  जाए  ।  मैं  जानना  चाहता

 की  खोज  का  कार्य  बिदेशी  फर्मों  को  उत्पादन  में  भागीदारी  के  आधार कि  क्या ag
 सन  हूं  {4  ते

 पर  सौंपा  गया
 है  ।  वा  यह  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  हानिकर  नहीं  =  कि  हमारी  अर्थ-व्यवस्था के

 लिए  इस  त्व पूर्ण  क्षेत्र  को  बहुराष्ट्रीय  निगमों  एवं  विदेशी  फर्मों  के  लिए  खोल  दिया  गया है  और

 न  केवल  गाड़ियों  और  को  चलाता  है  परन्तु  राजनीति  को  भी  प्रभावित  करता  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाशन  चन्द  सेठी )  सभा  को  पता है  कि

 इस  समय  पूरा  विश्व  तेल  संकट  से  गुजर  रहा है  तथा  यदि  इस  समय  हम  तेल  के  वारे में
 निसार  नहीं  बनते  तो  उससे  भी  वड़ा  खतरा ह ैड  गुना  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 >
 इसलिए  हम  इस  वात  का  प्रयत्न  कर  रहे  र  कि  भारत  तेल  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर वन  जाए  ।

 इस  हृद  तक  नीति  में  संशोधन  किया  गया  है  तथा  हमने  32  ब्लॉक  विदेशी  फर्मों  के  लिए  न  केवल

 तेल  की  खोज  के  लिए  अपित ुतेल  के  उत्पादन  का  कार्य  भी  करने  के  लिए  रख  दिए  हैं  और  सरकार
 इसमें  कोई  बुराई  नहीं  समिति  |

 श्री  चित्त  बसु  :  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  स्थापना  देश  में  तेल  की  खोज  के

 विशेष  कार्य  के  लिए  की  गई  थी  ।  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  खोज  कार्य को  विदेशी
 कम्पनियों  के  सहयोग  के  बिना  करने  में  पर्याप्त  सक्षम  नहीं  है  इस  बारे  में  क्या  मैं  यह  भी  जान

 सकता  कि  इन  विदेशी  कम्पनियों  के  उपयोग  जिनके  साथ  करार  किया  गया  तेल की  खोज
 के  मामले  में  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  क्या  भूमिका  है  ?

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  जो  कायें  किया  उसे  मैं
 हीं  समझता  |  न्होंने  बम्बई  हाई  में  बहुत  अच्छा  काम  किया है  ||  उन्होंने  गुजरात  तेल  क्षेत्र

 = में  तेल  की  खाज  करने  में  भी  अच्छा  काम  किया है  परन्तु  देश  इतना  विद्या  र  en
 कारबन  के  भण्डार  इतने  विपुल  बनाये  जाते  हैं  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया
 अकेले  एक  निश्चित  समय  में  इसे  निकाल  नहीं  सकेंगे  ।  जहां  तक  करार  की  शर्तों  का  संबंध हैं

 हमने  अभी  निर्णय  नहीं  किया है
 कि  उसका  ब्यौरा  क्या  हो  ।  क्या  यह  भागीदारिता  पर  आधारित  हो

 अथवा  तेल  भौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  साथ  सहयोग  पर  आधारित  हो  अथवा  इस  पुरे  काम  को
 मामा का  a  |  re.  ये  केवल  पूर्वे-अधिकारी  करार  की  शर्तें  हैं  ।  वित्तीय  स्थिरता  और  पार्टी  की  प्रतिष्ठा

 fee  करने  में  तकनीकी  योग्यता  को  देखते  हुए  हमने  67  में  से  34  या  35  पार्टियों  को  योग्य
 पाया  है  ।  हमने  पहले  ही  दो  एक  वाशिंगटन  तथा  एक  इन  पार्टियों को  ब्यौरा  देने  के

 गा घार  पर
 लिए  भेज  दिए  है  जिन

 ले  जनवरी में  किसी  समय  बातचीत शुरू  होगी

 श्री  सुभाष  ace  बोत  wee:

 ४

 तेल  ala, ane  एक  विश्वव्यापी संकट  बन  गया  मैं

 21
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 नीय  मंत्री
 महोदय

 से  देश  मं
 तेल

 के
 wa  गोदा  ह  हई  मंगत  के

 बाक  जाना  चाहूंगा  और

 निसरपुर  समुद्रतट  तथा  सा समुद्रतट
 र

 a  ig  खुदाई में  हुई  प्रगति
 के

 हूंगा  |  क्या  यह  सत्य है  कि  कृष्णा  और  गोदावरी नदी  घाटी  में  अन्य  स्थलों पर में  भी  जानना =

 भी  सर्वेक्षण हो
 रहा  है

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  कई  स्थानों  पर  सर्वेक्षण  तथा  अनुसंधान  कायें  चल  रहा  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  हम  सोवियत  सहयोग  से  त्रिपुरा  में  काम  शुरू  कर  रहे  हैं  ।  महानदी  घाटी  में  सवाल हो

 चुका  कावेरी
 नदी  घाटी  में  सर्वेक्षण  हो  चुका  Viel  तक  परतापुर  का  संबंध

 त  इफर  दी  हुआ
 पर  sae  किय 11,  अब  हम  तीसरे  कुएं  पर  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 बम्बई  हाई  से  सुगन्धित  पदार्थों  के  उत्पादन  की  परियोजना

 317  भी  ए०  eto  पाटिल :  क्या  रसायन  उन  tH Wat  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पघा T  qt rag  स्थित  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  रिफाइनरी
 क

 चरण-दो  मं  बम्बई  हाई

 नाथा  से
 सुगन्धित

 ।  पदार्थों  के  उत्पादन  की  एक  परियोजना  शुरू  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचारा

 घिन  at:

 यदि  हां  तो  उस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  और

 (7)  विशेष  रूप  से  निम्न  के  सन्दर्भ  में  इस  परियोजना  की  बिशेष  बातें  क्या  हैं  :

 भूमि  और  आधार  मूत  ढांचे  की  स्थल  से  दूर  की
 m (ata) > carro

 परिवहन

 सहित  आवर्ती  लागत  में  पूंजी  निवेश  में  ने नैफ्था  की  उपलब्धता  और

 सुगन्धित  पद
 Tat  की  उत्पादन  और  लाभप्रदता  ?

 ..  रसायन  और  ट्रक  मंत्रालय मसें  राज्यमंत्री  दलबीर  )  :  (=)  बम्बई
 हाई  क्षेत्र  के  नेफथा  से  एरोमेटिक  के  उत्पादन  के  लिए  मैसस  भारत  पेट्रोलियम  कप erat

 is ने  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया है

 नये  एरोमेटिक  परियोजनाओं  के  स्थान  के  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  सरकार  द्वारा

 गठित  स्थल  चयन  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  वाद  लिया  जायेगा  ।

 ...  इसके  वारे  में  विस्तृत  ब्यौरे  कम्पनी  द्वारा  समिति  को  दे  दिये  गये  ।  समिति  भारत

 पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  द्वारा  दिये  गये  हैं  ।  समिति  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  g  रा  दिए  गये  सुझावों
 अध्ययन  करेगी  ।  ्  थ

 श्री  ह  zo  पाटिल
 क्या  मैं  सरकार से  जान  सकता  हूँ  कि  स्थल थल  चयन  समिति

 कब  स्थापित  की  गई  और  इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत होने  की  सम्भावना  (a)  समिति  के

 विचारो  विभिन्‍न  स्थल  कौर  सैं
 क्या  द

 सथ

 र
 प्रदान  के  भाग  (7)  में  मांगे  गये

 ब्यौरे के  संदर्भ  में  लों  की
 विशेष  बातों  को  स ब

 श्री  काश  चन्द्र  सेठी
 :  डा०  बी०  हाड  सवीता  में  मई  1980  में  एक  समिति

 22.
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 स्थापित  की  गई  थी  इसने  स्थती  के  art  में  असी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  परन्तु

 सरकार  ने  निर्णय  ले  लिया  है  तथा  महाराष्ट्र  में  सुगन्धित  पदार्थ  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए

 13.12  करोड़  रुपयों  की  स्वीकृति  i  देदी  ह ैदै  |  a

 शाहजहांपुर  डीजल/पैट्रोल  केन्द्र

 *318  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  व्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की  क्रपाल

 करेंगे  कि

 क्या यह  सच
 है

 कि  शाहजहांपुर  जिले
 उसके  साथ  लगे  पीली  सीता

 पुर
 और

 epee  जिले
 को mt  अपेक्षा  डीजल  पैट्रोल  के  विक्रय  केन्द्र  बहुत  कम  संख्या  में  है  :

 कथा  शाहजहां  जिले  के  लोगो ंने  जिले  में  डीजल/पैट़ोल  के  विक्रय  केन्द्रों  की  संख्या

 +.  और में  वृद्धि  करने की  जोरदार  मांग  की  है

 (7)  दि  at,  तो  इस  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  श

 रसायन  और  उकेरा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  दल

 लग
 र

 कर  बिली  केन्द्रों  की  संख्या  बरेली  पीलीभीत  जिलों  में  oes  पुर  जिल ेसे  अधिक

 जबकि  सीतापुर
 तथा  हरदोई  जिलों  में  फटकर  बिक्री  केन्द्रों  की  संख्या  a

 हां पुर  से  अपेक्षाकृत

 क्रम

 हाल  ही  में  शाहजहां  पुर  जिले में  बिक्री  केन्द्र  खोले  जाने के के  संबंध  में में  पता  चला  a1

 इंडियन  आयल  कार्पोरेशन से  इस  जिले  में  अधिक  फूटकर  बिक्री  केन्द्र  खोलते  की

 संभाव्यता  की  जांच  करने  के  बारे  में  सर्वेक्षण  करने के  लिए  कहा  गया है  ।  इसके  पंचायत  संबंधित
 aa  की  संभावानाओं  के  आधार  पर  जब  कभी  आवश्यकता  होगी  इस  संबंध  में

 ते
 तेल  कंपनियों  द्वारा

 उचित  कार्यवाह  |  की  जायेगी  ।

 भी  जितेन्द्र  प्रसाद :  उत्तर  में  यह  बताया  गया  कि  जहां  कहीं  भी  संबंधित  क्षेत्र  की  संभावनाओं

 ि
 ः  पर  आवश्यक  बिक्री  केन्द्र  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  डीजल  और  पंचशील  के  सम् भरण

 ध्न् के ग्र  an  frat  करने  के  लिए  संबंघित  क्षेत्र  की  आवश्यकता  पर  विचार  करते  के  की  स्थापना
 fae  कसौटी  या  यतीम  आवश्यकताएं  क्या  हैं

 aan,  रसायन  और  उबर  मंत्री  प्रकाशा  चन्द्र  आधारभूत  महत्व  पूर्ण  प्रत
 है  उन  उ

 उत्पादों
 का  सम् भरण  जिन्हें  हम  बेचने  जा  र  [  ।  जहां  तक  बिक्री  Feat  की  संख्या  बढ़ाने

 का  सम्बन्ध
 है  हम  माँग  में  विधि  को  ध्यान  में  रखते  हैं  जिसकी  दर  ४  से  ७  प्रतिष्ठित  अब  इसके

 लगभग  १०  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  है  ।  इसके  आधार  पर  हम  frog  लेते  हैं  ।  पैट्रोल  पम्प  और
 लिए  इस  आधार  पर  सर्वेक्षण  किया  जाता है डीजल  Teg  है  कि  दूसरा  पम्प  कितनी  दू

 री  पर  उस

 विशेष  क्षेत्र  की  माँग  कितनी  है  और  क्या  ast AQ  पैट्रोल  पम्प  उस क्षेत्र  की  भावुक  गाओं  की  पति

 नहीं  करता  ।  इस आधार  पर  इंडियन  आयल  कम्पनी  करती  है  ।  वाहन
 सर्वेक्षण  अय

 पुर  जिले  की

 ast  सदस्यों से  कुछ सभी  जगहों के  संबंध  में  हमें  eee ला  कुछ
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 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  हमने  कम्पनी के  एक  दल  को  wa  इलाके  का  ade  करने तथा  याह

 बताने के  लिए  कहा  है  वि

 नये

 बक्र  a  बी

 एकता  दहो

 हॉं  का  सती

 हैं
 श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  WTI  TAO  AIDEN  1१  हे  कि  दाह  t

 पुर  में  डीजल  और

 पैट्रोल  सम् भरण के  क़द्र  स्थापित  क  रने  की  माँग है  आर  इडियन  आयल  कम्पनी  छ दारा  सर्वे
 सते जा  रहा  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  सर्वेक्षण  कब  तक  पूरा  क्या  यह  वर्ष  स  हग

 तंक  प्रा  हो  जाएगा  और  सम्मान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  जनवरी  1981  में  ले  लिया

 जाएगा ?  ||

 ait  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  जैसा  कि  मैंने  हम  उपभोग  की  बढ़त  को  ध्यान  में  रखते
 हू

 अब  हमने  मानदण्डों  का  संशोधन  कर  लिया है  उस  इलाके  की  सम्मरण  न्यूनतम  माँग

 मानदण्ड में  दिए  गए  50  किलोमीटर  की  अपेक्षा  25  लीटर  डीजल  प्रति  माह है  ।  मानद

 मात्रा  तक  संशोधन  कर  दिया  गया  में  आशा  है  कि  तेल  कम्पनियाँ  इस  वर्ष  के  अन्त

 तो  कम  से  कम  जनवरी  तक  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लेंगी  ।  कल  ही  मैंने  सभी  तेल  कंपनियों
 से

 कि  वे  इस  महीने  के  अन्त  तक  या  जनवरी  के  आरम्भ  में  नये  बिक्री  केन्द्र  खोले जा
 hr  11

 कर  दें  1  es

 श्री  हीरा  लाल  भार०  परमार :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री
 sit  agape

 चाहता  है  कि  उत्तर  गुजरात  में  मेहसाना  में  जो  ओ०  एन०  जी०  सी०  का  प्रोजेक्ट है  ओर  उसके
 जो  बेल  उनमें  जो  गैस  निकली  है  जिसको  कि  पिछले  चार  सालों  से  जलाया  जा  रहा  उस  गस

 को  इकट्ठा  करने
 के  लिए  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 श्री  sata  चन्द्र  सेठी  दन  पेट्रोल  पम्प  के  बारे  में  तस  के  बारे में  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  कोयला  एककों  को  हुआ  सुनाया  और  घाटा

 १3109.  श्री  रास  विलास  पासवान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  लखित  जानकारी  दीदनी  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  ag  सरकारी  क्षेत्र  में  कोयला  उद्योग  के  पेक  एकक  को  हुए  मुनाफ  और  घाटे

 का  ब्यौरा क्या  है  ?
 और

 कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण
 के

 बाद दक

 के
 शूल

 मे

 कब  वृद्धि  की  गई  थी  और

 उसके  कारण  क्या  हैं  और  इस  बारे  में  पूरा  व्योम

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  विक्रम  :  (=)  आर  एक
 विवरण  पन्

 सभा-पटल पर  रखा
 है  ।

 विवरण

 कोल  इंडिया  लि०  तथा  उसकी  सहायक  कंपनियों  के  अन्तिम  और  बिना  लेखा  परीक्षा

 के  खातों  के  वर्ष  1979-80  के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०  तथा  उसकी  सहायक  कंपनियों के

 मुननाफे[घाटे  की  स्थिति  इस  प्रकार
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 कम्पनी  का  ATA  बर्ष  1979-80  में  मुनाफे  की

 राठी  करोड़  रुपयों  में
 2.42 कोल  इंडिया  लि

 ईस्टनें  कोलफीन्इध  लि०  84.85

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  54.72

 ara  कोल फील्ड्स  लि०  +16.47

 वेस्टनें  कोल फील्ड्स  लि०  8.90

 13.442
 —_—_—  — ————

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  कोयले  की  औसत  प्रति  टन  खान  मुहाना  कीमत  Fo  37.50

 थी  ।  उसके  बाद  कीमतें
 निम्नलिखित

 स्थिति  के  अनुसार  तीन  बार  बढ़ाई  गई

 औसत  कीमत  बढ़ाकर  कितनी  की  गई

 1-4-1974  को  47.50

 -7-1975  को  64.92  -
 17-7-1979  को  eo  101.1  a

 कीमतों  में  व  '  सज दरो  ओर  उत्पादन  स  प्र  कर  गत  में  वृद्धि  के  कारण  भावुक  हो

 रई  थी

 श्री  रास  far  नास  पा स  पासव  सजय  कॉपिया  न i
 दिया

 उसमें  सेन्ट्रल
 कोल

 फील्ड बकल  ठ
 छोड़  करके  उनके  तमाम  कोल  फील्ड्स  में  घाटा  चल  रद्दा है  r \

 मैं  दुहना
 चाहता

 हं  कि  क्या
 इस  घाटे  का  कारण  इंडस्ट्रियल  fs डस्प्यूट्स  हैं  या  प्रबंधक  की  अक्षमता  सरकार

 '
 इंडस्ट्रीज  डिस्प्यूट्स  हैं  या  प्रबंधक  की  अक्षमता है  ?  सरकार  इंडस्ट्रियल  रिलेशंस  को  भो  नगण

 लिए  क्या  कर  रही है को  सुधारने के
 we  भी  विक्रम  महाजन  :  कोयले  की  कीमतें  (८051  बढ़ने  वजह  aga हैं  जिनमें  ए

 की  कीमतों  का  लेबर  छुट्टी  का  कर  बिना  दरख्वास्त  के  set  देना  है

 पिछले  साल  हमने  मजदूरों  की  मजदूरी  बढ़ायी  है  और  मजदूरी  बढ़ाने  से  अलाउन्सिज  भी  देने  पड़ते

 को  जान  कर  होगी  कि  हिन्दुस्तान  में  कोयले  की  खानों  के  मजदूरों  को  सब  से

 ज्यादा  म  दरी  दी  जाती  ।  जैसे-जैसे  उनकी  मजदूरी  बढ़  जाती  उसी  के  साथ  कोयले  की  कीमतें

 भी  बढ़ती  चली  आती  ।  इन  सत्र  की  वजह  से  घाटा  बढ़  रहा  कोयले  की  खानों  में  ।

 थ्रो  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरा  sed  है  कि  कहीं  इनके  रसातल  में  जाने

 का  यह  कारण  तो  नहीं  है  कि  प्राइवेट  खान  मालिक  मैनेजमेंट  के  साथ  मिलकर  सांठगां  कर  रहे  हैं

 और  सारा  कप्तान  हो  रहा  इसके  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  विक्रम  महाजन :  अध्यक्ष  कोयले  की  खानों  का  नेशनलाइजेशन  हो  चुका  है  और

 रोड  बढ़ता  जा  रहा
 रहा
 SQ

 =>  ।  जहां  तक  इल् लीगल  माइनिंग  का  सवाल नेदानलाइजेशन के  बाद  कोयले  का

 है  यह  बड़ी  नामिनल  है  अं  cet
 बोरिए  है

 कि  बिल्कुल  न  हो  ।  मैनेजमेंट  के  साथ  प्राइवेट
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 खान  मालिकों  की  कोई  सांठगांठ  नहीं  अगर  इस  सम्बन्ध  में  मान  नीय  सदस्य  को  कोई  जानकारी

 है  तो  वे  उसकी  अवश्य  जांच  करा  ली  जाएगी  |

 5  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ्य
 3/9

 सो उहदा  का
 झापा  का  मुल्य

 *901 श्री  नतीजा ctr  सिह  तर  1
 श्री  ate  मित्र  | कसाब  UA)

 3  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :  1  मैड

 छवि  सोडा-एशा के  मूल्य  में  सौ  प्रति  त  की  वृद्ध क्या यह यह  सच है
 कि  हाल  के  दिनों

 हुई  बौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  अथवा  किए  जाने
 का  विचार है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्र  काश  चन्द  :  देश  में  सोडा  ऐश
 के  चार  निर्माता हैं  और  सोडा  ऐश  की  विभिन्न  किस्मों ने  लिये  दिनांक  1.9.1980

 को  उनके  कारखाने के  फिर  का  मूल्य
 गम

 उन्होंने ब
 और  1.4.1980  से

 1.91980
 तक  गुलों  मे

 प्रतिशत  वृद्धि  नीचे  दी  गई है
 ee

 किस्म  प्रतिशत  विधि किसा
 का  नाम  का  7a  बाहर का

 *  रुपये  प्रति  टन लि

 1.4.80  1.9.80

 हल्का  12.80  1580.00  23.44 मेसर्स  टाटा  केमिकल्स  faangz,

 मैसेज  सौराष्ट्र  पोरबन्दर

 गुजरात  1450.00  1600.00  10.34

 wad  ora  केमिकल्स
 aad  stat  1525.00  1675.°0  9.84

 aad  ल्यू यू  सेन्ट्रल  जूट  मिल्स  1850.00  2100.00  15-51
 झ

 कम्पनी  वाराण  पी

 मध्यम  हमला  टाटा  कैमिकल्स  1340.00  1640.00  22.39

 मास
 प  nm  1400.00  1700.00  21.43 ठोस

 मास  सौराष्ट्र  केमिकल्स  लि०  1540.00  1690.60  9.74

 कच्चे  माल  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  निर्माताओं  के  सोडा  dar  का  मुल्य  भी  बढ़

 26



 18  1902  )  लिखित  उत्तर

 गया  है  ।  सोडा  1]  के  मूल्य  और  उसके  वितरण पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  हैं  तथापि  सोडा

 ऐश  की  उपलब्धता  में  कद  कती
 दी  दुलि  देशकार  हद  विस्व

 पे  खित
 उपाय  किये  गये  a:—

 नाग
 (1)  ह य €  af  बच्ची  |  पाने  ददन  किये गये  है  कि वा  स्तरीय  often  fire

 उपभोक्ताओं  को  कम  से  कम  उतनी  मात्रा  मिल  सके  rect  द उन्हें  वर्ष  1977  के  दौर
 लमती  ही

 अयास  सोदा  tar  की  कमी  नहीं  थी  t

 (2  दिनांक  14  1979 से  खुले  सामान्य  लाइसेंस  )  क  rate

 सभी  भओद्यौगिक
 उपभोक्ताओं  को  सोडा  ऐश  के  आयात  की  अनुमति  दी  चूँकि <

 द मुल्य  अधिक  है  सोडा  ta  के  आयात  पर  से  सीमा  शुल्क  को  ठोस  सोडा  ऐसा  »  मामले  में

 75  प्रतिदिन  से  प्रतिशत  और  हल्के  सोडा  के  मामले  में  35  प्रतिदिन  तक  कम  कर क  पा

 है  ताकि  आयातित  सोडा  ta  के  मूल्य  को  स्वदेशी  मुल्यों  के  अनुरूप  बनाया  जा  सकें  ।  ल a

 (3)  लघु  उद्योग  इकाइयों  को  सहायता  प्रदान  करने  की  दृष्टि से  वर्ष  1979-81  ह  फ  tare

 स्टेट
 कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  द्वारा  19,100  टन

 हल्के  सोडा
 ta  का  आपात  किया  गया  था  और  उसे  मुख्य  रूप  से  लघु  उद्योग  इकाइयों  और  राज्य

 सरकार  के  संग
 गानों  के  माध्यम  वितरित  किया  गया  ।  इस  वर्ष  भी  ag  निर्णय  किया  गया  है  कि

 स्वदेशी  उत्पादन  की  पूति के  लिये

 घ

 के  माध्यम  से  50,000  टन  सोडा tear  का  आयात

 किया  जाये

 (4)
 गर्मियों  और  धोबियों  जैसे  छोटे  उपभोक्ताओं

 और  निर्माताओं
 ओं  के  हितों  की  रक्षा

 करने के  1  ये  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  फैडरेशन  लि०  को  सम्पूर्ण  देना में
 1000 टन  सोडा वितरण के  लिये  प्रतिमाह  रा  की  सप्ला  करने  के  लिये  eager  की  गई  है  ।

 (5)  सोडा  ter  की  उपलब्धता  र  उसमें  1  ण  की  समय-समय पर  समीक्षा  करने के
 पिये  एक  स्थायी

 afate  युक्त  th  गई

 इन  उपायों  परिणाम  स्वरूप  सुधार  हुआ

 बाल  फिल्मों  का  निर्माण

 #316.  श्री  गहलोत  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि

 क्यो
 सरकार  देश  में  बनाई  जा  रही  निम्न  ट ेकी  फिल्मों का  बच्चों और  अन्य

 लोगों  के  चरित्र पर  होने  वाले  घणित  प्रभाव  को  रोकने  के  लि  बच्च  की  फिल्मों  और  सामाजिक

 विषय  की  फिल्‍मों के नि के  की  किसी  योजना पर  fam
 रही

 क्या  सरकार  इस  प्रकार  की  फिल्मों  को
 किसी  सरकारी  एजेंसी  द्वारा  बनाए  जाने  के

 किसी  प्रस्ताव  पर  भी
 विचार  कर  रही  है  जो  बच्चे  ्  अन्य  लोगों के  चरित्र  निर्माण  में  सहायक

 होंगी  ig

 यदि  तो  उसकी  कया  रूपरेखा

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?
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 —  ——————  विदा  द  लवन
 लि मम ५ साठे 1 ६  (=)  से  क लहे  |

 बाल  फिल्म
 ता  भर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  सा

 शव बच्चों और  किशोरों  आदि  के  लिए  विशेष  रूप  उपाय  गौर  fa  की  फिल्में बनाती  है  ॥
 सरकार ने  विभिनन  भारतीय  भाषाओं में  प्रति  ad  4-5  फिल्मों  के  निर्माण  और  बच्चों के

 इतनी ही  संख्या  में  विदेशी  फिल्में  मंगाने  तथा  उन्हें  भारतीय  भाषाओं  में  डब  करने  की  योजना
 स्वीकार  कर  लिया  है  ।  फिल्म  प्रभाग  भी  शैक्षणिक  और  सामाजिक

 विषयों  पर  लघु  फिल्में  बनाता  इसके  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  सामाजिक

 उद्देश्यपूर्ण
 विषयों  पर  अच्छी  कोटि  की  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  प्राइवेट  feat

 ताओं को
 ऋण

 देता है  ।

 ऊपर  बताई  गई  एजेन्सियों  के  जरिए  फिल्मों  के  निर्माण  में  बढ़ावा  देने
 के

 का  फिल्म  निर्माण  का  काम  हाथ  में  लेने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  चूंकि  फिल्म  पों  का  निर्माण निजी
 SIR क्षेत्र  में  आता  सरकार  इस  सृजनात्मक  कार्य  में  सीधे  भाग  लेना  आव  रखना  oft  समाती

 |  ह  बिहार  में  रेडियो  संबंधी  सुविधाएं

 320.  श्री  एन०  Fo  हीरो  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  बिहार  राज्य  तथा  केन्द्र  के  बीच  राज्य  में

 सम्बन्धी कुछ  सुविधाएं  दिए  जाने  के  बारे  में  वार्ता  हुई  और

 इस  संबंध  में  किए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  बसन्त  साठ  और  )  भूतपूर्व  सुचना
 प्रसारण  मंत्री  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  ने  बिहार  राज्य  में  रेडियो  के  विस्तार  अं

 ie
 a  के

 शिकारियों में  पटना  में  22  1980  को  राज्य  सरकार  के  वरिष्ठ  साथ  बातचीत  की

 थी  ।  बातचीत  के  दौरान  राज्य  सरकार  से  जमशेदपुर  में  प्रस्तावित  रेडियो  भागलपुर
 के  स्टूडियो  के  निर्माण  के  लिए  और  स्टाफ  क्वार्टरों  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  था  ।  राज्य  सरकार  के  मुख्य  सचिव  ने  भूतपूर्व  मंत्री  को  ag  आश्वासन  दिया  था  कि  आकाश

 ala  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  । वाणी को  भू

 कच्चे  तेल  की  पूर्ति  पर  फिर  से  चालू  किए  गए

 महारास  आन्दोलन  का  प्रभाव

 #01  श्री  चिरंजीलाल  फार्मा :  क्या  रसान  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  Fi

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशियों  की  समस्या  पर  फिर  से  शुरू  किए  गए  आस  a  का  ऊपरी  असमी

 स्थित  तेल  कुओं  से  च्चे  तेल  की  निकासी  पर  क्या प्र प्रभाव  पड़ा ह  और

 तेन  कुओं
 और  गोहाटी  शोधक

 कारखाने से  tara  विकासी  गि

 बनाए  रखने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  यए  हैं  साधता  or  see  ह

 रसायन  और  उ्वंरक  मंत्री  (sit  प्रकाशन चन्द्र  :  आनद  जज
 परिणामस्वरूप

 अपर  असम
 तेल

 क्षेत्रों  में  तेल  के  कुओं  से  का  उत्पादन  पर्याप्त  मात्रा में  घट  गया
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 इसमें  बागे  चुनार
 सहम

 में  oer
 पर  निर्भर  करेगा

 गोहाटी-बरौनी  की  पाइप  लाइन में  पड़ा  हुआ  अशोधित  तेल  बाहर  निकाला
 गया ।  दिलजोई  TRUEST  ने  आयल  इंडिया  लिमिटेड का  गीत  तेल  लेना  आरम्भ  कर  दिया

 है  ।  गोहाटी  शोधनशाला  की  मरम्मत  चल  रही  है  ।  बों गई  औ  रोनी  दो घन दाला  निरन्तर

 बन्द  पड़ी  है
 ।

 %
 बागड़ी  में  वार्ताओं  का  प्रसारण

 नै  322.  श्री  भो खा भाई :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उदयपुर  और  जयपुर  से  बायड़ी  बोली में  विस्तारों

 आदि  का  प्रसारण  करने  की  मांग  जोर  पकड़ती  जा  रही  है

 यदि  हां

 ही  fat  की  र्पति प भ

 कश  का

 are

 किए

 TR Ta  द (7)  क्या  जन-प्रतिनिधियों  ने  भी  इस  मांग  का  जोरदार  समय  न  | किया
 क्या  महाराष्ट्र  और  गुजरात  के  मुख्य  नगरों  और  कस्बों  में

 me
 बोलने  वाले  लाखों

 सोग
 रहते  और

 (=)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कब  तव  » निर्णय  लए जाने  ome

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री  वसंत  nay
 इ  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 केवल  माननीय  सदस्य  ही  इस  म  कग  करते रहे  हैं =

 नहीं
 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता

 बिहार में  र  में  दू रद दोन  केन्द्र

 *323.

 श्री विजय कुमार य

 यादव  :  कया  सुचना और  प्रसारण  मंत्री  यहँ  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि

 ;  UT क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  नगर  राजगीर  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र
 स्थापित करने  का

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  ?

 सुचना और  प्रसारण  मंत्री  laura  :  वित्तीय  संसाधनों  के  अभाव

 के  कारण  राजगीर में  द  पत  करने का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 खुली  रंगशालाएं  स्थापित  करने  की  योजना

 *324.  श्री  सईद
 श्री

 चन्द्रदोखर
 ata  jen

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि
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 क्या  उनका  मंत्रालय  सिनेमा  को
 गाँवों

 तक  पहुंचाने  के
 लिए

 खुली  रंगशालाओं  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  विशिष्ट  उपाय  कर  रहा

 मदि  हो

 तो  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 oa
 ये  1  राज्यों  में  चालू  की  जा

 रही

 घ  क्या  फिल्म  वित्त  निगम  और  राष्ट्रीय प  कास  निगम  को  कहा  गया  है  कि  खुली
 और रंगशालाओं  ण  के  लिए  अधिकतम  धन  दिया  _

 यदि  तो  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  संग
 ई

 है  और  कितनी  खुली

 रंगशालाएं  स्थापित  की  जाएंगी  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  वसन्त  साठे )  से  सरकार  को  इस  बात की
 जानकारी  है  कि  गांवों  में  खुले  सिनेमाघरों  सहित  सिनेमाघरों  की  कमी  है  ।  छोटे  दायरों और  ग्रामीण

 इलाकों  में  सि
 नेमाघरों  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देने  के  विचार  मंत्रालय  ने

 सिनेमाघरों सिनेमा  को  एक  उद्योगਂ  के  रूप  में  मानने के  प्रस्ताव  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  कथा  कई  वित्तीय
 संस्थानों से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  ह  इसे  प्राथमिकता  की  सुची  में  शामिल

 करने  के
 लिए  कतिपय  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।  यह  मामला  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  विचाराधीन हैं
 मियां  प्राप्त  होने  के  वाद  ही  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाएगा  ॥

 )  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  यह  कह  fear  गया  हैं  कि  वह  विशेषकर  गांवों  में
 सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  देने  या  धन  उपलब्ध  करने  के  लिए  विशेष  पाय  करे  I

 अव  तक  राष्टीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  स्थायी  सिनेमाघरों  के  लिए  17  मामलों  में

 कुल  85.76 लाख  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किए  हैं  ।  खुले  सिनेमाघरों  के  लिए  =
 के लिए  कोई  आवट

 पत्र  निगम  को  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हआ  है  ।

 मारा  तेल  शोधक  कारण लाने  के  पारिस्थितिकीय  ्

 प्रभावों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  स्मिति

 *325.  श्री  निहाल  सिह  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  Sa प्
 मंत्री ae  बताने की

 HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  मथुरा  तेल  शोधक  कारखाने  के  पारिस्थितिकीय  प्रभावों  का  अध्ययन  करने  के
 लिये  डा०  एस०  वरदराजन  की  अध्यक्षता  में  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  गई ई  और

 यदि  तो  क्या  उक्त  समिति  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  se  तुत  कर  दिया  है  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 पेट्रो  लियम  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाशन  चन्द्र
 )  :  हां

 समिति की  रिपोर्ट  जो  कि  सरका
 1977 में  प्रस्तुत  की  गई ज  142

 संसद  के  दोनों  सदनों  में  14.8.1978 को  रखी ग रखी  गई  स  मथुरा-आगरा  क्षेत्र  में  प्रदूषण

 के  cat  को  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों  के  कार्यान्वयन को  देखने के  लिए  विज्ञान
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 तथा  प्रौद्योगिकी विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता में  एक  उच्च  समिति की  नियुक्ति की  है  ।  इन

 उपायों के  कार्यान्वयन में  प्रगति की  समीक्षा  के  लिए  af  समय-समय  पर  बैठकें  आयोजित

 करती है  ।

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  dara  की  परिचय

 के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब

 के  326.  श्री  मंगल  राय  प्रेमी  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्था  कई  महत्त्वपूर्ण  परियोजनाओं  के

 कार्यान्वयन  में  काफी  बिलम्ब  हो  गया

 यदि  तो  जिन  परियोजनाओं के  मामले  में  बि

 दी  हूमा

 ह  उनके  नाम  क्या  हैं

 गौर  उनमें  कितना  विलम्ब  हुआ  है  और  विलम्ब  के  क्या  कारण

 परियोजनाओं  के  पूर्ण  होने  में  विलम्ब  के  कारण  उनका  सत

 मे
 कितनी  मुल्य  वृद्धि

 होने का  अनुमान  और

 उनके  पूर्ण  होने  में  और  अधिक  विलम्ब  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए

 ऊर्जा  मंत्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी )  (  )  Sran  केन्द्र में  यूनिट 2,  3

 तथा 4  के  लिए  ad  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटरों  की  प्रतिष्ठापन  किए  जाने  में  तथा  66  के०  वी ०
 प्रेषण  लाइनों  में  कुछ  देरी  हुई  है  ।

 गौर  इन्द्रप्रस्थ  केन्द्र  में  अतिरिक्त  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटर ों  की  व्यवस्था  किए
 जाने  के  सम्बन्ध  में  हुई  देरी  तथा  इस्पात  का  उपलब्घ  न  होना  है  ।  66  के०  वी०  पारेषण  लाइन  के
 सम्बन्ध  में  टावर  सामग्री  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण  हुई  ।  पारेषण  लाइन  ने  बारे  में  हुई  देरी

 के  2.27  करोड़  रुपए  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  मोटे  तौर  पर  2.5  लाख  रुपए की  वृद्धि

 हुई  है  जबकि  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटरों  की  लागत  पर  कोई  प्रभात्र  नहीं  पड़ा  है है  ।  प पारेषण  लाइनों
 के  सम्बन्ध  में  लगभग  दो  ad  की  देरी  हुई है  तथा  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटरों  से  सम्बन्धित  कार्यों

 के  बारे  में  बहुत  ही  थोड़ी  देरी  हुई

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  या  तो  रेल  द्वारा
 छा  ई  से  दिल्‍ली  को  सामग्री  की  दुलाई  की  व्यवस्था  करे  तथा  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  की  ध्यान

 पूर्वक  मानीटरिंग  भी  करे  ।
 +

 केन्द्रीय  विद्युत  संस्थान  बंगलौर  में  शाट  प्रकट सुविधाएं

 2690.  att  भी क्राम  जेन  क्या  सजा  उ  मंत्री  पह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  केन्द्र  पीटा  संस्थान  बंगलौर  में  हार्ट  किट  परीक्षण
 aa  eT  अनुसंधान

 सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  जिसके  कारण  git  की  किस्म  में  सुघार  करने  में  बाधा  पड़  रही
 और  -

 इस  वारे  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  त्री

 aorta
 a

 att
 स केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  अपी  परी eee

 क्षण  सुविधाओं में  अभिवृद्धि  करने
 के

 लिए  उपाय कर  रह चाहे  ताकि  देश  में  fea  प्रणाली  के  लिए  अपेक्षित  ट्रांसफामंरों  की  परिक्षण

 संबंधी  समस्त  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  2500  एम०  वी०  Yo  की  क्षमता का  एक

 और  शार्ट  सकी  जेनरेटर  प्रतिष्ठापित  करने  की  एक  स्कीम  हाल  ही  में  स्वीकृत  की  गई  है  और

 प्रस्ताव  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 पूति  और  निपटान  नई  दिल्‍ली  के  विरुद्ध  शिकायत

 2961.  श्री  समर  मुखर्जी  :  कया  पूति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 की  सप्लाई के क्या  सरकार  को  ऋवलरਂ  ट्रक टरों  के

 टेंडरों  के  मामले में  gf  पोर  निपटान  feed नली

 ी

 द्वारा  की  गई  अनियमितताओं

 के  बारे  में  स्पीयर्स  से  शिकायतें  प्राप्त
 हुई

 तो  शिकायतों  का  स्वरूप  क्या
 af  ;  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पूति और
 पुनर्वास  सवाल  में  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :

 जी  हा ं।

 निम्
 निम्नलिखित  प्रकार  के  आरोप लगाए  गए  थे

 (1)  किसी  विशेष  फर्म  ड्राइंग  में  निर्दिष्ट  की  गई  सामग्री  से  qaqa  भिन्न  प्रकार की
 सामग्री  के  लिए  आर्डर  दिया  गया  ।  ऐसा  करने  अन्य  टेंडरकर्ताओं  को  अवसर  ही  नहीं  दिया  गया

 ।

 (2)  दिए  ast  उद्धत  किए  गए  मूल्य  से  सम्बन्ध  नथी  ह

 (3)
 आदेश

 क  को  अत्यधिक  आपत्तिजनक  wee  तरीकों से  मं  जू
 :  करवाया

 इस  मामले
 संबंधित  फर्म और  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  एक  अधिकार  शी  तथा  निरीक्षण  नियंत्रण

 मंत्रालय  अहमदनगर  के  एक  अधिकारी  तथा  भटकते  भी
 इसमें  UNuse aif  7.0

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
 त

 फर्मों  के  विलय  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धान्त

 2962.98  एस०  एम०  कृष्ण :  क्या  न्याय  और  कम्पनी
 काय  मंत्री

 यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ई  में  बताया  था  सरकार  शीघ्र  ही  एकाधिकार  तथा क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  ब

 अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  नका  नियमों को  घोषणा  करेगी
 और

 कम्पनी
 नियम  को  धारा  72  नत  ः  कों  के  निचय  तथा  समामेलन  से

 सम्बन्धित  विस्तृत  मागं दर्शी

 सिद्धान्त  प्रकाशित

 यदि  तो  क्या  ऐसा  किया  गया  और

 32.
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 यदि  तो  कया  ag  अब  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  नियमों  एवं

 SY  behead

 cachaduietaiits  taciaene

 भा पटल

 ears  और  eta  राय  मंत्री  पी०  श्रीमान  जी  ।

 करा  प्रा
 और

 धक  व्यापारिक  व्यवहार  का

 संशोधन  1978  कं  परिपूर्ण  होने  पर  सदन  के  पटल  पर
 प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगी 1

 विलय  तथा  सम
 से  सम्बन्धित  मानिंद  att  सिद्धान्तों  के  लिए

 के  भाग  में

 किया  गया  स्पष्ट  सूप
 से  आयकर  अधिनियम  की  धारा  72  क  के  लिए  कम्पनी  अधिनियम

 के  लिए  नहीं
 ।  आयकर  विनियम  की  घारा  72  क  के  अन्तर्गत  समामेलन  के  लिए  आवेदन-पत्रों  के

 करा | विचारार्थ  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  पुनरीक्षण व  उदारीकण  तथा  उनका  उक्त  धारा  के
 अंतगर्त  nies  ie  रों  feared  विषय  हैं  ।

 fade  पंजाब  पावर  प्रोजेक्टस

 शोषक  से  छपा  समाचार

 2963.  श्री  आर०  Uae  भाटिया  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कप  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  नाक  16  म्यू  ,
 1980  पद  डिव्मूतਂ  समाया  पत्र  में दावा  क  भीतर  त॑  छपे  समाचार को  ओर  आकृष्ट  किया प्हुडेल्त  बिसेन  पंजाब  पावर  प्रोजेक्ट

 गया  और

 यदि  तो  पंजात्र  में  विभिन्‍न  विद्युत  परियोजनाओं  के  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 ol  | ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम

 राज्य  सैक्टर  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  परियोजना  के  शी

 द
 क्रियान्वयन

 के  लिए  उपयुक्त  क्रारंवाई  राज्य  सरकार  को  और  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  कर  होगी ।  तथापि  इस
 मामले  में  राज्य  सरकार/राज्य  बिजली  ats  को  विभिनन  क्षेत्रों  में  जिस  सहायता  की  आवश्यकता

 होगी  ag  जहां  तक
 संभव  केन्द्रीय  सरकार  देगी  ।  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  इन

 समस्याओं  पर  विभिन्‍न  मंचों  पर  तथा  विद्युत  मंत्रियों  के  सम्मेलनों  में  भी  विचार-विमश  किया  जाता

 है  ताकि  संबंधित  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  उपयुक्त  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जाए

 दलली  में  कुकिंग  गेस  के  लिये  पंजीकृत  लोगों  की  संख्या

 2964.  श्री To  ato  दात  :.  क्या पैट्रोलियम ,  रसायन  अ  फर भार  स्प srte  set  ae  wert  at

 कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  1  1974  से  30 —  1980  के  बीच  इंडियन  घायल  के

 कुकिंग  गैस  कनेक्शनों  के  लिये  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  पंजीकृत  किए  गये :
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 क्या  यह  सच  है  कि
 फरवरी  1981  से  उनका  मंत्रालय  प्रति

 गैस  कनैक्शन
 मास  एक  लाख  कुकिंग

 यदि  तो  क  ली  में  पंजीकृत हर  एक  आवेदन  को  अप्रैल  1981  तक  कुकिंग
 गेस  के  कनेक्शन  देना  संभव  हो  सकेगा

 (7)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 पेट  ' रसायन  और  उबरने  मंत्री  (  प्रकाश  चन्द्र  :
 निगम से  TAT  पकाने की  गैस के  कनेक्शन  लेने  है

 cts  तेल
 तु

 दिल्‍ली  में  अक्तूबर  1974 से  30  1980
 तक  पंजीकृत  आवेदकों  की  कुल  संख्या  लगभग  2; 50,  00 है  ।

 -  वर्तमान  योजनाओं  के  अनुसार  सम्पूर्ण  भार  तके
 मिग

 1981  से  एक  लाख
 कनेक्शन दि  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 एवं  1981 के  अन्त  तक  सारी प्रतीक्षा  सची  को  समाप्त  करना  संभव  नहीं
 होगा  ।  दिल्‍ली  में  प्रती  at  सूची  बम्बई  हाई  तथा  मथुरा  और  कोयली  शोधन  शालाओं  से  अतिरिक्त
 एल०  पी० जी०  उपलब्ध  होने  पर  धीरे  धीरे  निपटा  दी

 हि  ।
 टेलीविजन  के  लिए  फिर

 र्निमाण
 2965  at  लक्ष्मण  मलिक  सुचना  क्षार  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कीं  कपा

 करेंगे  कि  :  el
 क्या  देश  में  टेलीविजन  के  लिये  कौर  अधिक  फ़िल  गर्मी  केन्द्रों  की  स्थापना  का

 कोई  प्रस्ताव र  रकार  के  विचाराधीन  और
 क्  =

 (=)  दि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरे  कया हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  कुमुद
 बे
 बेन  एम  ०  :  और

 (=) frrer

 सदस्य  महोदय  उन  दूरदर्शन  स्टूडियों  का  उल  ra
 कर  रहे  हैं  जो  वीडियो-टेप और फ़िल्म पर  दूरदर्शन  कार्यक्रम तैयार  कर  सक ते  हैं  ।  स्वीकृत

 छठ
 योजना ਂ1978---83  के

 ener,
 मुजफ्फरपुर

 स्थापना का  प्रस्ताव  है  ।
 और  गुलबर्गा  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  की

 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को  कोयला  खानों  से  कोयले  होना
 2966.  tt  राम  fag  शाक्य  :  कया  उर्जा  मंत्री  प्  बतान  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल लिमिटे  ड
 कीं  कोयला  खान  से

 rg
 लाख  टन  कोयला  गायब

 हो  गया है  ;

 गुप्त रूप  से
 कोयले

 यब
 क्  में

 मुख्य
 कूप

 से  संबंधित  व्यक्तियों  के  नाम
 क्या  हैं  ;  और  \f if

 कोयले को  रने के लिए  eater
 के  खिलाफ  सरकार  द्वारा

 की  गई

 कार्रवाई  या  भविष्य  में  की  जाने  वाली  कार्रवाई  कया  है  ?

 \¢
 उर्जा  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  एकत्र  की  जा  i
 |
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 रही  है  और  सभा-पटल पर  रख  दी

 aad  महेन्द्र एड  महेन्द्र  लिमिटेड  के  मामले  में

 उच्चतर  न्यायालय  टपरा  दिया ४ s
 नपा  नियर

 2967.  श्री  डा०  एस०  ए०  दिव प्र का  क्या  लिए  ि  ay  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  अपने
 लर मंत्रालय के  ag  1979-80  के  प्रतिवेदन  के  पैरा  110  (3)  का  क  न  हुए  यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  उसमें  बताई  गई  खामियों  को  दूर  करने  के  लिये  ने  क्या  उप  उपाय

 किये हैं  ?

 fafa,  ara  और  कम्पनी  कार्य  सं  fafa  न्याय  और  कम्पनी पी०  शिव-शंकर

 कार्य  मंत्रालय  की  1979-80  के  वर्ष  की  रिपोर्ट  के  पैरा  110  में  संगीत  समस्याओं  के  प्रसंग

 सुधारात्मक
 जो  समन्वित  केवल  एक्राधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम के  सम्बद्ध  उपबन्धों  के  संशोधन  होने  से  ही  की  जा  सकती  है  ।  इस सम्बन्ध

 अधिकार  विशेषज्ञ  समिति  की  रिपोर्ट  सक्रिय  विचाराधीन  a  ।  कथित  रिपो

 सदन के  पटल  पर  30-8-1978  को  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध अन्तिम
 निर्णय कर  लिये  जाने  के  तुरन्त  पश्चात  संसद  में  आवश्यक  विधान  स्थापित  किया  जायेगा ।

 aM
 पु आद जे  के  दावों  सम्बन्धी  मामलों  का  faces

 2980.  श्री  भार०  के०  महा लगी :  नया  Qa  और  पुनर्वास  मंत्री  महाराष्ट्र  के

 विस्थापितों के  मुआवजे  के  आवेदन-पत्रों  के  बारे  सें  29  जुलाई  1980  के  अतारांकित  wet  संख्या
 5978  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कि

 गत  तीन  माहू  के  दौरान  उल्हासनगर  महाराष्ट्र  )  के  विस्थापित ८८  शक्तियों

 के  A qarast qaY am
 के

 दो
 संबंधी  साठ  लंबित  मामलों  के  बारे  में  क्या  प्रयास  किए गए  हैं  और  उनमें

 कितनी  प्रगति हुई

 पा  उन्हें  कोई  मुआवजा  दिया  गया  अं
 तो  कितन ेआवेदकों को  a

 ) गत  तीन  माह  में  इन  मामलों  के  निपटान  में  कठिनाइयाँ  सामने  आई  और

 उक्त
 कठिनाई  at  दूर  करने  के  लि  क्यो उपाय  किए  जाने  का  विचार  है

 ?

 पति
 और

 grate

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  के  60  मामलों  में  से
 गए  हैं  । गत  तीन  माह  के  1

 |  मामले  निपटा  दिए  |  हैं  ्

 को 19  eer  ं  को  थि  का
 oe

 i
 तान

 कर  दिया  गया  है  ।

 यां  थीं
 (7)  aerate

 (1)  दावेदारो ंसे  मुआवजे  की  बकाया  राशि  के  प्रयोग  संबंधी  ध्योरे/कागजातों के

 प्राप्त  होने  में  विलम्ब  ।

 (2)  राज्य  सरकार  से  समा  जन  प्रस्तावों/न  वापसी  प्रमाण-पत्र  प्रप्त  होने  सें  विलम्ब  ।

 (3)  प्रतिस्थापन  संबंधी  कार्यवाही  को  अन्तिम  रूप  देने  में  लगा  समय  |

 35



 लिखित  उत्तर  9  1980

 (  )  सिविल  न्यायालयों  न्यायालय  पों  तथा  विभागीय  अधिकरणों  में  लम्बित

 न्यायिक  मामले  t

 मामले  कीं  दावेदारों/राज्य  सरकार रकार  के  साथ्
 दरी

 कौ  थां  रही
 इसके

 घ् oa  कभी  आवश्यक  होता  लम्बित
 मामल

 पटान  बंदोबस्त संगठन  के
 अधिकारी

 उल् हासन गर का  दौरा  करते  हैं
 ्
 सेवा-नियत  होने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  ऑद्योगिक

 हों  के  पास  रोजगर  लिया  जाना

 मंत्री  यह  बताने की 2969,  श्री  सनत  कुम 'र  मंडल  क्या  र  इच्

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें
 इ डस  बात  की  जानकारी है  कि  उनके  मंत्रालय  के  प्रथम  श्रेणी तथा  द्वितीया

 श्रेणी  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारी सेवा-निवृत्ति  के  बाद  कुछ  बड़े  औद्योगिक  हों  ं  और  जिनके

 मामलों
 पर

 वे  अपनी
 पद  की  हैसियत से  विचार  कर  रहे  में  अत्यधिक  वतनों  तथा  भत्तों  पर  सव्य

 को  नियुक्त करा  लेते
 ्

 इन  अधिकारियों  की  उनके  मंत्रालय  के  शाखाओं  में  और  सरकारी am

 दस्तावेजों तंक  बेरोक-टोक  पहुंच  होती है  और  वे  अपने
 मालिकों

 से  संबंध
 मामलों  का  लेपने

 सम्पर्क

 raat
 गौर  अनुकूल  तरीके से  निर्णय  करा  लेते

 ||  aor  यह  ऐसे  अधिकारियों  के  > 1H  क और  पदनाम  एंगे  र्थी म  बता  जिन्होंने  1976  के  बाद  सें
 अब  ही  जंगार  प्राप्त  किए हैं  और  कहां  और

 स्वच्छ  प्रशासन  को  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  मंत्रालय  में  इनके  बेरोक-टोक
 जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  इन  कदाचारों  को  रोकन ेके  लिए  उनका  विचार

 क्या  कार्यवाही  करमे ह
 का

 से रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाशा  चन्द्र  सेठी  )  :  )  थ  नग
 आदरणीय  संसद  सदस्य  निजी  क्षेत्र  में  बड़े  औद्योगिक  घरानों  और  संगठनों  के  बारे

 में  सूचना  प्र्
 करना  चाहते

 है  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1972  के  नियम  10  के  अन्तरगत  केन्द्रीय
 प्त सेवा

 क के  वर्ग  एਂ  के  अधिकारियों  को  अपनी सवा  faafa  at  तारीख  से  दो  ag  सम्

 होने से  पुर्व  वाणिज्यिक  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  से  भाषा  प्राप्त  करनी  होगी  ।  aH

 अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  मामला  वर्ष  1978  से  इस  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  आगा

 अधिकारियों  के  सम्बन्ध  ऐसा  पता  चला है  कि  एक  श्री  बलदे  व  सन्ता  वा
 1978 में  स्विच  छा  से  सेवा-निवृत्ति  प्राप्त  करने  के  बाद  मैसर्स  Ho  के ० ‘fectfeaa  fa

 bie  मैं  iaate
 प्राप्त  किया  है  ।  क्योंकि  के  अधिकारियों  को  सेवा-निवृत्त  केबाद  वाणिनी  क  संवाद  भाव

 करने  के
 लिए  सरकार

 र ेसे  आज्ञा  नहीं  प्राप्त  करनी a होती  उसके  manent  id MISE Re ay
 sao

 लाभ  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  में  नहीं  है  ।  Sn  ९  ba  a  Va  की  द्ञाखाओं/अनुभागों

 भें  ब  we  and  ह  were  ह सरकारी  कागजातों  को  देख palate
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 अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  में  संकट

 2970.  थ्री  के०  मानना
 :

 रसायन  भर  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ।  अल्कोहल  की क्या  सरकार  को  यह  सूचना  मिली है  कि  लाने-ले  जाने  योग्य

 लोकप्रियता में  मद्य  निषेध  और  ऊंचे  करों  में  छूट  दिये  जाने  तथा  or  हल  एवं  सीरा  के  निर्यात

 में  वृद्धि  के फलस्वरूप  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 (a)  यदि  हां लि  तो  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योगों  की  व्तंमान  क्ष  मता  का  ब्यौरा  क्या

 (7)  इनके  उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 बग्घी क्या  सरकार  का  विचार  सीरा  तथा  अल्कोहल  के  सम्बन्ध  में  इसकी  सप्लाई

 चीनी  नतथा  कराची  की  दृष्टि  से  कोई  राष्ट्रीय  नीति  बनाने  का  है  ?

 रसायन  और  उर्फ  रक  मंत्री  प्रकाशा  चन्द  सेठी )  :  अल्कोहल  पर

 रित
 रस  उद्योग  ने  अभ्यावेदन  किया  था  कि  नशाबंदी  में  शिथिलता  और  इसके  परिणामस्वरूप  पेय

 रद्द  इयों  के  लिए  अल्कोहल  की  मांग  में  वृद्धि  के  कारण  उद्योग  अल्कोहल  को  पर्याप्त  सप्लाई के
 में  बुरी  तरह  प्रभावित  है  ।  उन्होंने  राज्य  सरकारों  द्वारा  अल्कोहल  पर  लगाए  गए  विभिन्न  सेवियों  और
 प्रभारों के  सुव्यवस्थित  रण  और  सीरे  तथा  अल्कोहल  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  को  जारी  रखने की
 दलील भी  दी

 अल्कोहल  पर  आधार  त  मुख्य रसायनों के  संस्था  पित  क्षमता  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  निम्न
 प्रकार

 उत्पादन  संस्थापित  क्षमता  1979

 1,  एसिटिक  एसिड  40.020

 एसिटिक  एन हा  इसराइल  14.770

 कुणाल  एसी टेट  8.730

 इसाइल  एसीटेट  6.390
 मोनो क्लोरो  एसिटिक  एसिड  8.840
 पेन्टाइरी  डीटोल  1.800

 डी०  डी०  टी  ०  4.200
 8.  स्टाइरिस  33.000

 पालीइथाइलीन  13.000
 10.  एसीटोन  3.000

 1]  बुटानोल  8.250

 12  geist  25.200

 13.  पी० वी ०  सी०  18,000
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 और  दिनांक  11-11-1980  को  हुई  केन्द्रीय  सीरा  बोर्ड  की  बैठक  में  राज्य  सरकारों

 से  अनुरोध  किया  गया  था  fe—

 (1)  अल्कोहल के  इ३९+  1५८५

 वा  cine
 (2)  चीनी  faa नों  द्वारा  सीरे  के  लिए  पर्याप्त पर्याप्त  और  उचित

 भंडार  सुविधाओं  के  सूजन  में  तेजी

 लाई

 (3)
 अल्कोहल  के  उत्पादन  के  लिए  खांडसारी सीरे

 के  प्रयोग  को  बढावा

 (4)  पेय  उद्देश्यों  और  औद्योगिक  प्रयोग  के  बिना  मांग के
 astiensiaaa

 संतुलन  स्थापित  करें

 जिससे  रसायन  उद्योग  को  राजस्व  कारणों  से  भुखमरी  का  सामना  न  कर  ना  पड़े

 (5)  सीरा  और  औद्योगिक  अल्कोहल  के  प्रभारों  में  एक  रूपता  लाने  के  लिए  जालौन  समिति

 की  रिपोर्ट
 में  झुकाये

 गए  माग  दर्शनों  के  अनुरूप  लेवियों  और  प्रभारों  को  सुव्यवस्थित  करना  |

 ईस्टने  कोलफील्डस  लिमिटेड  की  नई  कोयला  खानें

 2971  श्री  सुशील  भट्टाचार्य  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ही  कन
 कोल फील्ड्स  लिमिटेड  द्वारा  खोली  जाने  वाली  नई

 क
 कोयला  खानों  के  नाम  क्या

 बर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :
 और  ईस्टर्न  कोलफीत्ड्स

 लि०  में  निम्नलिखित  कोयला  खनन  परियोजनाएं  कार्यान्वयन  के  लिए  विचार  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं

 में  हैं

 भो पेन कास्ट  परियोजनाएं  :  मनोरा  वेस्ट  नक  राकांपा

 सोनेपुर  (Ho  11),  गो  खास

 भूमिगत  :  चोरा  झाजर  I  घुसी  पूरे  सिर
 डामरी ।

 Ta  फर्टिलाइजर  में  अनुसूचित  जातियों /  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 972  श्री  थाकाइ०  एम०  करुणानिधि
 |.  क्या  पेट्रो  लिय  घौर  उर्वरक  मंत्री  यह

 श्री  के०  Alo  एस०  मणि  ्
 बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  इन  आदेशों  की  जिनमें  अनुसूचित  जातियों
 जातियों  के  लिए  प्रारम्भिक  नियुकऋ  पदोन्नतियों  तथा  स्थायीकरण  के  समय  आरक्षकों  का  प्रावधान

 किया  गया  मदरस  फॉन  इज  में  इन  आदेशों  के  जारी  ae  की  तारीख ले  क्रियान्वित  नहीं  किय

 जा  रहा
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 यदि  तो  क्यों  और  उक्त  आदेश  कब  क्रियान्वित  किए  जाएगे

 (7)  यदि  ये  आदेश  जारी  करने  की  तारीख से  क्रियान्वित हो  दि गई  है ंतो  तत्सम्बन्धी  वर्ष-वार

 और  संवर्ग-वार  ब्यौरा  क्या है

 (a)  उपरोक्त  विभाग  में  कितने  क्रम चारा  काय  रत  आर  इनमें  कितने
 कर्मचारी  अनुसूचित

 जातियों/जन  जा  तिय  के  हैं  तथ  उनका  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  कौर

 कारखाने  उनके  चालू  होने  की  तारीख
 से  ही  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारियों की  संख्या

 कितनी है  ae
 इनमें  अन ुशू

 तरित  जातियों/जन  जातियों  के  लोगों  का  कारखाने-वार  तथा  ग-वार  सख्या

 क्य

 a

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag)
 फर्जी
 किन

 सं  लिज  एक  संयुक्त  उपक्रम है  जिसमें  भारत  सरकार  अमोको  अमेरिकी  कम्प

 रानी  ऑयल  कम्पनी  की  51 :  24 :  5  :24:  5  के  अनुपात  में  साम्य  ante rr  बर
 Aaaie HE  किक  द्रास  में  एक  उ्जरक  प्लांट  की  स्थापना  के  लिए  भारत  सरकार  और  मोको में  हुए  एक
 करार  के  प्रावधानों  के  अनुसार स्थापित  किया  गया  इस  समय  कम्पनी  की  संघ  की  नियमावली  में

 राष्ट्रपति  हरा  निर्देश  नारी  किए  जाने के  वारे  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  अत  सरकारी  क्षेत्र  की
 कम्पनियों की  भांति  इस  कम्पनी  को  अनुसूचित  जाति/जन  जाति  के  लिए  पदों  के  आरक्षण के  बारे  में

 कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 और  श्र  नहीं  उठता  |

 और  सूचना  एकत्र  की  रही  है  और  सभा  की  जाएगी

 लए  उर्वरक  संयंत्र

 2973.  श्री  हूं वी  ०  राठवा  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 1980-8

 रान  देश  में  नए  उधर कारखाने  स्थापित करने  का  कोई
 te क्रम

 (a)  यदि  तो  उनके  लिए

 Free  को
 दु

 गला  है  और  संगों  की

 ee

 क्षमता  कितनी  है  तथा  स ंसंयंत्रों के  निर्माण  की  व  प्रगति  पड

 क्या इस  बार  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ।  भारत उ  क्षेत्र में  कब  आत्मनिभंर

 हो  भर

 रा  क्या  है  ? यदि  तो

 रसायन  ओर और  उर्वरक  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  कौर

 बम्बई  हाई  धार  ‘ada  संधिकाल  से  प्राप्त  गैस  पर  आधारित  बड़े  आकार  के  चार  उर्वरक

 प्लाट  दो  थाल  वाद्यों  महाराष्ट्र  और  दो  गुजरात  में  स्थापित  किए  जा  रहे  आयल  इंडिया
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 9  1980

 fate  और  act  तथा  ara  क
 गेर  1

 आयोग  के  तेल
 क्षत्री  से  आप्त  भ्रान्ति  भैस

 पर
 आधारित  एक

 ay
 उवेरक  प्रायोजना  नामरूप-तीन  के  नाम  से  असम में  स्थापित  की  जा  रही  इन

 क
 प्रगति नहीं

 की  क्षमता और  उनमें  हुई
 s

 agit

 प्रायोजना  का  म  | कट ए  स्थिति

 (ea
 काका  ण

 1.  थाल  वाट  6,83,000  fa

 धाओं
 सावधान  की  व्यवस्था कर दी  के  लिए

 भूमि का
 न  कर

 या  गया

 az  सिविल  कार्य  चल  रहा

 स्टीम  प्रजनन  प्लाट  के  लिए  करार

 पर  हस्ताक्षर  हो  गए  हैं  ।  स्थल-दूर

 सुविधाओं  के  लिए  कार्य  आरम्भ

 हो  गया  है  ।

 6,68,000 2.  हाज़िरों  भूमि क
 और

 |  पर  अन्य

 सेवाओं  जा रहीं

 स्टीम  प्रजनन  क ेलिए

 करा  लय  |  है  |  }
 zt

 3.  नामरूप-तीन  1,51,000  भूमि  का  अर्जन  कर  लिया  गया  है
 ओर  उसे  समतल  किया  जा  रहा

 दे
 ह  ona

 दे
 सेवाओं  का  ठेका दे

 दिया  गया है  र  डिजाइन  तथा

 इंजीनियरिंग  उपकरणों  की

 afer
 प्राप्ति  आदि  sa  न्य

 .  वाही  की  जा  रही  है  सिविल  कार्य

 ak  इनफ्रास्ट्रक्चर  सु  के

 प्रावधान  लिए  कार्यवाही की

 जा  रही  छत

 (7)  और  (4)  यद्यपि  उर्वरकों  के  मामले  में  arenfad tar रता  प्राप्त  करने के  लिए  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया है  फिर  भी  पर्याप्त  अतिरिक्त  क्षमता  का  सृजन  करके  मांग  और  स्वदेशी

 उत्पादन  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 न्यू
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 वि  se  oe  oe

 बीमा  कम्पनियां

 2974.  श्री  बाला  साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  fafa,  erg  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ag  बताते

 कौ  कृपा  करेंगे कि

 उन  कम्पनियों  के  नार  कराया  ह  HATS, ope  ड  ति  कायस्थ  धनराशियों  के  दुरुपयोग  तथा  अनियमित

 उपयोग के  कारण  विगत  तीन  वर्षों के  दौरान  रुग्ण  हो  गई

 )  उन  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  विभिन्‍न  करों  का  भगवान  fRar;  और

 (=)  बकाया  करों  की  वसूली  तथा  उनके  कार्यकरण  को  सुघारने  के  लिए  सर
 :

 द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 ्र  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पो०  दीवां  :  तथा  ( (q@)  इन
 जो  रुग्ण  हो  गई  किसी  भी  कारण  जो  सुप्रबन्ध  या  निधियो ंके  दुरुपयोग  या  उनका  अनियमित
 उपयोग होता  रहा  है  ,  के  सम्बन्ध  मैं  कम्पनी  अधिनियम के  अन्तर्गत  कोई  यथार्थ  सूचना  एकत्र  नहीं  की

 गई  सम्पूर्ण  ical  क्षेत्र
 के

 सम्बन्ध  में  विभिनन  करों  के  टाल-मटोल  के  विषय  में  ना  ही  कोई

 सुचना  उपलब्ध  अगर  किसी  विशेष  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  आवश्यक  तो  वह  प्रस्तुत
 की  जा  सकती

 आयकर  विभाग  बकाया  आयकर  को  लेने  के  लिए  सुव्यवस्थित  प्रयास  क करता  है
 नदियों नियों  के  कायें  में  विनगमित  कार्यकरण  के  निरीक्षण के  सम्बन्ध  में  कम्पन  !  के  लेखों  की  उचित

 लेखा-परीक्षा  और  कम्पनी  अधिनियम  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  माध्यम  से  प्राप्त  वि किया  जाता  ह ै।

 उत्पादन  ले  जाने  वाली  पाइप
 पों  से  चोरी

 2975.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री ag  बताने  की
 छपा  करेंगे कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  की  पेट्रोलियम 3  त्पाद ले  जाने  वाली  पाइप  लाइनों  से  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  चोरी के  मामले  सर रकार  क  ध्यान Peon मे wrung

 यदि  ह at,  तो  गत  दो  वर्षों के  दौर गत

 उत्पादों

 की
 माता

 बौर
 कीमत  के

 सम्बन्ध में  राज्य

 वार  ब्यौरा  क्या  और

 चोरी  किने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  ग  = a
 र

 इर  दिशा  में  अब  तक  क्या  परिणाम

 प्त  हुए  हैं  ?

 पेट्रोलियम, में इंडियन  रसायन

 और

 बैरक  मंत्री
 sara चन्द

 तथा  1976

 में  मद्रास  में  इंडियन  आयल  =  की  उत्पाद पाइप  लाइनों  से  तेल  उत्पादों  की  चोरी  के  छूट  ge

 मामले  ध्यान  में  आए  थे  ।  अकेले  ल ल्यू  बेस  तेलों  की  चोरी  से  वर्ष  1978-79  में  6.21  लाख  रुपये  तथा

 1979-80  में  18.51  लाख  रुपये  की  अनुमानित  हानि  का  अनुमान  है  ।
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 नटा  अ  ee  ee आजकल क  इंडियन  घायल  कारपोरेशन  के  अपने
 ञ

 गीत  लगाने  वाले  )  ial  श  लगाते  ्  तथा  इस  बारे  में  विभिन्  नत  राज्यों  तथा  दूसरे

 अधिकारियों  के  स  थ  लगातार  सड़कों  रखा  जाता है  ।  मद्रास  में  उत्पाद  पाइप  लाइनों  के  सम्बन्ध  में

 पुलिस  गत  को  और  अधिक तेज  करने  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकार  के  साथ  मामला  उठाया  गय  1%  तथा

 अधिकारी  और  अधिक  पुलिकर्मी  लगाने  के  लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  इस

 होने  वाले  खां  को  वापस  करने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।  रेल/सड़क  पुलों  से  गुजरने  वाली

 लाइनों की  सम्बद्ध  रेलवे/राज्य  सरकार  प्रसाघनों  नियुक्त  गाड़ी  द्वारा  रक्षा  की  जाती

 जहां  TH  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  की  पाइप  लाइनों  का  सम्बन्ध  जबकि  वी  Yodlodto 04)  ०

 प्रशासन  बम्बई  में  एक  ओर  लाइन  की  रक्षा  करता  है  तेल  कम्पनियां  कोचीन  में  स्थित  पाइप  लाइनों पर

 निगरानी  रखती  है  1

 कोचीन  शोधनशाला  की  पाइपलाइन  भूमिगत  ।  कम्पनी  का  सुरक्षा  स्टाक  एवं  परिचालन

 अमला  पाइप  लाइनों  की  निरन्तर  जांच  करता

 असम  तेल  पनी  को  पाइप  लाइनों  की  कम्पनी  की  सुरक्षा  सेना  सदस्यों  द्वारा  गत  लगाई

 जाती  है  ।  | aes  ea

 कर्नाटक  में  रेडियो  तथा  टेलिविजन

 hea
 श्री  एस०  ato  लिखना :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे

 fe  water  राजर  प  में  रेडियो  और  टेलीविजन  संबंधी  कार्य  के  प्रकार  तथा  विकास  के  लिए
 कौन-कौन

 से  प्रस्ताव  सरकार  नें के  विचाराधीन हैं  ?  ग्

 सुचना  और  प्रसरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन ए  ऊ
 जोशी  )  स्थायी  स्टूडियों

 के  साथ-साथ  गुलबर्गा में  सहायक  केन्द्र  का  दर्जा  बढाना  पहले  ही  छठी  योजना  ( (1978-83)  की  स्वीकृत

 परियोजना है  ।  इसके  कर्नाटक  राज्य  में  प्रसारण के  विस्तार और  कास  के  लिए

 लिखित  योजना  ओं  को  संशोधित  छठी  यो  जना  प्रस्तावों में  शामिल  किया  गया  जो  इस  समय  सरकार

 के  विचाराधीन है

 ae
 (1)

 में  टांसमीटर  की  शक्ति  को  बढ़ाना

 (2)  भद्रवती  और  गुलबर्गा  में  स्थायी  स्टूडियों के  प्रावधान  के  साथ-साथ  सहायक  केन्द्रों  का
 _

 दर्जा  बढ़ाना

 (3)  wearer
 )

 और
 कारवार  में

 कम
 शक्ति  वाले  एम०  एफ०/वी ०  एच ०  एफ०

 ट्रांसमीटरों  के  साथ  स्थानीय  रेडियों  केन्द्रों  की  स्थापना

 इन  योजनाओं का  कार्यान्वयन  संशोधित  योजना

 ल  पिकनिक
 संसाधनों  की  उपलब्धता

 रेश और  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर

 नय ह  में  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  कौर  गुलबर्गा  में 2.  जहां तक
 के  लिए  स्वीडन  कर  लिया  गया क्रम  निर्माण  केन्द्र  की  Tat
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 अन्तर्राष्ट्रीय  ज फिल्म  समारोह

 2977.  श्री  विलास मुत्तेमवार  :  करा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 यों दिल्‍ली में  1981  में  अ  जित

 किए  जाने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म
 समा  रोह  के

 लिए  फिल्म  समारोह निदेशालय
 ने  कितनी  धनराशि  मांगी  और

 मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  के  निए  क्रि तनी  धनराशि मंजूर की  है  ?

 सूचना और  प्रसारण  उप-मंत्री  कुमुद  वेन  एम०
 :  53.58  लाख  रुपये  ।

 50  लाख  रुपये  ।

 उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्र  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 978.  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  की कृपा  करेंगे  किं

 उ उड़ीसा  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों
 में  अव  तक  कुल  कितने  गांवों  का  दिद्यू,/तीकरण

 किया  गया  है  और उनके  मंत्रालय  द्वारा  मंजूर  की  गई  ग्रामीण  विजय  तस्करी  निगम
 की  योजना

 द्वारा

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  क्या-क्या  कार्यक्रम

 राज्य  की  सामान्य  योजनाओं  के  अंतगर्त  at  1979-80  तथा  1980-81  के  लिए

 erfearat asrr 3 ;
 क्षेत्रों  में  विद्युतीकरण  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  किन-किन  गांवों का  चयन  किया

 गया
 ओ और

 ग  Xn  उस  राज्य  के  अ  निवासी  क्षेत्रों  में  विद्य,/तीकरण  योजनाओं  at  क्रियान्वित  करने  Hake

 कोई  विलम्ब  हु  आ  है  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 डाला  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम

 31  1980  तक  4,344  गांवों  को  विद्यू,/तीक़ृत  किया  जा  चुका  था  वर्ष  1980-81  के

 आदिवासी उप  योजना  के  क्षेत्र  में  585  अतिरिक्त  गांवों  का  fae  ata  करने का  कार्यक्रम  है  जिसमें

 से  515  गांवों  का  विद्य,/तीकर,  ग्राम  विजय  तस्करी  निगम  की  स्कीमों  के  अन्तर्गत  किए  जाने  की

 आशा  है

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  अपने  साधनों  से  170  नए  गांव

 वासी  क्षेत्रों  में  विद्युतीकृत  किए  गए  थे  ।  बोर्डे  के  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  वर्ष  1980-81

 के  लिए 70  गांवों  का  faa  तस्करी  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  मि

 (7)  उड़ीसा के  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 विजय  तस्करी  स्कीमों  के  कार्यान्वयन में  देरी  होने  के  कई

 न् कारण  हैं  ।  आदिवासी
 क क्षेत्रों में  गांव  ट दूर-दूर  ढ बसे  हैं  तथा  घ  थोड़ी र  झोपड़ियों  के  छोटे-छोटे

 सलिए  स्ट्रीट  लाइ समूहों  में  बिखरे हुए  हैं  तथा इ  yy
 fain  नहीं  पम्प मेटों

 की  जीत  करने  के  लिए भी
 इ

 की  ओर  से
 1  रही  इसके

 राज्य  सिनी  até
 क
 ग्राम

 म

 विद्युतीकरण  निगम  से  भों  की  आगे  की  किस्तें  नहीं ले  पा

 43



 9  1980 लिखित  उत्तर

 रहा  है  ।  ये  किस्तें  निर्माण  की  समय  सूची  के  वास्तविक  प्रगति  के  आधार  पर  दी

 जाती  हैं  ।

 कुवैत  हारा  खनिक  तेल  धी  सप्लाई

 से  -  डिन
 2979  श्री  केशवराव  पारघी

 :  क्या
 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुवैत  भारत  को  खनिज-तेल  की  सप्लाई क
 करे  को

 1AT  हो
 गया  है  बोर  मदि तो  किस  आधार पर  :  और

 कुवैत  द्वारा  दि
 किस  मुल्य  पर  और  कितने  तेल  की  ई  की  जायेगी  और  यह  सप्लाई

 oS कितनी  किस्तों से  की  जायेगी  तथा  पहली  किस्त  कब  तक  प्राप्त  QS

 carga  भोर  उवंरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  और
 =

 जी

 करार का  कोई  भी  ब्यौरा  देना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 राजस्थान में  विजय  त  उत्पादन  और  उसकी

 2980.  मचाये  भगवान  देव  :  कया  ऊर्जा  मन्नी  ag  बताने  की  कृपा  कि

 चालू  वर्ष  के  दौरान  राजस्थान  में  अब  कुल |  faa  a  उत्पादन  हुआ  ;

 वहां  बिजली  की  मांग कितनी

 क्या  विद्य/त  उत्पादन  के  मामले  में  राजस्थान  को

 wos

 बनाने  के  लिए
 कोई

 समयबद्ध  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  |  राजस्थान के  भौगोलिक  क्षेत्र में
 स्थित  विद्युत के  न्द्रों  का  अप्रैल  से  नवम्बर  1980  का  कुल ऊर्जा  उत्पादन 1244  मिलियन  यूनिट है

 फिलहाल  राजस्थान
 की  मासिक  की  ऊर्जा  मांग  लगभग  400 से  450  विलियन  युनिट

 होने  का  अनुमान है  ।

 और  राज्य में  विद्युत  को  उपलब्धता  में  सुधार  लाने के  |  —_——  किए  गए
 ifaa

 हैं  तथा  किए जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामि sete sc. xx

 (1)  द
 को  चालू  करना ।  राज्य  में  फिलहाल  निम्नलिखित

 परियोजनाएं  निर्माणाधीन  नीचे  दिखाई  गई  समय-अवधि  में  इनसे  लाभ  प्राप्त
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 मी

 ho  स्कीम  का  नाम  लाभ  प्राप्ति

 स०  1980-85  1985-90

 के  के

 दौरान  दौरान

 )

 2  4

 1.  140 माही  चिद्यू

 कोटा  220

 3  अनूपगढ़  नहर  विजय

 कोटा  विस्तार  विद्यू/त)  420

 66
 देकर  विस्तार

 का
 लूथरा

 पोंग  विस्तार fe  70.2

 का  हिस

 ——
 496.2  429

 नये  अन्तर्राज्यीय  THIU हू

 ददरा

 शा

 इसके  उत्तरी  क्षेत्र में  केन्द्रीय  सकट
 में  स्थापित  की  जा  रही  कुछ  परियोजनाओं से

 राजस्थान  को  विद्यू/त
 मिलेगी  ।

 (2) राज
 स्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  में  220  मेगावाट  की  दूसरी री  यूनिट  के  सुखबीर

 oy  कल में  अतिरिक्त  विद्युत  उपलब्ध  होगी  ।  विजय त  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करना

 विजय  त  सप्लाई  सुविधाओं में  वृद्धि  करने  के  लिए  निधियों  की  विजय  त संयंत्रों के  कार्य

 तथा  मांग  के  प्रबंध  के  लिए  किए  गए  उपायों  पर  निम्र  करेगी  |

 प्रयुक्त  तेल  को  छानने  की  प्रक्रिया  कानन  सम्मत  बनाना

 2981.  श्री  आर०  एल०  पी०  aut:  क्या  रसायन  और  उबर  क
 मंत्री  प्रयुक्त  तेल

 कके  इधर-उधर  ले  जाये  जाने  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे में  दिनांक  29
 वबा  दीग

 द  थ
 करेंगे  कि संख्या  5389 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क  पा क  क

 काचा  afar  को  कानून  सम्मत सरकार  द्वारा  प्रयुक्त  ते
 बनाने का  निर्णय  ले  लिया गया

 (a)  दिल्‍ली की  कितनी  एककों नें  अब  तक  सरकार  के  पास  अपना  पंजीकरण  करा  लिया

 कौर
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 पण

 «

 पंजीकरण  कार्यालय  किस  स्थान
 पर  है  और  पंजीकरण  की

 प्रकिया
 का  ब्यौरा  क्या eee

 रसायन  और  उसके  मंत्री :  प्रकाश  चन  जी  नहीं  ।

 केवल  दिल्‍ली  की  एक  यूनिट  ने  पंजीकरण  के  लिए  आवेदन  किया  था
 आवेदन  पत्र

 I
 को  तकनीकी

 उप-समिति  के  पास  उनकी  भनुशंसा  के  लिए  भेज  दिया  गया है

 )  पुनः  शोधन  में  लगी  हुई  यूनिटों  को  भाई०  स०  आई०  जो  कि  आवेदन  प्राप्त  करने

 तथा  संसाधन  कार्य  में  समन्वय  करती  की  निर्धारित  आवेदन  पत्रों  में  अ  वेदन  करना  होता  qt
 आवेदन  पत्र  इस  सकाय  के  लिए  गठित  तकनीकी  उप-समिति  के  पास  भेज  दिये  जाते  हैं हैँ  ।  इंस  योजना

 के  अन्तर्गत  आवेदन  पत्रों  की  प्रारम्भिक  आई  एस०  आई०  प्रमाणीकरण  re  सफद सत्य  और  साथ  ही
 तकनीकी  उप-समिति  द्वारा  यूनिटों  की  प्रयोग  किये  हुए  तेल  के  उच्च  दरजे  के  शोधन  के  लिये

 सुविधाओं  था  उपलब्ध  जानकारी  की  मौके  पर  जांच  की  जाती  तकनी  क्री  उप-समिति  द्वारा

 सिफारिश  किये  जाने  पर  पेट्रोलियम  मंत्रालय  आवेदन  पत्र  पर  निर्णय  लेगा  |

 फिल्म  संस्थान  को  कच्ची  फिल्मों  की  सप्लाई

 2982.  श्री  एन०  डेनिस :  कया  सुंचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Y = (a)  गत  पांच  कलंडर  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  द्वारा  भारत  में  राज्य
 के

 स्वामित्व  वाले
 f
 फिल्म  संस्थान  को  दी  गई  फुटबाल  कच्ची  fara  का  ब्यौरा क्या  और

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  द्वारा  ag  सुनिश्चित  करने  क्या  कार्यवाही की  गई  है

 कि  इस
 कोटे

 का  दु
 रुपयोग  न  किया  जाये  ?

 qa  ता  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :  (

 भारतीय
 और  टेलीविजन  संस्थान  ने  गत  5  वर्षों

 के  दौरान  हिन्दुस्तान फोटो  फिल्म  से
 लिखित  लम्बाई  में  फिल्में  प्राप्त  कीं

 ॥
 35  मि०  मी ०  16  मि  35  मि०  मी ०  16  मि०  मी ०
 की  पॉजिटिव  साउंड  नेगेटिव

 फिल्म  में
 में  )

 गाए  (st

 OO 1975  8,40,000  5,36,000
 1976  2,00,000  2,29,000

 es
 1977  से  6,0 .0  2,60,000  75,000

 1978  5,68,000  —  1,61,  00  8,000

 1979  10,55,000  1,00,000  3,42,000  35,000

 ekg मनति  अवलककिकिकन
 32,  19,000  6,54,000  11,14,000  43,000

 (a)
 कच्ची  फिल्म  एक  नियंत्रित  जिन्स  नहीं  अतः  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  यह  सुनिश्चित
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 करने के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठता  हैं
 कि

 उनके  द्वारा  जारी  किए  गए  फुटमान  की  दुरुपयोग  नहीं
 किया  जाता  है  ।  भारतीय  और  टेलीविजन  पुणे  में  कच्ची  फिल्म  की  ara  उनकी  शैक्षिक

 के  मानदंडों  द्वारा  होती है

 अध्यादेश

 2983  श्री  के ०  राय  wee
 भी  श्रदाफाक  हुसेन

 बया  विधि  न्याय  =  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  को

 ववायरवज
 त  बीस  वो  में  केन्द्र  ने  कितने  अध्यादेश  प्रख्यापित  fers  कौर  उनका  वर्षवार (=)  गत

 ब्यौरे  सहित  विवरण  क्या

 उक्त  अवधि  में  बिना  विचारण  निरोध  के  संबंध में  कौन-कौन  से  अध्यांदेश  प्रख्यापित

 गए  थे  मौर  ये  कौन-कौन  से  वर्ष  में  प्रख्यापित  किए गए

 उसी
 अवधि

 में
 विवाद  कितने  अध्यादेशों को

 व्यतीत  हो  जाने  दिया  गया  और  कितनों

 को  qu aferfar  म  में  परिवर्तित  किया

 क्या  1980 में  विमान  सरकार  के  आने  के  बाद  से  अध्यादेंद्नों  की  संख्या  में
 चानक  वृद्धि हुई  और

 यदि  तो  तथ्यों  के  ब्यौरे  क्या  हैं
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शिवशंकर  )

 ag  प्रख्यापित  अध्यादेशों  की  संख्या

 1960

 1961

 1962

 1963  कोई  नहीं
 1964

 1965

 1966  13
 1967

 1968  13

 1969  10

 1970

 1971  23

 1972

 1973
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 ay  प्रिया  भध्यादेवों  सहायक

 1974  15

 1975  29

 1676  16

 1977  16:

 1978  6

 1979  12

 (=)  (1)  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  का  1971  (1971  का  5);

 (2)
 बाद

 सुरक्षा  बनाए  रखने  का  1974  (1974

 (3)  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए रखने  का
 )

 1975  (1975  का  4);

 (4)  बिदेशी
 मुद्रा  संरक्षण

 अ और

 निवारण
 1975

 (1975  का  =,

 ने  का  संशोधन  )  1975  (1975 (5)  आन्तरिक  सुरक्षा  बन
 का

 क
 (6)  आर  संशोधन )  1975  (1975  का  16);

 (7)  areafi
 [eet  1975  (1975  का  22);

 (8)  विदेशी  मुद्रा  सं
 Te  1.0

 करी  निवारण  संशोधन  )
 1975

 (1975 का  29);

 (9)  आन्तरिक  सुरक्षा  )  1976  (1976  का  By

 (10)  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  ग  निवार  ल

 गम्य
 1976  (1976

 का  6);

 शत्  |.
 (11)  चोर  बाजारी  निवारण  और  आवश्यक  =  reqramt,  1979  (1979

 का  10)
 =

 प्रा oy  को  छोड़कर  जिनका  उल्लेख  नीचे  किया  विचाराधीन उन  अध्यक्ष
 अवधि के  दौरान  प्रख्यापित  सभी  अध्यादेशों  को  अधिनियमों के  रूप  में

 बतियां  Re  ह  at  गया  है  ।  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  संबंधित  अध्यादेशों में  से

 केवल  थोड़े  से  अध्यादेशों  को  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अधिनियमों या  राष्ट्रपति  के
 अधिनियमों के  रूप  त्  गया ।  शेष  को  संसद के  अधिनियमों के

 रूप  में  सं परिवर्तित  किया  गया  आदेशों  का  जिन्हें  ब्यपगत  होने  दिया

 ब्यौरा  इस  प्रकार  दिया  गया  है
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 वर्ष  अध्यादेशों  की  सख्या

 1976  1  सं०  14)
 1977  5  पृ०  1,  5,  6,  7  10)
 1979  3

 सं०  भीर  9)  |

 जी  नहीं  ।  1980  में  अभी
 पर्यापत

 किए
 गए

 197  और
 1975  की  तापमान  अवधियों  में  और  aft  ८  न  रेश  प्रख्यापित  किए  गए  थे  ।

 saa  नहीं  उठता

 तमिलनाडु
 में  क

 2084.  श्री  के०  ato  एस० र
 adi

 ——  save मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या गत  10  वर्षों के  afaerars  के  त्रिची  जिले में  कोहली  मलाई

 पेरम्बलूर और  जयकर  बम
 बोधों  में

 हू  विज्ञान  सर्वेक्षण  सहित  कोई  सर्वेक्षण  किया
 झन गया

 यदि
 त  उस  की

 र
 ब्यौरा  कया

 रिपोर्टों  को  के  लिए  fara  at  गई  यदि

 तत्सम्बन्धी  eater  क्या  है
 os  द

 वेषण  नहीं  किया  गया  तो  क्या  Usa  वेषण  करने का  कोई यदि अब  तक
 क

 विचार है  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  तेल  एवं  प्राकृतिक गस

 आयोग  त्रिची  जिले के  हिस्सों  सहित  कावेरी  बेसिन  में  195  से  -  भू-बड
 ता

 TF  एवं  सू-भौतिकीय
 सव  क्षण  कर  रहा  है  ।

 इन  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है  कि  आधार  कई  हंसी टों  तथा  ग्रेबनों  में  विखंडित

 है  तथा  गहरे  हिस्से  चट्टानों  से  भरे  हुए
 हैं  जिनके  ऊपर  टर  मोरट  ||  न  के  रूप  में  अपतटीय

 इसके  अलावा  चार  संरचनाओं क्षेत्र  की  ओर  जर्म  पण्डगालर

 तथा  कट्टूमअनारकोषिल  को  अंकित  फिया  गया

 T  प्राप्त  आंकड़ हों  की  व्यार  व्या  आधार  बेसिन  के  तटीय  क्षेत्र इन  सर्वेक्षणों से

 में  कुल  25  कूप  खोदे  गए  परन्तु  हाइड्रोकार्बन
 के  व्यापारिक  अ  ||  पर  भण्डार  नहीं  पाए  गए  हैं  ।

 (7)  -
 प्रदान  नही ंं  उठता  । VON

 तेल  बोधक  क्षमता  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 2985.  श्री  पीयूष  तिरकी :  कया  रसायन  और
 wae

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  देश  में  तेल  शोधक  क्षमता  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  विचार कर

 रही  2

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  ag  वार  तेल  शोधक  क्षमता  का  ब्यौरा ब्या  है

 और  तेल  शोधक  एककों  की  एकक  बार  प्रयुक्त  क्ष  प्रतिशतता  सहित  क्या  और

 इन  एककों  की  तेल  शोधक  क्षमता  के  विस्तार  के  लिए  योजनाओं  का  ब्यौरा क्या  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिंह) : (क) :  हां  ।
 han  झाग  ता  के  विस्तार  के  लिए  तथा  अतिरिक्त  माध्यमिक  संसाधन  सुविधा  ओं  ( \  करे सैकण्डरी  प्रोसेसिंग

 में  वृद्धि  के  लिए  कई  योजनाओं  का  अनुमोदन  किया  गया है  या  विधि  शोधन दशा लाओं
 में  खनिज  पुट  तथा  मध्य  आसुतोश  में  वृद्धि  के लिए  इनको  जांचा  जा  रहा है  |

 शोधन  वास्तविक  पुट  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  में  विभिन्‍न  यू  निए टों  के  क्षमता  के
 ml  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (=)  विभिन्‍न  शोधनशाला ओं  में  फूड  थ्रू  पुट  तथा  मध्य  आसुतोश  में  वृद्धि  के  लिए  अनुमोदित की
 गई  ।  जांची जा  रही  विभिन्न  योजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 (1)  ao वी ०  पी०  सी०  एल०  0.6  मिलियन  मी  ०  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  वाले  दूसरे  HT  कर

 को  लगाना  जिससे  फूड  पुट  में  अधिकतम  6.00  मिलियन  मी ०  टन  प्रतिवर्ष  की  वृद्धि

 _.  होगी

 (2)  सी०  ante  एल०  :  एक  मिलियन  मी ०  टन  कैट  क्रैकर  को  लगाना  जिससे  पुर  में
 fa 4.5  तमाम  नयन  मी०  टन  की  वृद्धि  होगी  भरकर  भाग  का  अनुमोदन कर  दिया

 गया
 ।

 (3)
 दम  भार०  एस  क्षमता  को  2.8  से

 5.6  मिलियन मी  ०  टन  प्रतिवर्ष  तक  बढ़ाया
 जा  रहा  है  विस्तार  योजना  में  0.6  मिलियन  मी  ०  टन

 प्रतिवर्ष  क्षमता  का
 कैट

 केहर
 तथा  अन्य  आफ साइट  सुविधाओं  को  स्थापित  करना  शामिल है  ।  )

 (4)  पी०
 सौ

 :  आसदन  क्षमता का  1.3  4.5  मिलियन  मी ०  टन
 वर्ष तक  0.6  मि०  मी ०  टन प्रतिवर्ष  कर  नमता पता  स्थापित  कर  परिस्तार  किया

 जा  रहा  है  ।
 ्

 (5)
 बरौनी :  दूसरे  डिलिड  कोकर  को  लगाना  जिससे  मध्य  आसुतोश

 क
 कक

 ह
 2  चिलियन

 मी ०  टन  प्रतिवर्ष  तक  तथा  एल०  पी०  जी०  का  उत्पादन  2  मी ०  टन  बढ़ाया

 जाएगा  (  भूमि

 इन  योजनाओं के  अलावा एक  मि० मी  o-dr  क्षमता  वाली  शोधनशाला  का  मथुरा  में  निर्माण

 किया जा  रहा  हैं  ।
 दो  नई  ग्रास  रूट  शोधनशालाओं--एक  6  मि०  मी ०  टन  प्रतिवर्ष  क्षमता

 वाली  प्रदीप  तट  पर  मंगलौर  के
 पास  तथा  दूसरी  3  fro  मी

 ०
 टन  प्रतिवर्ष  क्षमता  वालो  उत्तर  पश्चिम

 में  करनाल  के  को  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।
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 उड़ीसा
 में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 2986.
 भी  रास  बिहारी  बहेरा

 :  कया

 ऊर्जा  मंत्री
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 On,
 वर्ष  1979 9-80 80  और  1980-81  के के  लिए (  उड़ीसा  राज्य के  faa  तस्करी  निगम  ने

 कौन-कौन  सी  योजनाओं को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  और  इन  योजनाओं  पर  अनुमानित  कितना  व्यय

 प्रत्येक  मामले  का  समयावधि  लक्ष्य  क्या-क्या  कौर

 इन  योजनाओं  के  अधीन  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  हो  जाने  की  आशा है
 ?

 0  और  1980-81 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  )  और  1979-80

 (30-11-1980)  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  द्वारा
 स्वीकृत

 की  गई  ग्राम

 विद्युतीकरण  स्कीमों  के  उनकी  स्वीकृत  की  गई  ऋणराशि  तथा  प्रत्येक  क  स्कीम को  पूरा
 किए  जाने  क की  सोपानबवद्ध  अवधि  अनुमानित  लक्ष्य  अवधि )  site  2%  दी  गई

 1979-80  और  1980-81  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  ग्राम  विद्य/तीक  रण  निगम  को

 स्कीमों  के  अंतगर्त  कुल  मिलाकर  4,414  नए  गांवों  का  विद्य  त्ति करण  किए  जाने  की  आ

 ad  1979-80  के  दौरान  उड़ी  सा  में  ग्राम  विजय  तीकरण  निगम  द्वारा  स्कीमों

 के  उनकी  स्वीकृत  पूरा  होने  की  सोपानबद्ध  अवधि  तथा

 प्रत्येक  स्कीम  के  aaa  आने  वाले  गांवों  को  दिखाने  वाला  विवरण

 ब
 रु०  में  )

 ccਂ
 श्र०  स०  स्कीम का  नाम  लागत  स्वीकृत  ऋण  पूरा  होने की

 विद्युतीकृत

 सोपान बद्ध  किए  जाने

 वाले  नए

 गांवों की

 संख्या

 ]  2  3  4  6

 1.  दिगपाहांडी  गर्म  49.781  13.080  1983-84  51

 2.  अविका  गर्म  34.737  9.102  1983-84

 1983-84 3.  बेलियापाल  22.870  7.281

 50.581  15.778  1983-84  16 4.  बसुदेव पुर
 11

 5.  घन कनाल  धन कनाल  45.525  11.921  1983-84

 49.471  13.667  198  3-84
 6.  पुरी  55 63.429  19.183  1983-84

 7.  जयपुर
 11.816  1983-84  4g

 बस्ता  बालासौर  37.951
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 1  2  3  6

 32.775  31.951  1984-85 नीति  दिल  सम्भलपुर  65
 10  बतियाता  पूरी  21.135  19.000  1984-85  70

 11  50,602  48.000  1981-85  89 रेराखुल  सम्भलपुर
 12  कनिका  43.414  1984-85  93

 13.  22.474
 36.957

 1984-85  48
 Lenny 14,  बाल  1983-84  67

 क 15.  को इंकार  फार  12.256  1983-84

 16.  पुरी  AS  1983-84  30

 17  पुरी  Cary  4.600  1980-81
 18  देराविसी  कटक  17.494  1984-85  69

 19  तें तुली खूंटी  बोल  1984-85  52

 20  31.  1984-85  107 चैनपुर

 21.  परं  13.580  12.535  1984-85  46

 22.  घन  1983-84  17 कनाल  11.840

 23  कटक  iy
 "LQ

 1983-84

 24  जगतपुर  कटक  16.37:  1983  84

 25  पिपली  पुरी  18.257  1983-84  466

 26  धन कनाल  39.732  1984-85  95

 27  ata  प  wy  58.850  1984-85  111

 28  कालाहांडी  138  1983-84

 29  जानेश्वर  1983-84 172

 30  कोइंझार  को इंकार  147,920  145.220  1983-84

 31  फुलबानी  224.610  150.000  1983-84

 32.  रेपुना  बाला सार  15.658  1983-84  162

 कट 33  1983-84  83

 34.  गर्म  गंजा  48.453  132  1983-84  11

 35  धन कनाल  29.811  29  676  1983-84

 36  16.993  4.623  24 जयपुर  age  198  *-84
 37  कालाहांडी  1.584  1.584  1980-81  33*

 38  बोलंगीर  2.270 बोलंगीर  2.270  1980-81  36*

 39  गंजम  गंजम  1.968  1.968  1980-81  70*

 40  जोदा  को इं भार  77.762  76.931  1984-85  110

 41  लें  जिगर  कोइ  कार  66.495  65.348  1984-85  133

 42  बौद्ध  फुलबनी  82.882  79.964  1984-85  239
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 70.745 43  काउन्टी  मयूरमंज  69.868  1984-85  194

 44  दरिया  फुलबानी  83.645  80.430  1984-85.  192

 45  मयूरभंज  59.464  58.604  1984-85  137

 46  कल्याणकारी  39.806  38.884  1984-85  64
 rAy

 47.0  मे  मिली  i  75.108  1984-85  122

 48  6.126  136 जामंनीकेरा  rea  74.  1984-85
 49.  सय र  52.600  1984-85  103

 £0  सौदा  रमपुरा  को इंकार  33.76 5  1984-85  58

 51.  लाठी  नेता  सुखद  र  गढ़  15.385  14971  1984-85  34

 52  कोयला  54  304.  53  1984-85  85

 53  214 कोर
 पुट  81.497  78.708  1984-85

 54  कालाहांडी  57.1  ८6  55.503  1984-85  99
 55  आ बेली  ख़ुदा  बानी  44.755  43.451  1984-85  101
 56  को  *I1Ge  कोर  qe  42.630

 ses  37.992  1984-85  58
 51.0  एम०  रामपुर  कुलाहे  डी  54.3  53.056  1984-85  105
 58  तुम्डीबन्घ  फलवान  45.600  44.559  90

 ३
 1984-85

 59  जयपुर  5  31.654  29  द  18.0  1984-85  47
 थ

 3005.038  2345.583  4081
 ण

 हर
 —————

 टिप्पणी
 :  ad

 1979-80  के  दौरान  59  स्कीमों  के  लिए  ऊपर  लिखे  अनुसार  23  45.583  लाख  रुपए

 के  ऋण  स्वीकृत  किए  जाने  के  अलावा  निगम  ने  5  निर्माणाधीन  विशिष्  ट  पारेषण

 के  लिए  भाता क्त
 ऋण  के  रूप  में  8  लाख  रुपए  भी  स्वीकृत f

 me
 विवरण

 1980-81.
 re दौरान  उड़ीसा  में  प्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृत  स्कीमों  के

 उनकी  स्वीकृत  पूरा  होने  की  सोपानबद्ध  अवधि
 तथा  प्रत्येक स्कीम  फे  भन्तगंत  आने  वाले  गांवों  को  दिखाने  बाला  विवरण

 रु०  में  )

 oo  स्कोप  का  जिला  लागत  स्वीकृत  ऋण  नए  गांव

 झ्  arghae 1.  भंगुर  AIS  31.962
 2.  जलेश्वर

 751.0  पहली  कीमत  ait
 wee  40.658  12  701  158 |  उड़ीसा  राज्य  बिजली

 3.  लाहूती  पाड़ा  सुन्दरगढ़  41.566  39.736  100  |

 वो  eroehat 137.858  104.399  933 |
 o  में  शुरू  किए

 जाने

 बाद  4  से  5  वर्ष  तक
 की  अवि  में  सोपान बद्ध
 रूप से  पूरी की  जाती
 हैं  ।
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 ara  में  ग्रामीण  विद्यतीोकरण

 2987.  श्री  ए०  ए०  रहीम  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  के  पास  फालतू  विजयी  है  और  इसके  बावजूद  इसके  «भी  गांवों  का  विद्या

 करण
 सही  किया  गया  है  ;

 ग  निगम की  केरल  में  सभी  गांवों के  विद्युतीकरण  में क्या  ग्रामीण  विद्युत क

 यता  देने  की  कोई  रोज  ना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भरे

 (a) यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 कर्जो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  a  मह  :  केरल  के  पास  फालतू  बिजली  है  बौर
 मई  1979  तक  इसके  सभी  गांव  विजय  विकृत हो  चुके  है  तथापि  विद्य,/तीकरण  निगम  केरल  में
 विशिष्ट  परियोजना पे  1  एस०  पा ८

 कार्यक्रमों
 और  विशेष  परियोजना

 कृषि  ०पी
 oge)

 कार्यक्रमों  को  धन  दे
 र
 रहा  जो  पम्पसेटों  को  अजित जित  करने  के  लिए  होता

 प्रश्न  नहीं  उठता

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 व sea नहीं
 उठता

 |

 प्रति
 तथा  निपटान  म सहा  देवालय को  क्रय  नीति  में  aaa

 2988.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतानें की  कपा  करेंगे  किं

 महानिदेशालय  की  क्रय  शक्ति  बाद  में  बढ़ क्या  यहं  सच  है  कि  पूर्ति  तथा  निपटा

 गई  हैं  और  सरकार व  नीति  भी  हाल  ही  में  बदल  गई

 गया  और सरकार  द्वारा  बनाई  गई  नीति  में  हाल  ही  सें  क्या  परिवर्तन  किय

 क्या  यह  उस  बारे  में  अपनाई  जाने  वाली  सही-सही  प्रक्रियाओं  का  निर्धारण  करेगी  और

 सरकार  द्वारा की
 जाने  वाली  खरीद  में  भ्रष्टाचार  की  रोकथाम  के  लिए  इसका  क्या  विचार  है  ?

 afa  और  grata  में  मन्त्रालय  राज्य  मंत्री  भागवत  भा

 का

 और

 aig  fa  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  विभिन्‍न  अधिकारियों  at  रा  क्रम  पतियों  को

 हाल  ही  में  बढ़ा  fear  गया है  क्रय  सम्बन्धी  मूल  नीति में  कोई  परिवर्तन  ्  por  फिर  भी

 सरकारी  क्षेत्र  के  TF क्रमों  को  अब  दस  प्रतिशत  तक  मूल्य-अधिपति  का  शिकार  गया  ।  जिन

 आइटमों  के  लिए  लघु  उद्योग  त्र  ने
 1 |

 प्रतिश  vet
 गशत  से  fre  च ८. ३न। | | पोगदान  दिया

 उन्हें इस  आधार  पर  आरक्षण के  स ्ra  wren  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  ख  गीत  के  लि
 बड़ी  संख्या  में  आइटमों  को

 पहले
 से  ही

 आरक्षित
 कर  दिया  गधा  है  ।

 vd &
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 र
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 खरीद  के  लिए  का यं विधि  पहले
 से  a

 निर्धारित  की  हुई  है  ।  यदि  खरीद  में  कोई  झ

 मिलता  का  मामला  तो  सकता  शाखा  सकी  जांच  की  जाती

 स
 प खानों से  कोयला  का  सहयोग

 93,  श्री  सुभाष  यादव  |.  :  क्या  उ
 श्री  नवल  किशोर  यादव  /

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ica  औद्योगिक  प्रतिनिधि  मण्डल ने
 कही

 यह  सच  है  कि  इंगलैण्ड  के  एक  उच्च  शक्ति

 1980 में  भारत  ae ei यात्रा  की ;

 वॉरियर  जि
 संयंत्र  इग  करने

 ni
 at,  तो  क्या  कोयला  खनन  में  ल

 आदि के  सम्बन्ध  में  उनकी  प्रतिनिधि  मण्डल  से  कोई  बातचीत  हुई  T  ध

 यदि  तो  हम  बातचीत में  किन  मुख्य  विषयों  पर  सहमति  हुई  ?

 अर्जी मं मं  हमें  राज्य  जन्त्री  विषम  ति

 और  प्रतिनिधि  मंडल  से  कोयल  उद्योग  के  विभिनन  प
 तलुओं  पर  चर्चा

 की
 गई  थी

 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  कोयला  क्षेत्रों में  ग्रहीत  बिजली  घरों  की  स्थापना  की  सं  भावनाओं

 पर  भी  विचार  किया 1  गया  था  |  चर्चा  का  स्वरूप  केवल  सामान्य  ही  था  ।

 त  फजल  समिति  हारा  सरकार  ata  इ  fear  लिमिटेड  बन्द  करने  की  सलाह

 att  कृष्ण  प्रताप  सिह |  प्रपा ait  भीक  रास  जन  |
 ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 fey  क्या  सरकार  को  समाचार  पत्रों में
 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचारों  की  जानकारी  है

 कि  फजल
 समिति  ने  कोल  इडिया  को  सदा के  लिए  बन्द  कर  देने  की  संलाह दी  भर

 यदि  ह  को  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं  और  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विक्रम  :  गौर  सरकार
 को

 फज़ल
 समिति  की  रिपोर्ट  अभी  में  मिली  है  और  उस  रिपोर्ट  की  जाच  al  रही

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डीजल  पम्प  लगाना

 2991. श्री श्री  राम
 लाल  राही :

 क्या  रसायन  भर  ga रक  मन्त्री यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि

 ह

 (*)  कया  उन्हें  परवर्ती  सरकार  के  इस  निर्णय  जानकारी  है  कि  किसी भी  सड़क  से  15

 किलोमीटर  दूर

 at

 जहां  त  ही  एक  डीजल  पम्प  लगा  हुआ  कोई  अन्य  डीजल  लगाने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जायेगी

 यदि  हां 7 i, at at sac atT F,  जी०  Ho  रोड  संख्या  24  खे  राबाद  सीतापुर  के  निकट

 अवध  फिलिंग  स्टेशन  से  केवल  दो  किलोमीटर  दूर  विद्यमान  पैट्रोलियम  अथवा
 किसी

 अन्य  कम्पनी  द्वारा

 56



 लिखित  उत्तर
 18.0

 1902

 तथा  पी  तथ्य  क्या  ्  ?

 qzifaan,  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  :  विभिन्न  क्षेत्रों पर  नये

 खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की  स्थापना  के  आयतन-दूरी  के  मापदण्डों  अन्य  बातों  के  साथ  यह  व्यवस्थित

 किया  गया  है  कि  राप्ट्रीय/राज्य  राज्य मार्गों  पर  वर्तमान  बिक्री  केन्द्र  से  15  किलोमीटर  के
 *

 भीतर  कोई  एक  नया  बिक्री  केन्द्र  नहीं  खोला  जायेगा  जब  राजमार्ग  पर  15  किलोमीटर  के

 भीतर  स्थित  बिक्री  केन्द्र  की  औसत  मिली  जुली  श्री फूट  80  किलोमीटर  से  अधिक  यह  मानदण्ड

 & az वर्तमान  बिक्री केन  के  पुनः  स्थानीयकरण  जिसे  नया  बिक्री  केन्द्र  नहीं  माना  गया
 पद

 लागू

 नहीं  होंग े।
 saa  नहीं  उठता  ।  क्योंकि  यह  वर्तमान  बिक्री  केन्द्र  का  पुनः

 sarihionan  है
 ।

 गाकादावाणी  मद्रास  द्वारा  नाटक  का  प्रसारण

 2992.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  और  तिरुनेलवेली  के  आकाशवाणी  केन्द्रों  ने  ऐसे  नाटकों  का  प्रसारण  किया

 है  जिसमें  स्वर्णकारों  की  भावना  को  चोट  पहुंचाई  गई

 क्या  इस  बारे  में  तमिलनाडु  के  स्वर्णकारों  द्वारा  शिकायतें  की  गई  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एम०  जोशी  :

 तिरूचि  पतली  ने  26  1980  को  5-8  वायु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  अभिप्रेत  अपने  कार्यक्रम में
 मैंनਂ  की  पंच तन्त्र  कहानी  कि  प्रसारित  की  थी  |  इस  कार्य  क्रम  को

 तिरनेलवली  द्वारा  भी  रिले  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  को  प्रसारित  करके  किसी  समुदाय

 की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाने  का  आकाशवाणी  का  कोई  इरादा  नहीं  था  ।  मद्रास
 केन्द्र  ने  इस

 प्रकार

 का  कोई  नाटक  या  कहानी  प्रसारित  नहीं  की  है  ।

 =|  )  जी  at

 तिरुचिरापल्ली  और  आकाशवाणी  महानिदेशक  से  भी  व्यथित  a

 को  पत्र  भेजे  हैं  जिनमें  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  किसी  भी  समुदाय  की
 भावनाओं  को  ठेस  पहुंचाने द्

 का  बिल्कुल  को  ३  इरादा  नहीं  था  ।

 इस  घटना  के  बाद  भाकाशवाणी  के  सभी  केन्द्रों  को  ये  अनुदेश  जारी  किए गये  थे  कि  वे  ये

 सुनिश्चित  करें कि  बच्चों  और  बहुत  छोटे  बच्चों  से  इस  प्रकार  के  लेखों  और  अन्य  लेखों  को  प्रसारित
 करने  से  पहले  उनकी  संबंधित  कार्यक्रम  अधिकारियों  द्वारा  पूरी  तरह  जांच  कर  ली

 सर  रिका  को  ध्रद्नतन ईस्ट नं  कोत्फील्ड्स  लिमिटेड  को  कोयला  खानों  द्वारा  अपने  भण्ड

 =  बनाए  रखना

 2993.
 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  बया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 9  1980

 क्या  geet  को  नफील्ड्स  लिमिटेड  अथोरिटी  के  अधीन  जाने  वानी  कोयला  खानें  अपने
 भण्डार  के  रिकार्ड  को  अद्यतन  बनाएं  रखती

 (a)
 यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 अन्तर  और

 आरोप  लगाया  गया  है  कि  उनके
 बुक  स्टॉफ

 और
 वास्तविक  स्टॉक  में  काफी

 *  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विक्रम  :  और
 teed  कोल्ड फील्ड्स

 लि०  के  केन्द्रीय  भंडार-ग्रह  और  क्षेत्रीय  भंडार-गृह  लेखा-एककों  का  भी  काम  करते रहे  हैं  और  भंडार

 सामग्री के
 खातों  का  हिसाब  रखते  रहे  हैं  कंपनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  भावसार यह  खाते  अद्यतन

 कोलियरियों  में  रखी  गई  भण्डार  सामग्री  दिन-प्रति-दिन  के  उपभोग  के  लिए  होती  है  और  इसके

 लिए  केवल
 संख्यात्मक  खाते  (ranfraat  /  बिन  कार्ड  ही  रखे  जाते  कुल  114  कोलियरयों

 में  104  कोलियरियों  में  रिकार्ड  अद्यतन  हैं  और  शेष  10  को लिय रियों  में  रिकार्ड  अद्यतन  किए  जा
 a

 रहे  हैं  और  उनके  1980  के  अन्त  तक  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ।
 os

 ऐसा  कोई  आरोप  नहीं  प्राप्त  हुआ  न

 प्रकट  नहीं  उठता  ।
 ,

 यदि  के  विचार
 अखबारी  कागज  सलाहकार  स्थिति  की  सितारों  पर  ईस्टर्न  i  पेपर  सोसा

 2994,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  वह  पा
 सुचना

 और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसाइटी  ने  सरकार  से  आग्रह  किया है
 कि  वह  अखबारी  कागज

 सलाहकार  समिति की  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  न  और

 यदि  a  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 सुचना  और  प्रसारण  उप-मन्त्री  कुमुद
 बेन  a

 द
 हां

 |

 मामला
 विचाराधीन

 ठ बम्बई  हा  नये  संकल से  तेल

 >
 क  क  रसायन

 और  उर्वरक  मंत्री  ag  बताने  की 2995,  श्री जी०  वाई
 ii

 क्या

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  नई  सं  कुल  ए०ਂ  की  सेवाओं  के  कारण  बम्बई  हाई

 परियोजना  के  दक्षिणी  भाग  से  पहली  बार  तेल  निकालना  शुरू  और

 यदि  तो  इस  नये  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या
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 र  सायन और  उर्वरक  मन्त्रों  प्रकार  चन्द्र  जी  हां  ।

 1980 "or  नवी  हुएं  af  में
 एस०  ए०  प्लेटफार्म  समूह  के

 चालू  होने से
 खनिज  तेल  का  उत्पादन | or

 पी०  प्रा  पांच  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  की  दर  से
 बढ़कर  1,20,000 वी  ०  ato  पी०  डी०  या  6  मिलियन  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष ह प्र  गया  है

 वियत  संयंत्र

 2996.  श्री  क े०  पी  ०  fag देव  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  कया  यह
 सच  है  कि  देश

 में  विद्युत  संयंत्रों
 को  लगाए  जाने

 के  संबंध
 में  ऐसी  घोषणा

 करने  की  एक  विशेष  प्रवृ वृत्ति  चल  पड़ी  है  कि  अमुक  संयंत्र  को  अमुक  वर्ष के  मा चि  माह  में  लगा  दिया

 गया  है

 lwz\ ant mz aH

 में  संयंत्र  को  काफी  विलम्ब  से  लगाया  जाता

 कया  यह  सच  है  कि  विद्य/त एकक  प्रतिवर्ष  पहली  ada को  अपनी  क्षमता में  1000  से
 1500  मेगावाट  को  वृद्धि  करने  की  करती  है  जब  कि  यह  वृद्धि  वास्तव  में  हो  नहीं  पाती

 कया  अधिकांश  प्रमुख  तापीय  विद्यू/त  संयंत्रों  के  मामले  में  उपरोक्त  बातें  सही  बैठती

 और

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रक्रिया  को  रोकेगी  और  इसे  अधिक  वास्तविक  तथा
 यथार्थ  बनाएगी

 ऊर्जा  मंत्रा  लप  तय  क्रिया  नहीं  ।

 से  किसी  भी  श्िद्य/त  उत्पादन  यूनिट  में  वास्तविक  रूप  से  कार्यों  के

 के
 धूर  हो  जाने

 के
 वाद  सुखबीर  होने में  यूनिट  काफी  समय  लेता  है  wa  कोई  ताप  विद्या त  यति  किया  जाता

 है  तब  यह  कुछ  चलाया  जाता  है  और  उसके  बाद  उसे  बिर्यारंग  आदि  की  जां  झ  बन्द  कर
 दिया  जाता है  ताकि  यूनिट  को  समुचित  रूप  से  चालू  करने  के  लिए  यथा  निर्धारित  विभिन्न  संघटकों

 की  जांच  कर  ली  जाए  |  रोलिंग  किए  जाने  से  पहले  की  करने  के  ब्रीच  का  अन्तर

 कुछ  सप्ताह  से  कुछ  lal  तक  अलग-अलग  होता  है  जो  संबंधित  यूनिट  की  प्रारम्भिक  कठिनाइयों

 पर  निर्भर  करता  ी

 शोध  चलचित्र

 2997.  we ०  नीमला  कुमारी  दा क्या वत  कया  सुचना  धौर  प्रसारण म ्मंत्री यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  को  इस  आलोचना  की  जानकारी  3  किं  aa’  चलचित्र  भारतीय
 जनता के  मस्तिष्क  पर  देश  की  गरीबी  के  बारे  में  क्ति  पूर्ण  छाप  छोड़ता है  ;

 म्याह  सच  नहीं  है  कि  इस  तरह  से  चलचित्र  विदेशों में  भारत  की  गरीबी  के  बारे में
 गलत  भ्रान्ति  पैदा  करते हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  इस  चलचित्र  में  दिखाई  गई  गरीबी  देश  के  किसी भी  भाग

 में  नहीं  हैं
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 क्यां  सरकर को  विचार  ऐसे  चर्लाचत्रों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  जो  दर्शकों  के  दिमाग

 में  भ्रान्ति  पैदा  करते  हैं  ?  +

 सुचना
 और

 प्रसारण  मंत्रालय  में  उप मंत्री  पस  बेन  »
 s¥ait)  से

 सभी  a चलचित्र  1952  और  इससे  अंतरंग  जारी  मागं दर्शी  fa  cet
 के  बहुत  ft

 aa

 द्वारा सेंसर  की  जाती  हैं  ।  अधिनियम  की  घारा  5  में में  निर्दिष्ट  arat,  जो संविधान के

 अनुच्छेद 19  )  पर  आधारित  के  आधर  पर  दवी  किसी  फिल्‍म  पर  प्रतिबंध  लगया  जा  सकता है

 या  उसमें  ie  करने  का  आदेश  दिया  जा  सकता  है  ।  फिल्म  सेंगर  ars  फिल्म  की  जॉच
 भारत  में

 प्रदर्शन
 के के  लिए  उसकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखकर  करता  है  और  उसको  शिलन्धिर  या  अनि

 दर्शको  ं  के  लिए  प्रमाणीकृत  करता है  ।  बोल  इस  बात्  का  ध्यान  रखता है  कि ऐ  पी  कोई  चीज  पासन  हो

 जो  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  आपत्तिजनक  हो  ।  फिल्में  संवेदनशील  सामग्री  है  और  उनका
 प्रभाव एक  व्यक्ति से  दूसरे  व्यक्ति  पर  भिड़त-भिन्न  होता  है  जो  उनकी  वातावरण

 आदि  पर  निभा  करता  ।  इसलिए यह  प्रदान  कि  फिल्में  में  ग  तेतरी  का  ब्रेक-चढ़ा कर  चित्रण

 किया  गया  है  था  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  अपने-अपने  मत  हों  सकते  हैं  ।  यह  उल्लेखनीय है
 सर्वोत्तम  फी  चर  ः प कि  फिल्म  की  राष्ट्रीय  पुरस्कार  समारोह  men के  लिए  पुरस्कारਂ

 दिया  गया  है

 मरक  गेल  पर  आए  ल  ससोली  नि  dex म  सा  गा

 2998.  to  do  देसाई  :  क्या
 पेटू  रसायन

 चोर
 उरांव  मंत्री  यह  बताने  की

 थ कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अल्कोहल  ही  sat  पर  आधारित  उद्योग  की  60  प्रतिशत  क्षमता

 निष्क्रिय  पड़ी  हुई
 फ

 | (  wat  यह  भी  संच हैं  कि  देश  a  बले  250  में  से  कोई  भी  अपनी  पूरी

 क्षमता से  कार्य  नहीं  कर रहा  और

 यदि  तो  इस  समस्या को  हल  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने का  है  ?

 रसायन  और  उरवंक  मंत्री  प्रकाश  चन
 र  सेठी

 )  :  और  (a)
 ज्ञात  होता

 है  कि  प्रशन  अल्कोहल  उद्योग में  क्षमता  उपयोग से
 ara

 धत  है  ।  भारत  मे ंमें  666  5  मिलियन  लीटर

 की  संयुक्त  a
 संस्थापित

 क्षमता  की  120  आपत्तियां  है  अल्कोहल  वर्ष  1979-  OF  355-09  मिलियन

 लीटर  अल्कोहल
 के  के  SEMI  का  अवनुमात हू है  परिणाम स्तर  रूप

 दं
 का  कुल  क्ष  रता  उपयोग

 लगभग  53  मक  चीनी के  उत्पादन  में  इस के  of  चीनी  वर्ष  1979-80  में

 सीरे  के  उत्पादन में  गिरावट के  कारण  कम  क्षमता  योग रह

 दिनांक  को  हुई  सीरा बोर्ड  की  बैठक  में  राज्य  सरकारों से  अनुरोध  किया

 मया  था  कि

 (1)  अल्कोहल के  उत्पादन  में  वृद्धि करें  ।
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 (2)  चीनी  मिलों  द्वास  सीरे  के  लिए  vata  और  उचित  महाजन  सुविधाओं  के  aaa  में  तेजी
 लाई  जाये

 लिए  खांडसारी  सीरे के  प्र प्राग का  ब्रासा  दें  । (3)  अल्कोहल के

 पो  लिस्ट  का  i
 और  ग

 3000,  श्री  मा  राय  सीरिया  क्या  |  :  2  6:  द  नायर  के  मंत्री यहं  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पौलियस्टर कपड़ों  की  देशीय  ara  तथा  बनाओं में  afg  को  देखते

 सरकार कां  विचार  पौलिस्टर  फिलामेंट  धागे  की  scares £ क्षमता  में  फी  विस्तार  करने

 यदि  तो  देश  में  पौलियस्ट  सका  अनुमा वित्त  उत  था
 मांग  कितनी है  भर  चालू

 वर्ष  में  इसका  fa  तना  निर्यात  होना  और

 (7)  इस  क्षमता  में  कितनी  विधि  करने  का  है  ,  afar  किये ये  जाने  वाले  नये  एककों का

 ब्यौरा  क्या  है  और  वर्तमान  एककों का  कितना  विस्तार  किया  जाना  मंजर  हुआ  है  अथवा  करने  पर

 विचार  feat ज  |  |  रहा  ह्  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  और  मंत्र
 पंक  लि

 जो

 क  टनों  से  अधि ar  की
 20,000  मीट्रिक  नित  मांग

 की
 तुलना  मे में  इस  समय  पॉलिएस्टर

 फिलामेंट  art  का  चालक  उत्पादन  9000  wife:  क  टन  के  भास  पास हैं  ।  निर्यात  अधिकतर  वस्त्रों  के

 रूप  में  होता  ह

 प  मामले  विचाराधीन  हैं  ।

 सभी  कोयलों  खान  श्रमिकों को  आवास  सुविधाएं

 3001.  श्री  राय  प्रधान  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कहीं

 क्या  सरकार  ने  कोयला
 खान  ई के  को  दत-प्रतिशत  आवास  सुविधा  देने  का  निर्णय

 किया

 al
 (a)  यदि  gi,  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्य

 द् |  तो  इसके  FAT  कारण  हैं
 हैं  ? यदि नह

 उर्जा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से  कोयला  खन  STatry

 के  लिए  हर  साल  अतिरिक्त  क्त  मकान  बनाए  जा र
 हे

 हैं  किन्तु  art  समस्या  के  शत-प्रतिशत  संतोष  कें

 लिए  4.2  लाख  मकान  बनाने  पढ़ेंगे  जिसके  लिए  674  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  पड़गी ।  मकान

 हाम के
 लिए  उपलब्ध  घन निर्माण  की  प्रगति  इस  क  ध  क  राशि  के  ऊपर  निसार  करेगी

 घटिया  होट ना बाक  दवाओं  को  eee

 3002.  श्री  राजेश  कुमार  fag  क्या  पूरि और  पुन  वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 लिखित  उत्तर  1980

 क्या  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  खरीदी  हुई  और  भेजी  गई  घटिया

 किस्म  की  कीटनाशी  दवाओं  के
 भण्डारण

 पर  प्रतिमास  किराये  के  रूप  में  हजारों  रुपए  ay  किये जा

 रहे
 रीते

 क्या यह  भी  सच  है  कि  विश्व  स्व  स्थिर  संगठन  के  एक  अधिक  6  करोड़  रुपए  मूल्य

 के  घटिया  किस्म  की  मले  रिया  के  सौदे  पर  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  और

 (a)
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 त
 और  पुर नं बाप  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  val  AIST )  :  (*)  रू स्वास्थ  तथा

 परिवार  oom Bea  ण  मंत्रालय  ने  इसकी  पुष्टि  ali  हूँ  कि  घटिया  ह  सम
 के वी०  एच०  सी

 ०  50%  डब्लू०

 मलेशियन  25%  के  भण्डार  को  रखने
 के  लिए जो  कि  दिसम्बर  1977

 से  महार  राउ
 राज्य  में

 रखा  हुआ  महाराष्ट्र  सरक  eth  किराया  दिया  जा  रहा

 उसके  डोकी  ia  ७ फि  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्वास्थ  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  को  सूचित  किया  जात
 है

 कि  विश्व  स्वास्थ
 सगठन  के

 कप
 यह

 सच  नहीं  है  ।  ड

 क्त  भाग  के  उ उत्तर  को  देखते  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं नहीं  होता उपरोक्त

 झाल  इण्डिया  डिस्टिलस  एसोसिएशन  हा
 मूल्य  ढाने  का  अनुरोध

 —
 3003.  sit  अरविन वाद  नेताम :  क्या  पेट्रो  रसायन  और  ci  सर  मंत्री ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  |

 क्या  यह  सच  है  कि  आल  इन्डिया  डिस्टिलसें  एसोसिएशन  अल कोहल  के  मूल्य में  वृद्ध
 करने हेतु  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ता  इस  उद्योग  के  उत्पादन  तथा  क्षमता  उपयोग  में

 वृद्धि की  जा  और

 | \s
 1)  यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रसायन  ate  उर्वरक  मंत्री  चन्द  सेठी  हा  इसराइल

 are
 आदेश  में  संशोधन  करके  25  1980  से  इधाइल  अल्कोहल  Fi

 मुल्यों में  वृद्ध दू  की  गई  अन्य  वातो ंके  साथ-साथ  कच्चे  न  भोर  परिवहन  की  लागत  में

 ani  देन  के  लिए  आल  इंडिया वृद्धि  को  पुरा  करने  की  दृष्टि  से  अल्कोहल  के  मुल्य  में  और  वृद्धि

 डिसटीलसें  एसोसियेशन  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 अभ्यावेदन  की  जांच  की  जा  रही  '  है

 ory
 साज  अरा  की विज्ञापन सेवा  में  प्रोड्यूसरों  फी  नियुक्ति

 3004.  सिटी  एस०  तेगी  :  क्यो  सूचना  पौर  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कया  करेंगे

 फि
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 18  1902  (a)  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  को  विज्ञापन  सेवा  में  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव्स  की

 नियुक्ति  की  जाती  है  लेकिन
 केन्द्रों

 में  प्रोड्यूसरों  की  नियुक्ति  नहीं  की  जाती

 यदि  at,  तो  इसके  कया  करण

 क्या बया  र  रकार  का  विचार  इन  प्रतिज्ञान  में  भी  प्रोड्यूसरों  की  नियुक्ति करने  को
 और

 केन्द्रों  में  नियुक्त  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव  तथा  स्टेशन  डायरेक्टर
 के  कृत्य क्या  हैं

 ?

 सूचना ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  रो  न  एस०  हां

 विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  मूल  रूप  से  कार्यक्रम  तैयार  ग  कायें  सीमित है  और

 उसमें  कायें  मुख्यतया  प्रशासनिक  और  जन  सम्पर्क  के  स्वरूप  का  है  जिसमें  विज्ञापनों के  साथ  aes

 रखने और  eqtat  की  काय  क्रम-सूची  बनाने  नदी  का  काम  शामिल  है  ।  इसलिए  इन  केन्द्रों  पर

 सरों को  लगाना  उचित  नहीं  समझा  जाता  हैं  ।

 नहीं

 विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  केन्द्र पर  प्रोग्राम  एग्जीक्यूटिव  भावी  विज्ञापनों  के  प्रश्नों का
 समझदारी से  उत्तर  एजेंसियो ंके  साथ  acca  स्थापित  एजेंसियों  सप्लाई  किए

 जाने  वाले  fears  किए  हुए  सपाटों  को  सुनकर  उन्हें  अनुमोदित  अग्रिम  भुगतान
 वक  दीक

 होना

 आदि  सुनिश्चित
 करके  विज्ञापन  प्रसारण  सेवा  केन्द्रों  को  सौंपे  गए  व्यवसाय  को  प्राप्त  त  करने में  मदद

 करने  सेवा  का  दक्ष  और  सुचारू  संचालन  सुनिश्चित  करने  का  कार्य  हाथ  में  लेना है  ।

 फ  केन्द्र  निदेशक  को  विज्ञापन  यूनिट  के  लेखा  और  प्रशासन  पर  नियन्त्रण  र  के  अलावा

 विज्ञापन  समय  का  एक  निश्चित  कोटा  बेचने  का  काम  भी  सौपा  गया  है  ।  समय  की  बिक्री  के  लक्ष्य को

 प्राप्त करन  उसके  विज्ञापन  प्रसारण  सम्बन्धी  सभी  मामलों  पर  विज्ञापनों  और  एजेंट  aay  के  साथ

 बनाए  रखना  होता  है  ।  वहू  कर्मचरियों  हाथ में  लिए  जाने  वाले  यक्रमों और  अन्य

 गतिविधियों  समन्वय  और  नियन्त्रण  के  लिए  भी  उत्तरदायी है  ।

 %  रसायन  विभाग  के  अन्तगंत  विदेशी  कम्पनियां

 3005.  ह  तारिक  अनवर

 श्री  के दाव राव  पार घो
 क्या  र  न  और  उकेरा  मंत्री  यहँ  बतानें

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 रसायन  विभाग  आर  तगत  fi  देशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  कम्पनियों  के  नाम  व्या

 हैं
 और

 उनमें  से  प्रत्येक
 कम्पनी  का  मुख्य ु

 उनमें  सवन  चो  aw  के  नाम  आदि  का  देदे-वार  ब्यौरा  क्या

 1974  से  1979  और  1980  के  वर्षो-वार  इन  कम्पनियों  द्वारा  किये  गये  आय  त

 और  निर्यात  का  कम्पनी-वार  और  देश-वार  ब्यौरा  क्या  और
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 को  भेजे  गये  लाभ द  स

 oe  eee  ae x
 तकनीकी  आदि  की  र  भोर  मद-वार  ब्यौरा

 कपा

 पैट्रोलियम  रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  और  भाषणों  ate

 भाषणों के  निर्माण  में  लगी  फेरा  कम्पनियों  के  ब्यौरे  सनगन  विवरण  पत्र  में  दिए  गए

 1)  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी  ०  1540/80 ]।  जिन  देशों  में  इन  कम्पनी  यों  की  पूरक
 कम्पनियां  स्थित हैं  उनके  नाम  प्रत्येक  कम्पनी  के  समने  दिए  गए  औषधों  और  पेजों को
 कर  रसायनों  के  निर्माण  में  लगी  हुई  फेरा  कम्पनियों  के  बारे  में  इसी  प्रकार  के  आंकड़े  एकत्र  किए  जा

 रहे  हैं  ik  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किए  जाएंगे

 मात्रा  और  मुल्य  को  शनि  वाले  मद-वार  ब्यौरे  महानिदेशक  वाणिज्यिक  आसूचना

 और  कलकत्ता  द्वारा  अपनी  मन्थली  स्टेटिस्टिक्स  आफ
 सोरेन

 खण्ड  1  भौर  11

 गौर  नामक  पुस्तक  में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं

 औषधों  और भेजो  से  संबंधित  कम्पनियों  के  बारे  |  अपेक्षित  सुचना  को  देने  वाला

 एक  अनुबन्ध
 पर  सं  लग्न  है  ।  [  ग्र न्या लय में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  40/80]

 लि
 फामंलेटेड  खरपतवार  तथा  घास-पात  नाशक  पदार्थों  का  आयात  a

 3006.
 थ्री  बापू  साहिब  पर लेकर :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मां  त्री  बताने  की

 कपा  गे

 क्या  ag  सच  है  कि  भारत  द्वारा  चाय  के  निर्यात  में  वृद्धि  किये  जाने  की  दृष्टि
 से  इस

 तब्दील के  अन्त
 तक  तैयार  की  का  15,000  लाख  किलोग्राम  उत्पादन  कर

 chal
 चाय  उद्योग

 को  लक्ष्य  सरकार  द्वार  वाय के  छोड़े  Vit  नौए  विशेषज्ञ  के  बजे  तक  े  पौधों  के  लिए  अत्यन्त

 आवश्यक एही  क़त  खरपतवार  तथा  घास-पात  नाशक  पदार्थों  के  आ  शत  तथा  साथ  ही  उनके  भारत के

 सूची कृत  किये
 जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  करण  कम  हो  गया

 क्या  सर्वाधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वाले  चाय  उत्पादन  को  हानि  पहुंचाने  वाला

 सबन्ध  जारी  रहेगा  जबकि  उर्वरकों  तथा  अन्य  निविष्ट ों  का  आयात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  चाय  उद्योग  के  लिए  हानिकारक  नीति  क्यों  जारी  रखी  जा  रही

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी
 :  ट  ने  इस  शताब्दी

 के  अन्त  तक  1200-1400  मिलियन  किलोग्राम  चाय के  उत्पादन  की  सामने
 योजना  बनाई

 समेत  फार्मूले  ड  कीटनाशी  पर  प्रतिबन्ध  उनके  आवश्यकता  अनुसार  सरकारी  क्षे  य  एजेन्सियों

 खरपतवार  नाशी  और  हबींसाइड्स
 के  माध्यम से  आयात

 की  व्यवस्था  है  और  इसलिए

 की  अपेक्षित  मात्रा  का
 आयात  सरकार  क्षत्रीय  के  माध्यम  से  किया  जा  सकता

 (a)  और  प्रश्न  नहीं  उठता
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 लिखित  उत्तर 18  1902  )

 तेल/गैस/कोयला  पर  आधारित  उवंरक  परियोजनाएं

 3007  प्रो०  ते  पेट्रोलियम  रसायन
 और

 उर्वरक  मंत्रो  निम्नलिखित  जानकारी
 शनि  वाला  विवरण  भा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंग े:

 देश  में  गैस  और  कोयले  पर  अधारित  उकेरा  संयंत्रों  की  संख्या  कितनी

 कितनी
 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  पदचात  इन  तीनों

 eect
 संयंत्रों

 में  प्रयुक्त  ईंधन  पर  फिरनी-कितनी राशि  aa
 हई

 और

 लिए  क्या  कदम  उ  fn  बाद  वा  पाद  2 भविष्य  में  ईंधन के  खर्चे  में  कमी  करने  के

 रसायन  में  राज्य  मत्  2
 t

 दलबीर
 :  विभिन्‍न

 प्रकार  के  फीड-स्टाक  का  rs  स्लोगन  i
 at  संख्या  निम्न  प्रकार

 प्रयुक्त  फीड  स्टाक  प्लांटों की  संख्या

 नें फथा  14
 गस

 नफथा/गस
 नाथा  कोक/ओवल  गैस

 कोक
 प  लग माल

 इल  भ  ड्  गा
 इंधन  ल  ry  एच०  एस०
 कोय

 हाल  ही  में  जून  1980  से  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्य  में  हुई  वृद्धि से  odes  उत्पादन

 के  लिये  प्रयुक्त  केवल  THAT  पर  प्रभाव  पड़ा  इसके  परिणाम  स्वरूप  एक  टन  यूरिया  के  उत्पादन  के
 लिये  प्रयुक्त  नैफ्था  के  खच  में  औसतन  285  रुपये  की  वृद्धि  हुई है  ।  इस  वृद्धि  का  गैस  पर  आधारित
 अथवा  कोयले  पर  आधारित  उवंरक  प्लांटों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा है  ।  श

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  आयात  लागत  में  निरन्तर  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  st  qet- PS
 लियम  उत्पादों  पर  आधारित  उकेरा  प्लांटों  के  फीड स्टाक  के  खर्च  में  बचत  करना  कठिन  है |  तथापि
 प्लांटों  द्वारा  अपनी  खपत  क्षमता  को  अनुकूलतम  बनाये  रखने  के  लिये  निरन्तर  प्रयास  किये जा  रहे  हैं
 ताकि उर्वरक  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  किये  गये  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  अधिकतम

 प्रयोग
 किया  जा

 सके |  इसके  सरकार  इस  समय  बम्बई  हाई/बसीन  संरचनाओं  से  उ
 उपलब्ध  गैस गस  पर  आधारित

 उगत  प्लांट
 ट  स्थापित  करने  पर  अधिक  जोर  दे  रही

 बि

 राज्य  विद्युत  मंत्रियों  का  सम्मेलन  |

 3008  श्री  मती  संयोगिता  राणे  )
 श्री  के०  म  मति  rad  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला
 डा०  7०  a Wo  आजमी

 हरी  es  J  =
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राज्य  विद्युत  मंत्रियों का  सम्मेलन  इस  वर्ष
 नवम्बर

 में  नई  दिल्ली  में
 हुआ

 यदि  तो  उसमें  किन
 विषयों

 पर
 चर्चा  की  और

 (7)  देश  में  विद्या  त त  उत्पादन  में  सुधार  और  वृद्धि  क्ले  फे  सिद  पदा  HITT  कार्यवाही  की

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :
 उत्त

 री  और  gat  क्षेत्र  क

 विजय त  मंत्रियों  का  सम्मेलन  14.11.1980  को  हुआ  था  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के
 चित >  यों  का  सम्मेलन

 ag  सम्मेलन  प्रत्येक  राज्य  और  क्षेत्र  में  बिजली  सप्लाई  की  स्थिति पर  विचार
 विमश  करने  भ  980-81  और  1981-82  के  दोरान  नई  को  चालू  किए  जाने के

 बाबत  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  बुलाया  गया  था  ।  ae  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  पर

 विचार-विमश  हु  AT  था

 (1)  अप्रैल  से  1980  के  दौरान faa  उत्पादन की  समीक्षा  ।

 (2)  1980  से  1981  की  उत्पादन  योजना  ।

 (4)  परियोजनाओं
 को  चालू  किए  जाने  की  समीक्षा  ।

 (4)  मांग  प्रबंध  ।

 (5)  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  दिए  गए  मार्गदर्शी  —  ह  अनुसार  सुधार  तथा  नवीकरण

 कार्यक्रम  लागू  करने  क ेलिए  राज्य  बिजली  बोर्डो  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  की  समीक्षा  |

 (6)  कोयले  की  सप्लाई  संबंधी  समस्याएं  ।  च्

 (7)  भारत  हैवी  इलेक्टीकल  लि०  और  इन्ही Q  टेशन  लि ०  कोटा  द्वारा  उपस्करों  की  सप्लाई

 संबंधी  समस्याएं  ।
 ह

 (8)  रेलवे  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  संबंधी  संस्थाए ं|

 देश  में  ऊर्जा  उत्पादन  में  और  सुधार  ला  ब
 विशद

 किए  गए  तथा
 किए

 जां

 रहे  इन  उपायों में  निम्नलिखित  शामिल हैं  :--  |

 (1) विद्यमान  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से
 < अधिकतम

 उत्पादन
 करना

 (2)  नई  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चाल  करन

 (3)  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  पर्याप्त  या  त्रा  में
 तवा

 fat  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की  सप्लाई

 करना ।

 (4)  स्वदेशी  तथा  विदेशी  सप्लाई  कर्त्ताओं  ह  फुटकर  पुर्जों  की  सप्लाई  की  व्यवस्था

 (5)  पारेषण  तथा  वितरण  प्रणालियों  में  हानियों  को  कम  करना  |
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 एमा दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  तीसरे वेतन  आयोग  के  jemi ai  क्रियान्विति

 ई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 4009.  डा०  कृपा सिन्धु

 f विद्युत  प्रदाय  संस्थान में  काम  कर  रहे  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  तीसरे

 वेतन  आयोग  के  वेतनमानो ंसे  चयन  करने  के  लिए  1978  में  गठित  विभागीय  समिति  का  प्र  निवेदन

 क्या

 (a)  यदि  उक्त  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ौर  कितने

 सही  सही  समय  में  समिति  द्वारा  उसका  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  की  आशा  और

 (a)
 यदि  प्रस्तुत  कर  दिया  गया है  तो  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  उस  समिति  की

 सिफारिशें  ज्या  वत  करने  में  कितना  समय  लगने  की  आशा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  विजय  त  प्रदाय  संस्थान  में
 कार्य  कर  रहे  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  तीसरे  वेतन  आयोग  के

 वेतनमानों
 से से  चयन  करने के  लिए

 कोई  विभागीय  समि  ति  गठित  नहीं  की  गई  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बंगलोर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  लिए  स्यान
 10

 30.
 0: at

 एन०  नन्हे  गोवा  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 थ  a  सच है  कि  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  दूरदर्शन  peal  के  तकनीकी  विशेषज्ञों  ने  बंगलौर

 शहर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  के  लिये  छः  वैकल्पिक  स्थान  इंगित  किये  ह  भोर

 बंगलौर  शहर  में  कब  तक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  हो  जायेगा  कौर  इस  प्रयोजन  के  लिये
 कौन सा  स्थल  चना  गया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एस० जे  :  प्रादेशिक

 इंजीनियर  2 आकाशवाणी  ने  दिल्‍ली  से  दूरदर्शन  के  इंजीनियरों के  साथ  स्थान  सर्वेक्षण  किया
 था  भोर  बंगलौर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  कुछ  वैकल्पिक  स्थान  इंगित त  किए  थे  ।

 बंगलौर  शहर  में  दूर ददन  सेवा  1983-84  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की

 देवी
 ha

 nen  ws
 क का  एक  स्थान  इस  समय  विचाराधीन

 दिल्ली  विजय  त  प्रदाय  संस्थान  की  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  —

 3011  att  कुम्भा  राम  आर्य  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 लया  सच  है  कि  दिल्ली  में  पुनर्वास  कालोनियों
 के  विद्य/तीकरण  सहित  दिल्‍ली  विजय त

 प्रदाय  संस्थान  की बहुत  सी  प्रमुख  परियोजनाओं  में  पर्याप्त f विलम्ब हुआ
 क्या  यह  भी  सच  है  विषय

 त
 प्रदाय

 संतान
 के

 पास
 नए

 कनेक्शनों  के  लिए
 बहुत  से  आवेदन  पत्र  लम्बे  qa  से अनिर्णीत पड़े  हुए
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 विलम्ब  के  क्या
 कारण

 (7)  यदि  तो
 कौन-कौन कौन-कौन  सौ  परियों  जनेओं  में  विलम्ब  me

 और  इन्हें  पूरा  करने में

 नए  कनेक्शनों के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं हैं  और  वे  कितनी  अवधि

 से  अनिर्णीत  पड़े  हुए  हैं  और  इनको  न  लिपटाए  जाने  के  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  कारण  इनकी  लागत  में  अनुमानत  कितनी

 वृद्धि हुई  है  और  इन्हें  शीघ्रता  से  पूरा  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार  वाही  की  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  (  सरकार  दिल्‍ली  की  पुनर्वास
 कालोनियों  के  विद्युतीकरण  को  बहुत  महत्व  देती  दिल्‍ली  की  पुनर्वास  काट  aifaat F aay के  सामान्य

 freee  के  कार्य  के  क्रियान्वयन  में  कोई  देरी  नहीं  हुई  है  ।  कुछ  अन्य  परियोजनाओं के

 क्रियान्वयन में  कुछ  देरी  हुई है  ।
 श

 (a)  पुनर्वास  कालोनियों  में  नए  कनेक्शनों  के  लिए  अप्रैल  से  1980  के  अन्त  तक

 लगभग  24000  भआावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  इनमें  से  लगभग  18000  कनेक्शन  दिए  जा  चुक ेहैं  तथा  शेष
 6000  कनेक्शन  क्रियान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 इन्द्रप्रस्थ  केन्द्र  में  यूनिट  2,  3  तथा  4  के  लिए  अतिरिकत  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटर  की

 तथा  66
 के

 ०
 वी०  पारेषण  लाइनों  की  व्यवस्था  करने  संबंधी  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  थोड़ी

 सी देर  हुई  इन्द्रप्रस्थ  कैद  में  अतिरिक्त  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटरों  की  व्यवस्था  किए  जाने के

 hin
 में  परियोजना  में  देरी  का  कारण  आयातित  सामग्री  की  बम्बई  से  दिल्‍ली  तक  ढ  ई  में  हुई  देरी

 तथा  इस्पात  का  उपलब्ध  न  होना  66  Fo  वी०  पारेषण  लाइनों में  दे
 पए पब नहू ठेकेदार

 द्वारा टावर

 aul . wat  प्राइमरी  की  सप्लाई न  लिए  जाने  के  कारण  हुई  ।

 पुनर्वास  कालोनियों  के  लिए  1980  के  अन्त  तक  नए  कनेक्शनों  के  लिए  लम्बित
 कुल  भावेदन  लगभग  6000  थे  ।  भावेदनों  के  लम्बित  होने  की  अर्वा  घ  नीचे  दी  गई

 एक  महीने  से  कम  अवधि  के  लिए  लम्बित  आवेदन  4,500

 एक महीने  से  अधिक  अवधि  के  लिए  लेकिन 3  महीने

 से  कम  के  लिए  लम्बित  |  1,400

 तीन  महीने  से  अघिक  100

 *
 हल  6000

 ई

 कट  में  अतिरि a (¥)  इन्द्रप्रस्थ  free  रिक्त  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेटर  की  व्यवस्था  के  बारे  मैं

 aITE  मैं  afe  aét  हई  है  66  केर  वी ०  aitan  ated  के  का  को  लागत  में  2.27  करोड़  रुपए

 की  कुल  अनुमानित लागत
 पर  मोटे  तौर  पर  2.5  लाख  रुपए  की  वृद्धि  हुई  है  ।  दल्ली  विजय  त  प्रदा

 संस्थान  को  लम्बित  कार्य  को  तेजी  से  पूरा  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।
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 वेंद्रोलडॉजस  प्टेदानों
 ों  की  स्थापना के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 3012.  श्री  1 aAaeq  डागा  क्या  रसायन  और  उवेंरक  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  तिथि वार  और  राज्य-वार  किन  पार्टियों

 (aafaaat  को  पेट्रोल  पम्प  स्टेशन  कौर  डीजल  पम्प  स्टेशन  स्थापित  करने के  लिए ए  लाइसेंस  दिए  गए

 z  और  !  इन  फिलिंग  स्टेशनों  के  आबंटन  में  क्या  मानदण्ड  अपनापा  गया ;  और

 उन  पेट्रोल  पम्प  अथवा  डीजल  पम्प  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लाइसेंस  1.0  इसी  अवधि

 कैदी

 रान  उनके  मालिकों  अथवा  उनके  कमंचा  रियों  द्वारा  लाइसेंसों  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए
 द  कर  दिए गए  थे  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  डीज
 पेट्रोल

 पम्प

 डीलरों  प्रदान  की  गई  पार्टियों  के  नाम  स्थान  नियुक्त  तिथि  भारी  सरकार  द्वारा  नहीं
 |  जाते  हैं  ।  इस  विशाल  वास्तविक  और  सांख्यिकीय  सूचना  को  एकत्र/समेकित  करना  खर्चीला  और

 समय  लगाने  की  प्रक्रिया  है  इनका  fears  सम्बन्धित  तेल  कम्पनियों  में  रखा  जाता  डीलर दि पौं को
 प्रदान  करने  के  लिए  निम्नलिखित  मापदण्ड  अपनाये  जाते  हैं

 प्रभावी  नीति/मागेंदशन  के  अनुसार  1980  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  की
 | सभी  प्रकार  की  25  प्रतिशत  एजंसियों  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  2  प्रतिशत

 हिज  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  की  जाती  थी  कौर  शेष  73  प्रतिशत  वाणिज्यिक  आधारों  पर  प्रदान की
 जाती  वास्तविक  और  कुशल  सहकारी  समितियों  भोर  एग्रो  इंडस्ट्रीज  निगमों  को  वर

 यता  दी  जाती
 किसी  भी  व्यक्ति  को  नई  एजेंसी  नहीं  प्रदान  की  जायेगी  यदि  उसकी  अथवा  उसके  निकट  सम्बन्धी

 जैसे  उसके  पति/पत्नि,  भाई  अथवा  पुत्र  के  पास  किसी  भी  तेल  कम्पनी  की  एजेंसी  है  सम्बन्धित

 क्षेत्र मे ंपरिचालन  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देकर  आवेदन  पत्र  मंगाकर  सभी  नियुक्तियां की  जाती

 सम्बन्धित  तेल  कम्पनियों  द्वारा  इस  उद्देश्य  से  विधिवत  गठित  चयन  समिति  द्वारा  व्यक्तियों  का

 चयन  किया  जाता  है  ।

 अपेक्षा  त  सूचना  सकत्र  की  जा  रही  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी ।

 मिट्टी  तेल  के  लिए  थोक  व्यापारियों  और  एजेंटों  को  नियुक्त

 3013.  श्री  दलीप  सिंह  भूरिया  :  क्या  साधन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मिट्टी के  तेल  के  लिए  लाइसेंसिंग  डेर  जारी  करने  के  वाद  भी
 थोक  व्यापारियों तथा  एजेंटों  को  क्त क  अ  शिकार  अभी  भी  सभी  राज्यों  की  तेल  कम्पनियों

 ol के  पास  है  जबकि  सीमेंट  के  स्टाकिस्टों की  अपथ नत  Ie  कम्पनियों के  ऐसे  ही  अधिकार  वापस  ले  लिए

 गए
 हैं  और  यदि  तो  मिट्टी  तेल  के  मामले  में  ही  वितरण  प्रणाली  लाग ून  करने  के  क्या  कारण

 हैं  ;  भर

 69



 लिखित  9  1980

 क्या  केन्द्रीय सरकार
 का  विचार  किवह  et

 के  वितरण को
 ह  सूत्री

 कार्यक्रमों
 में

 शामिल करने  का  है  ?

 )  जबकि fi  के  तेल रसायन  और  एव ंरक  प्रा  प्रकाश  चन्द्र
 र

 के  लिए वितरक  तेल  कम्पनियों  द्वारा  नियुक्त  किए  जाते
 है  ,  उपरोक्त  वितरकों  को  थोक  बिक्री  के  नए

 लाइसेंस  सम्बद्ध  दु  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  मिट्टी  क ेतेल  के  वितरकों  की  faz  सस  नारे
 नीति नियों  जिनमें  से  अधिकतर  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित की

 प्रक्रिया के  अनुसार  की  जाती है  ।  चूंकि  वर्तमान  व्यवस्था  सही  तरीके  से  कायें  कर  रही  है  व्यवस्था
 परिवर्तन आवश्यक  नहीं

 के  समुचित  वितरण मिट्टी  का  तेल  आवश्यक  वस्तु  है  तथा  नियंत्रित  मूल्यों  पर

 के  लिए  सभी  किए जा  रहे  हैं  ध
 ह

 | ऊर्जा  स्रोत  बढ़ाने  के  लिए  ज्वलनशील गेस  के  बारे  में  मनुष्य उघान

 पिह  सायन  और  उ sien  मंत्री  यह  बताने  की 3014,  श्रीमती  गीता  मख  at  :  क्या  पेटू

 कृपा  करेंगे  कि  :
 z's

 क्या  देश  में  गम्भीर  ऊर्जा  सकंट  की  पृष्ठभूमि  में  समूचे

 क्षेत्रों
 में

 फैले
 हुए

 कु  कीचड़  वाली  भूमि  कौर  इसी  प्रकार  के  निगम म
 स्थलों  में  ज्वलनशील

 गैस  मिलते  अनेक  समाचारों  पर  उचित  ध्यान  दिया  जा  रहा है
 ;  और

 कन  =

 _  क्या  अपेक्षाकृत  छोटे  पैमाने  पर  और  फैले  हुए  क्षेत्र  पर  सक्षम  अतिरिक्त  जज  ald  क प्रोत  के

 रूप  में  स्वल्प  तथा  फिलीन  गेस  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के  तरीकों  के  प्रयोग  करने  के  लिए  |  ह

 सम्मान  पौर  विकास  सुविधाओं  का  विकास  करने  पर  सरकार  से  विचार  किया  है  ?

 पेट्रो  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  समय-समय  पर  तल  एव

 प्राकृतिक  ta  आयोग  को  विभिन्न  स्रोतों  से  देश  के  विभिन्न  भागों  से  गैस  और  तेल  |  र  के  atary

 में
 रिपोर्टि  प्राप्त  हो  रही  हैं  और  ऐसे  मामलों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  स्थल  पर  जांच  करता  है

 भोर  साथ  ही  एकत्र  किए  anal  को  प्रयोगशाला  में  विश्लेषण  भी  करता  है  ।  अपने  कार्यकलाप  के  क्षेत्र

 आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  हा  इड्ो-कावेन्स  के  किसी  प्रकार  की  विद्यमानता  पर  बिना  ena  उसे

 छोड़ देने  की  अनुमति  नहीं  दी  यद्यपि  यह  महत्वपूर्ण  नहीं  था  ।

 पय नप  देश  के  पेट्रोलियम  साधनों  के  विकास  की  दिशा  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  |

 अनुसन्धान  और  विकास  प्रयास  किये  जाते  हैं  तेल  एवं  प्राकृतिक  Ta  आयोग  कित  घुली  गेस

 हीं  कर  रहा  है  । (ta)  की  विकसित  करने  के  तरी
 कों

 पर  कोई  अनुसन्धान  और  विकास  का

 रै
 दिल्लो |  ह  ो  aI THTSTATU  तथा  ब्  mee

 3015.  श्री  होरा  लाल  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 श्री  आर०  परमार
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 marae
 eset)

 जानकारी है  कि  दिल्‍ली के  आकाशवाणी  तथा  दुरदशेंन  केन्द्रों
 की  घड़ियां  हमेशा  बताती

 कया  यह  चौकी  प्रदर्शन के  कई  mes  ने  इस  daa  में  शिकायतें  की  हैं  ; और

 यदि  हां  तो  दोनों  केन्द्रों  के  एक ही  स्थान  पर  रि  के  बावजूद  दोनों  केन्द्रों  की

 घड़ियों  द्वारा  भिन्न-भिन्न  समय  दिखाये  जाने  के  क्या  कारण हैं  और  क्या  इस  गलती  को  दूर  किया

 जायेगा ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  i(®) sit  नही ं।

 दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र
 को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 ।

 जहां  तक  आकाशवाणी  का  बंध है  इन  घड़ियों  का  ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  द्वारा

 प्रसारित  समय  सिगनलों  और  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  नई  दिल्‍ली  द्वारा  प्रसाद  त  परमाणु  सेनिक

 समय  सिगनलों  के  साथ  नियमित  रूप  से  मिलान  किया  जाता है  इस  आकाशवाणी ट ूद्वारा  घोषित
 a  प्रसारित  समय  सिगनलों  को  भारतीय  मानक  समय  के  साथ  मिलाया  जाता  है  ।

 ष  दिल्‍ली  दूरदर्शन  का  डिजिटल  घड़ी  को  प्रतिदिन  17.00  बजे  से  17.30  बजे  के  बीच  आकाशवाणी

 दिल्‍ली  की  बड़ी  घड़ी  के  साथ  मिलाया  जाता है  और  इसके  द्वारा  सही  समय  देने  की  अपेक्षा की  जाती

 तर  दिखाई  पड़ा हालांकि  ag  संभावना  है  कि  कुछ  अवाजें  पर  इन  घड़ियों  में  कुछ  सैकेण्डों  का

 हो  ।  यह  अन्तर  कुछ  संकेतों  तक  ही  सीमित  हो  सकता  है  ।  यह  सही  समय  के  प्रदर्शन  को  सुनिश्चित
 करन ेके  लिए  घड़ियों  को  प्रतिदिन  मिलाया  जा  रहा  है  ।

 झ  थ

 बरौनी  और  बों गई  गांव  में  बन्द  पड़े  तेलशोधक  कारखाने  ts ४.

 3016.  श्री  जगपाल  सिह  कया  रसायन  और  sate  मंत्री  यह
 डू  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  क्या  आसाम  आन्दोलन  के  कारण  बरौनी  और  बोंगाईगाँव  स्थित  तेलशोधक  कारखाने  बन्द  पड़े

 हैं जिसके  परिणामस्वरूप  मिट्टी  के  हाई  स्पीड  मोटर  स्पिरिट  जैसे  पैट्रोलियम
 उत्पादों के  उत्पादन  में  कितनी  हानि  हुई  यदि  तो  कितनी  हानि  Bre: हई है  ?

 रसायन  कौर  उकेरा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  fag) :  जबकि  गोह  टी

 एवं  दिग्बोई  शोधनशाला ओं  में  असम  आन्दोलन  के  कारश  रुक-रुक  कर  कार्य  हो  रहा  Q1  बोंगाईगांव  एवं

 बरौनी  शोधनशाला एं  1979  के  अन्त/जनवरी,  1980  के  शुरू  से  बन्द  पड़ी  है  1980
 से  | 1980  के  अन्त  तक  बोंगाईगांव  तथा  बरौनी  शो ROSE oR me Yaaanarrant  में  असम  में

 आन्दोलन  के  कारण  कुल  अभिनीत  3.5  मि०  मी  करंड  श्र  पुट  को
 था

 हानि ली  ।  विभिनन  उत्पादों

 के
 उत्पादन  में  हुई  अनुमानित  हानि

 त
 1H¢e atae  अन्  कूलों  के

 सन्दर्भ  में  उनकी  कुल  कीमत

 इस  प्रकार दी  गई  है  :
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 उत्पाद  मात्रा  मूल्य

 (000  मी ०  रोड़ों

 601  168.28 एम ०  एस/नेफथा

 टी०  एफ०/मिट्टी  का  तेल  276  77.28

 1480  390.72 एच०  एस०  डी०/एल -  डी०  ato
 542 एफ०  ओ  ०|एल०  एस०  एच०  एस०  2.38.

 अन्य  उत्पाद  285  45.60
 _

 जोड़  ts  3184  764.26

 266 इंधन और  हानियां

 कुल जुड  झ  पुट
 3420

 a  व

 इसी  समय  में  बरौनी  तथा  बोंगाईगांव  शोधनशालाओं  में  2.676  fo  मी ०  टन  तथा
 0.45  मि०  मी०  टन  थर्ड

 nil
 a

 पर परवाना tag  ८ रित  उर्वरक  संयंत्रों के  नाम

 3017.  अर्जन  सेठी :  कया  पेट्रो
 रसायन  और उवेरक

 मंत्री  ag  बताने
 की

 कपा
 करेंगे  कि  :

 देश देश  में  कोयले  पर  आधारित ऐसे  कौन-कौन  से  क
 संयंत्र  हैं

 जो  वाणिज्यिक  उत्पादन

 के  आधार पर  कर  रहे  और

 4
 कोयले  पर  आधारित  va  कितने  गार

 से
 उवेंरक  एकक  जिनमें  चालू

 a  . वित्तीय ag  के  दौरान  काम  शुरू  हो  जाने  की  माशा

 मंत्री  (ait
 रसायन  और  gaze  मंत्रालय  में  रा

 नि
 दलबीर  fag) :

 are

 प्रदेश  में  रामगुडम
 में  और  उड़ीसा में  तालचर  के  कोयले  पर  आ  थ्  दो  उवेरक  प्लांटों  ने  दिनांक 1

 1980 से  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारम्भ  किया  ।  च् ह

 (=)  शून्य

 कोयला  खानों  में  चिकित्सा  gf

 3018.  श्री  कमल  नाथ :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें रेंगे  .

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जान
 गरी

 ह है  कि  कोयला  खानों  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 अपर्याप्त  और

 f oz fasta  —  अपर्याप्त  सुविधाओं  को  दूर Aine  भादिवास

 करने  लिए  सरकार  का  विचार
 क्या  करने का

 उर्जा  मंत्रालय में
 ron  मंगी

 (at  बिक्रम  :  और  राष्ट्रीयकरण  के
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 नए  या

 उस  समय  उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओ ं3 में में  98  आपका धान्य  भोर  अस्पताल  जाए  गए  इसके
 अस्पतालों  में  344  डाक्टर  भर  536

 भो  बढ़
 मग  इनके

 अलावा  विभिन्‍न  को  लिपियों  में  187  रोगी  वाहन  भी  उपलब्ध  कराए  गए  हैं

 इन  सुविधाओं  के  कोयला  खान  कल्याण  संगठन  कुछ  भर  चिकित्सा  सुविधाएं भी

 उपलब्ध  कराता  है  जिनमें  3  केन्द्रीय  और  12  प्रादेशिक  अस्पताल  हैं  इन  अस्पतालों  में  He  1136

 बिस्तर हैं  1  कुछ  अन्य  बिस्तर  तपेदिक  कुष्ठ  और  मानसिक  रोगों  के  रोगियों  के  लिए  उपलब्ध  कराए  गए

 हैं
 अथ  it  उन नकी  व्यवस्था  की  गई  इस  संगठन  ने  29  आयुर्वेदिक  भौषधालय  तथा  मले  रिया  उन्मूलन  के

 लिए  भ  aa-afre  भी  स्थापित  किए हैं  1  छिंदवाड़ा  कौर  सिदावारी  ने  दो  करीम  अंग
 केन्द्र  भी  स्थापित

 किए हैं  ।

 चिकित्सा  सुविधाएं  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  सम  के  अधीन  और  भी  बढ़ाने का  प्रस्ताव

 (1)  प्रत्येक  कोलियरी में  पर्याप्त  चिकित्सा  कर्मचारियों  कौर  ag-
 ela

 पा  कर मं चा रियों  के
 साध  औषधालय  उपलब्ध  कराना  |

 (2)  रोगी  वाहन  उपलब्ध  कराना  ताकि  गम्भीर  t/arqie  मामलों  में  रो
 क्यों  को

 भौषधघालयों  तक  शीघ्रता से  पहुंचाना  सुनिश्चित हो  जाए  |

 (3)  वर्ष  1082  तक  कोयला  कम्पनियों  और  कोयला  खान  कल्याण
 संगठन  के

 अस्पतालों  में
 अन्तरंग  भर्ती  मरीजों  के  लिए  अधिक  बिस्तर  ताकि  अनुपात  प्रत्येक  160  कमेंचारियों

 कै
 लिए  एक  बिस्तर  का  हो  जाए  ।

 (4)  एक  प्रादेशिक  अस्पताल  जिसमें  100  या  उससे  अधिक  बिस्तर ह
 रव

 यश

 सेवा  एं  भी  उपलब्ध  हों  ।

 (5)  सेन्ट्रल  कोल फील्ड्स  लि०  और  वेस्ट  कोल फील्ड्स  लि०  इन
 दोनों  कम्पनियों  में

 एक  सुसज्जित
 केन्द्रीय  अस्पताल  जिसमें  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  हों  ।

 यह  सुविधाएं  कोयला  कम्पनियों  के  ऐसे  तमंचा
 रेलों

 और  उनके
 परिवारों  को  भी  उपलब्ध  हैं

 जो  आदिवासी इलाकों  के  हैं  ।

 पेट्रोलियम  बचत  अनुसन्धान  संगठन  द्वारा  सुझाव

 3019.  श्री
 agua  क्या  रसायन  और  उबंरक  मंत्री

 यह बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पेट्रोलियम  TAT  अनुसार
 ites

 ने  कुछ  कुशल  चालन  पद्धतियों  तथा  वाहनों के
 अच्छे  रखरखाव  के

 सुझाव  दिए  ह ैहैं
 जिनके  कारण  भारत

 त  तेल  की  कुल  खपत  में  6  प्रतिशत  बचत  कर

 सकता  भोर

 सुझावों  की  मुख्य  बातें  क्या  सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  सरकारी
 वाहनों  के  लिए  यदि  कोई  भादेदा  जारी  किए  गए

 तो  वे  बया  हैं  ?
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 रसायन
 और

 उर्फ
 रक

 मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  हा ं।

 चालन
 (=)  पेट्रोलियम  संरक्षण  अनुसन्धान  संगठन  के  सुभाव  की  मुख्य  बातें

 पद्धतियो ंजैसे  धीरे  और  स्थिर  उपयुक्त  चयन  और  गेयसं  भर  क्लबों  का  S SPIE! Tara,  any  के

 संकेत  का  पहले  पता  लगाना  अनुरक्षण  सुधार  जैसे  गाड़ी  के  ईंधन  इंजैक्शन  उपकरण  की
 धुआं  निस्सारण

 को  दूर  करने  के  लिए  इंजनों  की  आवधिक  ट्यूनिंग  और  टायर  प्रेशर  को  कायम  रखना

 आदि  पैट्रोलियम  संरक्षण  अनुसंधान  संगठन ने  मंत्रालय  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  राज्य  परिवहन

 उपक्रमो ंमें  7  माडल  डिपो  की  स्थापना  की  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  मंत्रालय  की  सलाह  जहाज  रानी

 और  परिवहन
 मंत्रालय  ने  समस्त  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  को  डीजल

 की बचत
 करने  के

 लिए  यों  में  गति  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  लिखा  था  ।

 बिजली  at  कमी  के  कारण  उवंरक  कारखानों  का  बन्द  किया  जाना

 3020.  श्री  जेनुल  वार  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिजली  की  कमी  के  कारण  कितने  उवेरक  कारखाने  बन्द  किए

 और

 ड् उत्पादन  और  मूल्य  की  दृष्टि से  कितनी  अनुमानित हा  नि
 हुई  है  ?

 न ्स  र  है हु
 पेट्रोल  रसायन  और  उं wa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  दल बोर  (*)  जबकि

 अनेक  प्लांटों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  sata  के  उत्पादन  में  बिजली  कटौती  भौर  बिजली  समस्याओं  ने

 प्रभावित  दो  चालू  प्लांटों  को  बिजली  की  कटौती के  कारण  बन्द  कर रना  पड़ा  वाराणसी  प्लॉट

 1979  में  9  दिन के  लिए  और  1979  में  6  दिनों  के  लिए  आर
 मंगल

 स्लॉट
 10

 1980  से  7  1980  तक

 (3)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  (1979-50  तक )  बिजली  कटौती 2 ait  —  समस्याओं

 के  कारण  विंमान  अन
 raise  मुल्यों  पर  लगभग  130  करोड़  रुपये  मू  के n  टन  नाइट्रोजन  के

 उत्पादन की  हानि  हुई  है

 झ्  न्यायिक  सेवाओ  में  सर
 |

 3021.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  विधि
 ी  -

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री य  की  HIT  करेंगे

 कि  :

 (*)  क्या  देश
 में  न्यायिक  सेवाओं  में  सुधार

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  मंत्रालय  द्वारा  इस  मा  उपाय  किए  जाने  का  विचार

 न्याय  कौर  कम्पनी कार्य
 मंत्री

 थी
 fo

 दोह  traci)
 ४  और  (@)  जहां  तक  देश

 में  जिला  मौर  सेशन  न्यायाधीश  की पंक्ति के  alt  उनके  अधीनस्थ  न्यायाधीशों

 की  सेवा  शर्तो  में  सुधार  करने  का  as 1s TR  राज्य  उनमें  ऐसे  सुधार  कर  सकते  हैं  जो  वे  आवश्यक  समझें  |
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 जहाँ  तक  उच्च  |  Seger और  उच्च  न्याय पालकों  के न्यायाधीशों  की ही  सेवा  शर्तों  में  सुधार
 करने के  प्रदान  का  सम्बन्ध  एक  विधेयक  जिसका  नाम  च्च  न्यायालय  भौर  उच्चतम  न्यायालय

 न्यायाधीश  संशोधन  1980  संसद  के  दोनों  सदनों  द्वारा  चालू  सत्र  में पारित

 किया  गया  है  ।  इस  विधेयक  में  (  )  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  प्रत्येक  न्यायाघीश

 को  चिकित्सीय  आधार  पर  इस  समय  मिल  सकने  वाली  45  दिन  की  पूरे  भत्ते  पर  छुट्टी  की

 अधिकतम  120  दिन  &  अवधि  के  लिए  मासिक  वेतन  की  दर  के  बराबर  पुर ेभ पते  पर

 छुट्टी  (2)  इन  न्यायाधीशों क गे  दिए  गए  किराया मुक्त  सरकारी  निवास  के  या  उसके  बदले में

 उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  को  सदेय  भत्ते  के  बारे  में  तारीख  1-4-1974  से  प्रारम्भ  होने  वाले
 निर्धारण वर्ष  1975-76  से  आयकर से  छूट  देने  भर (3)  किसी  व्यक्ति  द्वारा

 न्यायाधीश  बनने
 से  ga  धारित  योग्य  सिविल  पदਂ  तथा  योग्य  सैनिक  पदਂ  के  बीच  अन्तर  >

 को  दूर  करने

 का  उपबन्ध हूं  ।

 रंगीन  टेलीविजन  के  सम्बन्ध  में  हिताची  के  अधिकारी  की  का  ज्

 3022.  '  श्री  जनादेश  पुजारी  :  क्या  सुचना  धौर  प्रसारण  म॑  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  के  हिताची  के  वाइस  प्रेजिडेन्ट  ने  इस  देश  में  पिन  टेलीविजन  आरम्भ

 करने की  सम्भावनाओं का  गाने  के  लिए  रत  की  यात्रा  की

 क्या  कुछ  अन्य  देशों  ने  भी  रंगीन  टेलीविजन  बनाने  के  लिए  सहयोग  करने की  पैदाइश

 की  मौर  लि

 यदि  तो
 इन  देशों

 के  नाम
 क्या  इनके  द्वारा की  गई

 पेश

 एक्स
 का

 व्यार

 कया

 है

 र

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सुचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  dao  एम  और

 का  एक  जो  हाल  में  भारत  में
 शिष्टाचार

 के  नाते  सुचना  और
 मंत्री से  मिला  था  ।  भारत  में  रंगीन  दूरदर्शन  आरम्भ क  के  लिए  तग  sweat  के  यारे  दे
 किसी  भी  देश  के  साथ  कोई  बातचीत  नहीं  की  गई  =

 तेल  की  खोज  के  लिए  परिश्रमी  जमंनी  द्वारा  सहायता

 3023.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  लि

 क्या  पश्चिम  जमाने  से  आये  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  की  खोज  तथा  कपों  की  खुदाई
 कायें  के  लिए  सहायता  देने  की  पेशकश  की  और

 पर  सरका  की  UT यदि
 तो

 इस प  र  का  he  T

 रसायन और  उवंरक बकस  G f  sera  4U& Of  भ  :  भर  जमीन
 संघीय  गणतन्त्र

 से  तेल  व्य घन  भारी  के  लिए  विशिष्ट  तकनीकी  सहायता  का  प्रस्ताव  इस  समय
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 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  तथापि  भारत  में  तेल  अन्वेषण क ह  Re  we  के  सम्बन्ध  में  पूर्वे-स्वीकृत  बोलियों  के
 मुकाबले  में  जमीन  संघीय  गणतन्त्र  की  डेमिने  स  नामक  कम्पनी  ने  आवेदन  दिया  था  ।  यह  कम्पनी
 ब्लाकों  के  सम्बन्ध में  प्रस्ताव  देने  वाल  ली  अन्य  कर्म्पा

 नियों
 की

 सूची  में  दर्ज  नहीं  हुई

 ‘ATA  संसद  मेंਂ  (z  डे  इन  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए
 आमन्त्रित  व्यक्ति

 3024.  श्री  सत्यनारायण  जटिया :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह अह  उप नियों  कृपा
 करेंगे कि  :

 जन
 1980 से  अब  तक  की  अवधि  में  आकाशवाणी  द्वारा  प्रसारित किए  गए  अंग्रेजी

 कौर  हिन्दी
 व  कार्यक्रम  स्पाटलाइट  तथा  सामयिकी  और  इन  पार्लियामेंट  तथा

 संसद
 समीक्षा  में

 भाग  लेने  के  लिए  रेडियो  तथा  दूरदर्शन  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  के  भिन्न  दूसरे

 व्यक्तियों  को  किस  हैसियत  से  आमन्त्रित  किया  गया  और  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 ड्  क्या  उक्त  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  वालों  के  चयन  के  लिए  कोई  निर्धारित  चयन  प्रक्रिया

 है  और  यदि
 ai,  तो  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमारी  कुमुद  बेन  एम  ०  जोशी )
 भाऊ  TTA के  टुडे  इन  पार्लियामेंट  और  समीक्ष  नामक

 क्रम
 ं  की  प्रतिलिपियांਂ  स्क्रिप्ट तयार  करके  देने  वाले  व्यक्ति  के  नाम  संसद  के

 पुस्तकालय
 को

 नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  है  सदस्य  अपेक्षित  सूचना के  लिए  कृपया  उस  हो  देखें  ।  दूरदर्शन त
 के

 सम्बन्ध में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 आकाशवाणी  कौर  दूरदर्शन  के  कंचा  रियों  को  छोड़कर  अन्य  व्यक्तियों  को  विशेष  कार्यक्रम  के

 लिए  उनकी  विषय  पर  उनके  ज्ञान  को  ध्यान  में  रखते  उनके  व्यावसायिक  अनुभव  भर

 उपलब्धता  इत्यादि  जैसे  अन्य  के  आधार  पर  कॉमेंट्री  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  आमन्त्रित

 किया  जाता  है  ।  संसद  की  दैनिक  समीक्षा  अर्थात्‌  डे  इन  पालियामेंटਂ  और
 ce  समीक्षा  कए केवल  कार्य  त  पत्रकारों  को  ही  आमन्त्रित  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 संसद  समीक्षा  के  लिए  दिल्‍ली  दूरबीन  1-1-80  से  1-11-80  तक  की  अवधि  के  लिए
 ए  गए  पत्रकार
 SEEN

 ताम  nea  बौंगो  की  संख्या
 माला  मस्से  eee

 7 1.  श्री  एम०  के०  धर्मे  राज  वीक  इन  पालियामेंट

 वीक  इन  पार्लियामेंट  6
 2.  श्री  जे०  डी०  सिंह

 साफ

 वीक  इन  पालियामेंट
 3.  श्री  भूषण  रेना

 हैरल्ड
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 1  2  3

 3 4.  श्री  सत्य  सुमन  संसद  समीक्षा

 भारती  )
 संसद  समीक्षा 5.  श्री  धमंवीर  गांधी

 भारती
 )

 संसद  समीक्षा 6.

 द
 %  aa  ce  संसद  समीक्षा

 भारती  )

 8.  श्री  विश्व  बन्ध  गुप्ता  संसद  समीक्षा

 धी

 जम्मू  तथा  कसार  में  सलाल  जल  विद्युत  परियोजना

 3025.  श्री  पी०  नामग्याल :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 ._  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  सलाल  विद्युत  जल  प
 रियो

 का  निर्माण  कार्य  कंब  आरम्भ

 किया  गया  और  इसके  पूरा  होने  का  निर्धारित  समय  क्या

 \
 (@)  इस  परियोजना के  लिए  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित की  गई  और  अब  तक  कुल

 कितना खर्च  किया  जा  चुका

 परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  पर  कुल  कितना  विद्य  त  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  भर

 प्रति  यूनिट  बिजली  की  लागत  क्या  होगी

 क्या  उक्त  परियोजना  निर्धारित  समय  पर  परा  होने  की  सम्भावना  और

 (=)  परियोजना  की  धीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  भव  संरचना  विकास  का

 जिसमें  सड़कों  का  कालोनियों  का  निर्माण-कायें  तथा
 eal

 ea
 1770 में

 प्रारम्भ हुआ  था  ।  कंकरीट  उमड़  माग  तथा  व्यपवेन  सुरंग  के  लिए  नींव
 व

 की
 खुदाई

 का  कार्य  1972 में

 प्रारम्भ
 हुआ  था  ।  परियोजना

 के  मुख्य  संघटकों  का  कार्य  केवल  1975-75  में
 ं

 आरम्भ  हुआ  था

 योजना का  निर्माण  1987  में  पुरा  होने  का  कार्यक्रम है  ।

 \ (a@  22.15  करोड़  रुपए के  स्वीकृत  अनुमान  (1976)  मे ंसे  nara  1980  तक  137.75

 करोड़  रुपए  का  व्य  ||

 परियोजना  पर  ऊर्जा का  उत्पादन  2062  मिलियन  युनिट  होने  की  आशा है  |

 स्वीकृति  अनुमान  (1976)  के  अनुसार  विद्यू/त  की  प्रति  यूनिक  लागत  16.10  पैसे  बढ़ती

 हां  ।
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 प  लय  e ere

 सकला

 मे में  जहां  भू-रचना  विषय चूंकि  एक
 प

 -
 इसके  निर्माण के  दौरान  ar  a  प्पा  का  स  र  डा  निश्के  का  रण  डिजाइन  में  परिवहन

 में  वृद्धि  हुई  ।  परिणामस्वरूप इसके करने  पड़े  ।  इस  कारण  कार्य की  यात्राओं  और  tal Re

 निर्माण  मूलतः  परिकल्पित  समय  से  अधिक  समय  लग  रहा  है  |

 माकाधवाणी  के  कलकत्ता  केन्द्र  को  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रस्ताव

 रण  woa¥ 3026.  श्री  सत्य गोपाल  fat  :  नया  सकता  ATT  प्रसा  ्य  सना नहू ag  बताने  की  sar  करेंगे

 किः
 थ  [

 कलकत्ता  केन्द्र  की भारत  सरकर  आकाशवाणी  के  कलक  11.0  चन्द्र  स्थिति  में  सुधार  लाने  सम्बन्धी

 एक  प्रस्ताव पर
 विचार  कर  रही  है

 यदि  ह्  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपपत्नी  कुमुद  बेन  एस०  जोशी )  :  से
 क्रम  प्रेषण  और  सामान्य  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  आकाशवाणी  के  किसी भी  केन्द्र  में  सुधार  करने

 का  काम एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  और  कलकत्ता  केन्द्र  इसका  भ  द  नहीं  है  ।  सरकार  का  यह  प्रयत्न

 रहता है  कि  प्राथमिकताओं  और  उपलब्ध  संसाधनों  के  अधीन  रहते  आकाशवाणी  केन्द्रों में
 सुविधाओ ंमें  सर्वतोमुखी  सुधार  किया  कलकत्ता  केन्द्रो ंमें  उपलब्ध

 सु  विधाओं  को  वर्तमान

 भावइयकताओं  के  लिए  पर्याप्त  सभा  जाता  है  ।

 =  समादार  पत्रों  में  सम्पादकों  का  सम्मेलन
 ६...  इ

 3027  श्री  सतीश  अग्रवाल  ह
 थ्री  एन०  छ०  दे जवल फर  &  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 डा०  बसन्त  कुमार

 कांगेसी  ‘

 कया
 य  हि

 कि  देश  के  टे  और  मध्यम  समाचार  पत्रों  के  सम्पादकों का  एक

 सम्मेलन हाल  ही  में  बम्बई  में  हुआ  थ

 क्या  यह  =  भो  सच
 है

 कि  प्रतिनिधि  पों  की  ठहरने  और  योजना  की  व्यवस्था पर

 राज्य  सरकार  ने  बहुत  बड़ी  राशि  व्यय की  ;

 (77)  कया इस  स
 सम्मेलन  के  लिए  ए

 ee  दी  गई  और  यदिਂ  तो  उसकी

 राशि  क्या  भर

 क्या  सरकार  का  देश  में  बड़े  समाचार  पत्रों  का  सम्मेलन  आयोजित  करने का  भी  विचार

 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :  at
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 ee

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  सम्मेलन  पर  लगभग  5.65  लाख  रु०  की  पश्चि  खर्चे  की
 गई थी  ।

 जी  नही ं।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्र  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन

 विदेशों  में  प्रशिक्षण के  लिए  तत  ढा  1
 छात्र  वृत्ति  दिया  जाता

 3028.  श्री  राम  अवध  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 गत  तीन
 वर्षों  में  विभिन्‍न  देशों  ने  दूर ददन  को

 अपने  प्रोग्राम  स्टाफ  के  प्रशिक्षण  के
 fag

 कितनी  छात्र  वृत्तियों  की  tamer  की

 कितनी  छात्रवृत्तियों  का  उपयोग कि  या  गया  और
 किन  को  प्रशिक्षण  के  लिए

 विदेश  भेजा

 कितनी  छात्रवृत्तियों  का  उपयोग  नहीं  किया  और

 उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 चना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री (  क्ष
 तीन  का के  दौ रान  कार्यक्रम  तमंचा  रियों  के  s  firey  के  लि ttt Teri  कबर  बेन  :  पिछले

 गें  छात्रवृत्तियों  के  लिए  दूरदर्शन
 को  कोई  आमंत्रण  नहीं  मिला है  ।  विभिन्‍न  कार्यशालाओं  में  उपस्थित

 ने
 के  लिए  या  प्रशिक्षण

 के  लिए जब
 कभी  विदेशों/विदेशी  संगठनों  से  इस  प्रकार  से  आमंत्रण प्राप्त  ह होते  दूरदर्शन के  कायें  क्रम

 कर्मचारियों  को  समय-समय  विदेश  भेजा  जाता  रहा  है  oe

 से  sea  नहीं  उठते  ।  ्

 तेल  के  लिए  आरक्षित  भंडारों  और  परलोक  रसायन  कॉम्प्लेक्स प
 र  स्थापना 3029,  श्री

 ी
 tes  शासित :  कया  पेट्रोलियम  तथा  और  va उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  अदबी  के  दौरान  तेल  rea  करने  mT  afr =a  refi

 भण्डारों  की  स्थापना  करने  भौर  उन्हें  बनाए  रखने  का
 स्राव  सरकार  के  विचाराधीन है

 सौदा  में  संचालित  पेट्रो-रसायन  काम्प्लेक्स क्या ब  लावा  कुछ  कौर  काम्प्लेक्स

 स्थापित
 किए

 जाएंगे
 और  ्  भ

 यदि  ॥ ठ क  तो  क्या  सरक  स्थानों  का  चयन  करने के  बारे  में  कोई  समिति

 नियुक्त  की  है  और
 यदि  तो  तत्  acct पी  ब्यौरा  क्या  af

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  ही ं।
 सरकार  सिद्धान्त  रूप  में  ,  दो  गैस  sad  तथा  इसके  डाउन स्टीम  एक  महांराप्टर
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 करने  का  निश्चय
 किया

 है
 ।  एक  आवाय-पत्र  भी  परिचय  बंगाल

 की
 में  तथा  दूसरा  गुजरात

 हल्दिया
 में

 खोलने  के
 लिए

 जारी  किया  गया एक  पैट्रोकैमिकल  कॉम्प्लेक्स  Pa
 मसाल

 eee

 इस  उद्देश्य  त  दो
 चयन  समितियों  सर्वसम्मति से  दो  पेट्रोकेमिकल

 कम प्लेक्स एक  था  ट  के  दक्षिण  उसार  तथा  दूसरा  आवास  में  स्थापित करने  की

 सिफारिश  की  है

 औद्योगिक  एल कोहल  की  मांग

 3030.  श्री  कमला  मिश्र  मघकर  :  व्या  रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि
 een

 n
 क्या यह

 सच  हे  कि  भविष्य  म  कच्चे  तेल  की  f Free
 स्थिति

 के  कारण  औद्योगिक

 एल्कोहल की  मांग  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  गई

 afa  तो  क्या यह  भी  सच  है  कि  देश की  अधिकांश  चीनी  मिलें और  खांडसारी  एक  क

 अपने  सीरे  को  या  तो  फक  देते  हैं  या  उसे  पशु-चारे के  रूप  में  बेच  देते  ak

 यदि  हा ं[,  तो  सीरे  के  उचित  उपयोग  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का f
 निसार

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाशन  चन्द्र  :  )  जी
 नहीं

 ।
 |

 दिनांक  11-11-1980  को  हुई  केन्द्रीय  सीरा  बोलें  की  बैठक  में  जैसाकि  राज्य  सरकारों

 ने  सूचित
 f  कया  कि  सीरा  वर्ष  1979-80  में  1.04  लाख  टन  की  अधिशेष  छोड़ते  हुए  20.75  लाख  टन

 की  कुल  उ  उपलब्धता में  से  सिफ॑  1971  लाख  टन  का  उपयोग  हुआ  ।  1971  लाख  टन  प्र  युक्त  सीरे  में  से
 17.54  लाख  टन  एल्कोहल  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  मे  लाया  शेष  का  पशु  आहार  समेत  अन्य
 उद्देश्यों के  लिए  प्रयुक्त  हुआ  ।

 ल
 (  )  सीरा के  उत्पादन  गौर  निपटान  का  विनियमन  सीरा  नियन्त्रण  1961  द्वारा

 fat  जाता  है  जो  उत्तर  प्रदेश  पंजाब  ae  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़

 सभी  राज्यों  पर  लागू  होता है  ।  इन  बाद  वाले  राज्य  सरकारों  के  अपने  ऐसे  ही  सीरा  नियन्त्रण  आदेश
 सीरा  नियन्त्रण  आदेश  में  चीनी  मिलों  द्वारा  सीरा  की  बिक्री  के  बराबर  सीरा  के  उचित  और

 gare
 त  भंडार  सुविधाओं  के  निर्माण

 के  लिए  एक  अलग  निधि  की  व्यवस्था  है  |  राज्य  सरकारों  को  सलाह
 दी  गई  है  कि  चीनी  मिलों  द्वारा  पर्याप्त  और  उचित  मंडारन  सुविधाओं  के  निर्माण  करने  में  तेजी  लाई

 जाए  जिससे  सीरा  बर्बाद  न  हो  सकें  ।  हाल  ही  में  दिनांक  11-11-1980  को  हुई  केन्द्रीय
 सीरा  बों  की

 बैठक में  इस  सलाह  की  पुनरावृत्ति  की  गई  थी  ।

 भारत  में  ताप  विद्युत  एककों  को  स्थापना  के  स्थल  और  उनका  काय
 निष्पादन

 3031.
 डा०  ए०  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  गा  करेंगे  कि  :

 aro  दगा
 देश  भर  में  ताप  विद्युत  एककों

 के  नाम  क्या  वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  और

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  ऐसे  प्रत्येक  संयंत्र  के कार्यकरण का  ब्यौरा  क्या
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 क्या  इन  संयंत्रों  के
 प्यू  उन  भाई  और

 यदि  तो  क्या  कारगर  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  और  उनका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  देश  में  20  मेगावाट  तथा  उससे

 अधिक क्ष  मता  के  प्रमुख  ताप  विद्यू/त  केन्द्रों  के  क्षमता  और  वर्ष  1979-80  के  दौरान  उनका

 कार्य  निष्पादन  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |

 (a)  नवम्बर  1980  के  दौरान  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  को  इसी  अवधि के  दौरान

 हुए  ताप  विद्युत  उत्पादन  की  तुलना  में  21%  की  वृद्धि  ६२
 ae  ऐसे  कुछ  इक्के-दुक्के  विद्य/त

 केन्द्र  हो  सकते हैं  जिनमें  पिछले  वर्ष  के  इसी  अवधि  में  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  कम  उत्पादन
 gar

 ai

 (7) y  प्रदान  नहीं  उठता  |

 विवरण

 *s4@  ताप  fae  त  संयंत्र
 तथा  1979-80  के  दोरान  उनकी

 क्षमता  समुपयोजन
 &

 ज्

 राज्य  विद्य/त  1979-80  के  दौरान

 संयंत्र  भार  अनुपात

 (%) __
 2  4

 बय

 दिल्ली  बदरपुर  1-3  300  48 *
 210  14

 इन्द्र  प्रस्थ  282.5  68

 राजघाट  28  54

 हरियाणा  फरीदाबाद  विस्तार  1-2  120  35
 110  15

 110

 जम्मू  व  कश्मीर  कालाकोट  22'5  6.1

 पंजाब  भटिंडा  1-4  29.6 440
 उत्तर  प्रदेश  ओबरा  1-5  250  44

 100  39 कोबरा  विस्तार  1  (6)
 ओबरा  विस्तार  2  (7)  100  62

 3(8)  100

 भोबरा  विस्तार  1-3

 (68)  300  40

 200  38 (11)

 (10)  200  42

 81.0
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 2

 कोबरा  विस्तार  4-5

 (11  और  10)  400  40

 200
 ओबरा  विस्तार  6(  9)

 हरदुआगंज  220  43

 90  43 हरदुआगंज
 हरदुमागंज  60  21

 हरदुआगज  विस्तार 5  110  55

 125  100
 र  110  31

 पनकी  110  45

 पनकी  विस्तार  1-2  *  220  38

 पनकी  61  66
 |  दे  पी०  एच०  65  37

 दुवारण  534  63

 अहमदाबाद  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  192.5  60

 कई  1-2  240  47

 उकई  3-4  400  27

 गांघी  ATT  1-2  240  52

 साबरमती  विस्तार  110  46

 मध्य  प्रदेश  सतपुड़ा  1-5  312.5  62

 6  200

 200  52

 120  76

 100  50

 61
 बनिक

 240

 मर्कटक  60  76.0

 महाराष्ट्र  ट्राले  330  74

 नासिक  1-2  280  69

 3  210  16

 680  60
 कोरबा

 1-5

 90  52

 92.5  59

 मसाइल 1  62.5  65

 मूसावी  1-2  210

 पारली  60  85
 चोला  72

 $2
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 1  2

 भास्कर  प्रदेश  कोठागुंडम  240  49

 220  26 कोठागुंडम

 कोठागुंडम  1-2  220  48

 रामामंडी  नबी  62.5  14

 रामगुडम  20  53

 नेल्लोर  30  28

 विजयवाड़ा  210  26

 तमिलनाडु  नेवेली  600  45

 1-5  450  39

 बेसिन  ब्रिज  90  41

 तुतीको रिन  210  13

 620 बिहार  पतरातू  1-8  39

 बरौनी  145  31

 दामोदर  घाटी  780 चन्द्र पुरा  1-6  38
 निगम  दुर्गापुर  250  40

 227.5  48
 उड़ीसा  तलचेर  250  31.8

 परिचय  बंगाल  सी०  ई०  एस०  सी०  328  56

 बादल  320  55

 डी०  पी०  एल०  280  32

 सन्थालडीहू  1-3  360  36

 गौरीपुर  28  15

 असम  नामरू
 11

 5  41
 ray

 ey चन्द्रपुर
 —  ——

 43

 *  20  मेगावाट  तथा  इससे  अधिक  क्षमता र काड

 औद्योगिक  तथा  कृषि  क्षेत्र  में  बिजली  की  मांग  को  नियमित  हरने
 के  लिए  नीति

 3032.  थ्रो  एम०  ए०  दौरान  सेबस्टियन  क्या  ऊर्जा  मनः  पी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दोनों  औद्योगिक  तथा  कृषि  क्षेत्र
 में
 बिजली

 की  मांग  को
 नियमित

 करने  के  लिए  बनाई
 गई  नीति  का  ~~ sq)  रा  क्या

 अधो-व्यवस्था के  विभिन्  क्षेत्रों  की  बिजली
 नर  arr  जै»  =f

 की  आवश्यकताओं को  परा  करने  के  लिये

 छह  सूत्रीय  ६;  भोर

 ऐसे
 राज ना

 are  er  &  जिन्होंने  wr  दोनों नी तिय  को  atin  Fem
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 कदम

 1 |  ne  में  राज्य  मन्त्री  श्री  तक  महाजन  (=) pen 4
 से  बिजली

 को
 कसी  की

 f  |
 अवधियों में  बिजली  की  सप्लाई  का  क्रमब  चमक  हा  एक  स्कीम के  अनुसार  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  भेजे  हैं  ।  इस स्कीम  के

 सार  अनिवार्य  उपभोक्ताओं  को  बिजली  की  सप्लाई  प्राथमिकता  के  आधार  पर  की  जाती  कृषि  को

 और  उर्वरकों  भर  औषधि  निर्माण  उद्योगों  जेसे  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  को  अनिवार्य  उपभोक्ताओं

 की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 जब  fara  कटौतियां |  प्रतिबंध  लगाए  जाते  हैं  तत्र  राज्य  सरकारें  भारत  स  रकार  द्वारा  1974:

 में  जारी  किए  गए  सामान्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  समग्र  तौर  पर  ध्यान  में  रखती  है  ।  साथ  ही  राज्य  म

 उद्योगों और  अन्य  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  भी  ध्यान  में  रखती  है  ।  ्
 ई

 विधि  विभाग  के  शाखा  सचिवालय
 |

 पी०  राजगोपाल  नायडू  :  कया  न्याय  और  i  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 | ः

 देश
 में  विधि  विभाग  के  कितने  शाखा  सचिवालय

 क
 वे  कहां-कहां  पर  और

 उनके  कार्य  क्या  हैं  ।

 न्याय  में  ्र  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी  ०  fey  देश

 विभाग के  तीन  शाखा  सचिवालय  हैं  ।  ध  द
 कार्य

 कलकत्ता  कौर  मद्रास  में  एक-एक  शाखा
 सचिवालय  ह

 (7)  उनका  काय  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  विधिक  सलाह  केन्द्रीय  सरकार  के

 हस्तांतर  लेखन  ओर  मुकदमा  कार्य  की  देखभाल  करना  और  उच्च  न्यायालयों तथा  अधीनस्थ  न्यायालयों

 ् में  केन्द्रीय
 सरकार

 की  ओर  से  मुकद्दमों  का  संचालन  करना  है  ।

 दरभंगा  आकाशवाणी  केन्द्र  के  लिए  क्मेंचारी

 3034.  eft  हरिनाथ  मिश्र  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  hd  :

 भ
 (®)  दरभंगा  किस  तारीख  से  कार्य  कर  रहा

 LE  ह उसमें  विभिनन  श्रेणियों  के  कितने  पद

 ||  तक  ख  ली  पड़े  हुए हैं  तथा  इसके  कया उनमें  से  कितने  पद  भरे  गये  हैं  और  कितने  अ+

 = कारण  और  लि  x  |

 (7)  क्या  ng
 Tz  हैं  कि  सका  a a  के  ate  alt  के  समय  मे

 वर्ष  1979  में  कुछ

 मास  के  उसमें  कोई  निदेशक  नहीं  रहा  है  ;  और  यदि  तो  इसके  कारण  तथा  भौवित्य

 क्या हैं  ?

 84
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 बना और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री तो
 ye  बेन  एम  :  area

 वाणी  दर मंगा  ने  2  1976  से  कार्य  करना  प्रारम्भ  किया  था ॥
 कौर  स्वीकृत  पद  संख्या  और  रिक्तियों  की  संख्या  विवरण  में  दी  गई  कुछ पद

 इसलिए  खाली  पड़े  हैं  क्योंकि  कोंचा  रियों  को  भर्ती  करने  की  कार्यवाई  अभी  पूरी  नहीं  हुई

 इन  खाली  पदों  को  भरने  के  सभी  प्रयत्न  किए  जा  रहे  है  ।

 नहीं  ।  एक  केन्द्र  जिन्होंने  29-3-1979  को  कार्यभार  संभाला

 3-4-1980  को  सेवा  निवत्त  हो  गए  थे  ।  इस  ग्रेड  में  अधिकारियों  की  कमी  के  कारण  इस  पद  को  नहीं

 भरा जा  सका  ।  केन्द्र  निदेशक  की  तैनाती  के  आदेश  दे  दिए  हैं  और  उनके  शार
 at  art  भार  संभालने

 की  संभावना  al
 ऑ

 शक ०  प्०  पट  स्वीकृति  संख्या  पदों की  संख्या

 $$$
 रिक्त भरे  हुए

 I.  नन्द  नापाक

 2.  MHA  इज
 sr:  जी  तिराਂ

 3.  सहायक केन्द्र  इंजीनियर

 4.
 res

 5.

 ॥ ह  क
 सस

 |  द  cd  सहायक
 il  il

 9.  1९  स
 तकनीशियन

 10.

 11.  ह क

 12.  लायब्रेरियन स

 13  एक्जीक्यूटिव

 14.  कार्यक्रम  सचिव
 NN.

 15,  टेली  फोन  अलर्ट

 16  मोटर  ड्राइवर
 17  एकाउंटेंट
 18  स्टोर  कीपर

 19  लिविंग

 20  लिपिक

 21  हैल्पर
 22  स्टूडियो  गाड़े

 23  दफ्तरी

 24  चपरासी

 85
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 2  5

 25.  सिक्योरिटी  गाड

 26.  फरार

 1.0  सफाईवाला

 28  माली

 29.  आशुलिपिक

 30.  उद्घोषक

 31  उद्घोषक
 32.

 दावा 33

 34.  संगीत  कम्पोजर  )
 35  पखावज  वादक
 36  सरोद  वादक
 37,

 38.
 शिक  प्रसारण )

 39.

 ठीक  प्रसा Awe
 40.  SO

 असिस्टेंट
 er 41.

 42.  afarde  TTR i feet  SS (fearz)

 एंड  होम
 43  सितार  वादक  जर
 44  1  1

 45.  तानपुरा  1  1

 101  18  83
 ooo  —  ae

 समय  प्रदेदा  में  राष्ट ोय  तापीय तापीय  fags  संयंत्रों  को  स्थापना

 3035.  श्री  नंद  किशोर  शर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कप करेंगे कि
 क्या  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  के  अन्तर्गत  विद्युत  संयंत्रों  की

 का पना  की  जा  रही  भौर

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ? यदि  हां

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विकृत  is ei)  और  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत

 x  उर  बजा कोरबा  में  एक  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित कर
 निगम  इस  समय  मध्य

 प्रदेश देश  में  बिलासपुर  र  जिले

 तरहा  मध्य  प्रदेश
 में

 छिन्दवाड़ा  जिले  में
 पंच

 एक
 सुपर ताप  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने के
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 See ee

 लिए ag  व्यवहायेंता  रिपो  भी  उसने  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजो  ।  इस  मय

 द

 रिपो टें
 का  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  तकनी  hy-afaa  afte  से  मूल्यांकन  जा  रहा  हाल  ही  में

 राष्ट्रीय  ताप  faa  a  निगम  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  मध्य  प्रदेश में  सीघी  जिले में  व  घान न  में
 एक  सुपर

 ताप  free  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  ag  एक  व्यवहायंता  रिपोर्टे  तयार

 संबंधित  क्षेत्रों  में  विजय  त  विकास  में  राज्य  सरकारों  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  प्रयासों  की

 संगठनात्मक  और  वित्तीय-दोनों  ही  प्रकार  अनुपात  के  लिए  भारत  सरकार  केन्द्रीय  सेक्टर  में  क्षे ्रीय

 आधार  पर  faz  हैडों  पर  महत्  प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाले  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  कर  रही
 तदनुसार  कोयला  पिट  हैडों  पर  केन्द्रीय  सेक्टर  में  वक़्त  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  विकास  करने  के  उद्देश्य

 से  राष्ट्रीय  ताप  विद्य,/त  निगम  की  स्थापना  की  गई  ताकि  इन  केन्द्रों  से  क्षेत्रीय  विद्युत  प्रणाली  के

 अन्दर  सभी  राज्यों  में  विद्य  त  का  वितरण  किया  जा  सके

 स्थलों  का  चयन  कोयला  क्षमता  का  उपयोग  करने  की  afer  से  उनकी  अवस्थिति  तथा  qed

 विद्युत  स्थापित  करने  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया

 दिल्‍ली  में  पाइप  लाइन  से  खाना  पकाने  को  गेस  की

 3036.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  क्या  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री यह

 बता नेकी कृप की  SIT  करेंगे  कि

 ह  सच  है  कि  सरकार  का  दिल्‍ली  में
 उपभोक्

 ताओं  को  खाना  पकाने  की  गेस की  पूर्ति कया  यह

 साहन  है
 रने  का  नार  और

 यदि at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  विवरण  कया है

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  (0 श्री
 pin  pl

 :  और  दिल्‍ली  में
 पाइपलाइनों  खाना  पकाने  की  मेस  सप्लाई  करने क  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विचाराधीन  नहीं

 है।+

 सेंसस  इन्टर  नेशनल  टेलीफोन  एण्ड  टेलीग्राफ  कारपोरेशन क  व्यापार  गतिविधियाँ

 3037  प्रो  ०  पी०  जे०  करियर  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  बहु-राष्ट्रिक  मैसेज  इन्टरनेशनल  टेलीफोन  एण्ड  sara  कारपोरेशन  की

 भारत में  यापार  गतिविधियों  का  पूरा  ब्यौरा  कया  और

 ग्य
 (a)  द  सकी  विभिन्‍न  सहायक  कम्पनियों  की  व्यापार  गतिविधियों  कप

 न्याय  और  कम्पनी  कराये  मंत्री  पी०  तथा  यू०  एस०  ए०

 को  मे  ससे  इन्टरनेशनल  टेलिफोन  एण्ड  टेलीग्राफ  >
 टीं०  टी  ०)  को  भारत  में  कोई

 सहायक  या  शाखा  नहीं  इसकी  य०  एस  ए०  में  एक  आई०  टी ०  टी ०  एशिया

 जैसी  विनियमित जो  ः  SER की  og  Wet  मा  र  ह

 87.0
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 इस  शाखा के  सम्बन्ध  में  सून  के  यह  अपनी  हेतुक  कम्पनी  wae

 गतिविधियों का  कार्य  कर  रही  है  ।  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  क्रास-बार  उपस्कर  के  विनिर्माण

 के  लिये एक  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिये  डाकतार  विभाग  को  दर  के  सम्बन्ध  पत्र  दिया  है  तथा  इसकी

 प्रस्तुत  करने  से  पूर्व  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  मेमने  इन्टरनेशनल  cess  इलैक्ट्रिक  का

 न्यू  anh  के  साथ  प्रतिहस्ताक्षरित  करार  किया  जो  मंससं  इन्टरनेशनल  टेलीफोन  एण्ड  टेलीग्राफ

 कारपोरेशन  की  उपस्करों  पुत्रों  और  तकनीकी  सहायता  को  संभरण  कर्ता
 उप  ठेकेदार के  रूप

 मैं  सहायक  bs
 मत्स्य  ग्रहण  बन्दरगाहों  में  मत्स्य  पोतों  को  इ  घन  की  पूति  द

 3038.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (=)  कयास  रकार  को  विभिन्‍न  मत्स्य  ग्रहण  बन्द
 रगाहों  मचको

 पोतों  को  इंजन  की  पूति  में

 देरी  के  संबंध में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए
 — q  पने

 De
 यदि  तो  मत्स्य  पोतों  को  ईंधन  की  पूर्ति  सुराही  1%  fra  CHIT  क्या

 कार्यवाही
 |

 की

 कया  मत्स्य  ग्रहण  बन्दरगाहों  में  सी  थे  वंकर
 की  सुविधाएं  स्थापित

 iq
 करने

 के  लिए  प्रयास

 किए
 जा  रहे  हं  और

 ve
 यदि  तो  तत्संबंधी  विवरण  क्या है  ?

 रसायन  ate  sacs  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  गहरे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने के  जलपोतों  विशेषकर  विशाखापत्तनम  में  विलम्ब  से  डीजल  तेल  की  सप्लाई  करने  के  संबंध
 में  सुचना  प्रप्त  हुई

 मछली  पकड़ने  के  जलपोतों  को  डीजल  की  सप्लाई  राज्य  सरकारों के  आबंटन  के

 अनुसार  मछियारों  के  संगठनों  द्वारा  स्थापित  उपभोक्ता  पम्पों  तथा  तेल  कंपनियों  के  फुटकर
 केन्द्रों  द्वारा  सीघा  टेक  ट्रकों  से  व्यवस्था  की  जाती  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  संदर्भ  को  तेल  कंपनियों के
 ध्यान  में  लाया  गया  है  जिससे  संभावित  विलम्ब  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 और  विशाखापत्तनम  और  कोचीन  में  मछली  पकड़ने  के  जलपोतों को  इंधन

 सप्लाई  करने  की  सीधी  सुविधायें  तेल  कंपनियों  के  पास  हैं  ।  तेल  कंपनियों  अथवा  उपभोक्ता  पम्पों

 are
 afar  व्यवहार यंता  और  अन्य  संबंधी  विचारों  को  घ्यान  में  रखते  मछली  पकड़ने  वाले

 पोतों  के  लिए  एंकरिंग  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 डीलरशिप  के  लिए  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  द्वारा  आमंत्रित  किये  गये  आवेदन  पत्र

 3039.  श्री  ज  नारायण  रोत  :  क्या
 iia

 भोर  उबे  रक  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा

 रेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  फर्टिलाइजर लिमिटेड  चंडीगढ़ के  विपणन  प्रबंधक  ने
 किसान
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 लिखित  उत्तर 18  1902

 खाद  कौर  किसान  यूरिया  के  उत्तर  प्रदेश  में  के  लिये  आवेदन-पत्र  दिये हैं
 :.  ब

 लीद  चन  पद
 का

 लि
 य  कि

 तो  क्रीन-किन  पार्टियों  ने  आवेदन-पत्र  दिए  और य  ifs  1,

 ्रो र
 रसायन  भीर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सि  (*)  जी

 (=)  afeaay  उत्तर  प्रदेश  में  डीलरशिप  के  लिए  नेशनल  फर्टिलाइजर  fo  के  प्रकाशित

 के  उत्तर  लगभग  1000  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए हैं  ।  आवेदन  पत्र  फिलहाल  जांचाधीन  हैं  जिन्हें

 विधिवत  नियुक्त
 चयन  समिति  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  उपयुक्त  पाये  जाने  पर  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया

 जाना  है  ।  बहुत से  आवेदन  पत्रों  के  नाम  दर्शाने  वाले  विवरण  पत्र  में  काफी  समय  कौर  श्रम  लगेगा  भर

 इससे  कोई
 लाभ  नहीं  निकलेगा  /

 कोयले  कमी  के  कारण  गुजरात  में  ताप  बिजलीघरों  को  नुकसान

 3040.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयले  की  असंतोषजनक  पूति  के  कारण  1980  के  दौरान  गुजरात  में

 कई  ताप  बिजलीघरों  को  बिजली  की  बड़ी  मात्रा  का  नुकसान

 यदि  तो  गुजरात  में  ताप  बिजली  घरों  को  बिजली  उत्पादन  में

 a

 कितनी  हानि

 उठानी  उन  ताप  बिजली  घरों  की  संख्या  कितनी  थी  जिन्हें  बन्द  करना  पड़ा  वधि  बताते  हुए

 सूचना  दें  ),  उन  बिजली  घरों  की  संख्या  कितनी  थी  जो  अपनी  स्थापित  क्षमता  से  कम  उत्पादन  कर

 रहे  भोर  ऐसे  बिजली  घरों  की  असंतोषजनक  कोयला  पूर्ति  के  क्या  कारण  और

 स्थिति  में  सुधार  के  लिए  किए  गए  प्रस्तावित  कदम  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  )  वर्ष  1980  के  दौरान  कोयले  की
 कमी  के  कारण  गुजरात  में  केवल  उकई  ताप  faa  त  केन्द्र  में  उत्पादन  में  कुछ  हानि  होने  की  सूचना

 केवल  कोयले  की  कमी  के  कारण  विद्यू/त  उत्पादन  में  हुई  हानि  का  मूल्यांकन  करना
 ford  क्योंकि  जब  कोयले  की  कमी  भी  रही  हो  तब  यूनिट  अन्य  कारणों  से  भी  बंद  हो

 सकती

 थापी  उकई  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  कोयले  की  कमी के  कारण  यूनिटें  बंद रहने  के  कारण  वि
 उत्पादन

 जो  कुल  संभाव्य  हानि  बताई  गई  है  वह  लगभग  75.84  मिलियन  यूनिट  होने  का  अनुमान

 इस  पूर्वानुमान
 पर  आधारित  है  कि  प्रति  100  मेगावाट  क्षमता  से  प्रतिदिन  2.4

 मिलियन  यूनिट
 विद्युत का

 उत्पाद म fi a  किया  जाना  ।  थ

 1230  मैं

 कोमल

 की  कमी के  कारण  उकई  ताप
 विद्युत  केन्द्र  में

 यूनिटों
 के  की  बताई भ् गई  अवधि  नीचे  दी  गई  ा

 ताप  विद्वत  कें  क्षमता तथा  1980 के  दौरान

 का  नाम  यूनिटों  के  बंद  होने  की  अवधि

 उकई  1>(  120  (3
 1X200  (4
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 लिखित  उत्तर  0  दिसम्बर  1980
 ee.  fae  meee  य  es  क

 कोयले की  कमी  के  कारण  किसी  अन्य  विषय त  केन्द्र

 रे  reatet ATS HT  पर  कोई  मन

 प्रभाव नहीं  पड़ा
 xs  Ss  ne  ro  a

 गुजरात  में  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  क  कारण है  पर्याप्त  मात्रा में  कोयले

 को  ढुलाई के  लिए  रेलवे  द्वारा  अतिरिक्त बैगन  उपलब्ध  कराने  मे  aa  की  का बिना

 कोयले  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 ड

 (1)  कोयला  कम्पनियों  तथा  रेलवे  से  कहा  गया  है  कि  विद्यू/त  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई

 में  वृद्धि करें  ।  ताप  विजय  त  केन्द्रों
 की

 कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  वैगनों  की  उपलब्धता  में
 वृद्धि किए  जाने

 के  लिए  80  में  ऊर्जा  मंत्री  ने  रेल  मंत्री  के  साथ  भी  इस  मामले  पर  विमश  किया

 (2)  विजय  त  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  की  मानीटरिंग  करने  के  लिए  कोयला  रेल

 विद्युत  विभाग  तथा  केन्द्रीय  faa  प्राधिकरण  के  बीच  घनिष्ट  सकें  रखा  जा  रहा  है  ।

 विद्युत  केन्द्रों
 को

 कोयले  की  सप्लाई  की  समीक्षा  करने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  अन्तः
 alias

 समय-समय  पर  की  जाती  हैं  ।

 (3  मंत्रिमण्डल  की  औद्योगिक  अवसं  रचना  समिति  भी  कोयले  के  उत्पादन तथा  ढुलाई  को

 विशेष रूप  से  विद्य  त  केन्द्रों  की  ढलाई  की  समीक्षा  करती  हैं  ।

 (4)  बैंगनों  को  रोके  रखने  की  अवधि  को  कम  करने  के  लिए  fara  केन्द्रों  से  कहा  गया  है
 कि  वे  ag  सुनिश्चित  करें  कि  कोयले  की  वैगनों  शीघ्रता  से  खाली  की  जाएं  तथा  aaa  जल्दी  ही  छोड़

 दी  जाए ं।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राजभाषा  नीति  का  क्रियान्वयन

 3041. sit  कार  पी०  यादव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संघ  की  राजभाषा  नीति के  उचित  क्रियान्वयन  के  लिए  उनके
 के  मंत्रालय

 तथा  उसके

 संबंध  गौर  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  पर्याप्त  कं  चारी  ः
 किन  मानदण्डो ंके  आधार  पर  हिन्दी  के  विभिन्‍न  पद

 बनाए
 जा  र

 हे
 क्या  अब  तक

 बनाए गए  पद  इस  बारे में  निर्धारित  मानदण्डों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  हैं  ;

 _  क्या  संघ  के  राजभाषा  नीति  को  हिन्दी  कर्मचारियों  के  अभाव  के  कारण  उचित  रूप

 से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ओर  उनक  बहुत  से  ऐसे  कार्यालयों  को  अधिसूचित  नहीं  किया
 है

 जहां 80  प्रतिदिन  से  अधिक  कर्मचारियों  को  हिन्दी  का  कार्यसाधक  ज्ञान  है  और  कार्यरत  कम  चोरियों

 को  नियत  ति  थि  पर  लाभ  महीं  दिया  जाता  भर

 पद  उक्त  कार्य  में  लगाएं
 (4)

 —

 मानदण्डो ंके  अनुसार  हिन्दी  के  अर्ति

 बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  र

 ऊर्जा  मंत्रा
 dat  (sit  विक्रम  Agta )  से  ऊर्जा  मंत्रालय  के  सम्बध
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 15  902  )  लिखित  उत्तर

 अधीनस्थ  कार्यालयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  जेसे  ही  सूचना  एकत्र  हो  जाएगी  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।
 क  ॥ ६... (४६ डीजल  पेटोल  पम्पों  तथा  उ ग  | ह  ग  सं  के

 3042.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 देश  में  डीजल,पिट्रोल  पम्प  भर  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो/एजेंसियों  तथा  उर्वरक  और

 एल ०  पी०  गैस rastfeaat  की  पृथक-पृथक  कुल  संख्या  कितनी

 a)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  स्वामित्व  में
 ‘

 डीजल पेट्रोल पम्प  और  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो/एजेन्सियां  और  उर्वरक  तथा  एल०  पी०  ta

 एजेन्सियों

 क्या  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  इन  डिपो/एजेन्सियों  ar

 उर्वरक  तथा  एल०  पी०  गैस  एजेन्सियों  के  आवंटन  के  लिए  कोई  आरक्षण  यदि  तो  उनकी  कितनी

 1  है  और  ag  कब  से  लागू  किया  गया
 |.

 इनके  आवंटन  में  artery  की  तारीख  के  बाद  अन्य  लोगों  और  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुचित जन  जाति  पृथक-पृथक  ऐसे  कुल  कितने  एजेन्सियों  ओर  डिपों  भारी  आवंटित  किये

 और

 उनको  उनका  उचित  अंद  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  अग्रेतर  ——  करने  का

 विचार  ह ै।

 रसायन  और  sate  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  से  ( \  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 सलादीपुरा  में  परियो जना  यें

 3043.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा
 क्या

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सलादीपुरा  में
 पाइरायट्स  परियोजना  बहुत

 अच्छी
 चली  है  और  खानों  में  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  हो  रहा

 क्या  सलादीपुरा  में  पाइरायट्स  के  भण्डारों  को  देखते  हुए  वहां  एक  vars  संयंत्र  की

 स्थापना  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  यह  मामला  इस  समय  विचार  के  किस चरण
 में

 है  और  कब  तक  निर्णय हो
 जाने  की  आशा

 और  रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  दलबीर  fag)  :  जी  हाँ  ।

 और  सिद्धान्त  रूप  में  ag  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सलादीपुर  पाइराइट्स
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 लिखित
 उत्तर  9  :980

 रिक  एसिड  और  फास्फेटिक  उर  कों  क उत्पादन
 के के  लिए  प्रयोग

 नन लाक था  जाना  चाहिए  |  पाइ राइट्स  के
 PR TS

 परीक्षण ने  यह  दर्शाया  है  नि  रूप  से  संभव  होगा  जिसके  लिए

 तकनीकी  भारिक  व्यदह
 ब्य हा यंता  रिपोर्ट

 फिलहाल  फास्फेट्स  एण्ड  कैमिकल्स  लि०  द्वारा

 तैयार की  रही  रिपोर्ट के  तयार  होते  ही  निवेश  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  प्रोसेस

 करेगी ।
 ब

 चलचित्र  अधिनियम  को  संशोधित  करने  में  प्र  व |  ह

 3044.  प्रो०  रूप  चन्द  पाल  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  निकट  भविष्य में  वत  मान  चलचित्र  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  का  विचार कर  रही
 और

 तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 (=)

 यदि

 ना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सूद  TA  एम ज जोबी  )
 EME)

 भर

 Tal चलचित्र  1952  में  संशोधन  करने  की  कार्यवाई  की  जा  च्च्च  ह  et

 ह रिके  और  फिरोजपुर  हेडवर्क्स  जल  को  नियन्त्रित  करने
 ने  लिये

 शबिस्ताँ

 3045.  थ्री  मिल  fag  चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 1

 करेंगे  कि

 क्या  हरिके  और  फिरोजपुर  हेडवक्‍्सें  जल  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  शक्तियां

 पुनर्गठन  अधिनियम  1966 के  अंतगर्त  पंजाब  सरकार  अथवा  भाखड़ा  व्यास  प्रबन्ध
 में  निहित

 (@)  यदि  जल  नियन्त्रण  की  शक्तियां  भाखड़ा-व्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  में
 निहित  तो  पंजाब
 a सरकार के  अधिकारियों  द्वारा  जल  नियन्त्रित  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 राजस्थान  ओर  पंजाब  को  इस  वर्ष  मार्च  से  अक्तूबर  तक  कितना
 क्यूसेक

 जल
 सप्ताई

 किया  गय
 या  भोर  यह  कितने  समय  तक  सप्लाई  किया  और

 राजस्थान  भाखड़ा  और  गंग  नहर  को  सप्लाई  किया  गया  जल  छह  महीने  के
 दौरान  उनके  भाग  से  कितना  कम  था  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  पंजाब  पुनर्गेंठटन  1966

 के  प्रावधानों  के  अस्तंगत  हरिके  और  फिरोजपुर  में  सिचाई  हैड वक् से  का  अनुरक्षण  और
 प्रचालन  सम्बन्धी  काय  भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  को  सौंपे  गए  हैं  ल

 पंजाब  सरकार  ने  हैड वक् तें  का  नियंत्रण  अभी  तक  भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  बो  को  नहीं
 a

 Pr.  ‘amt  पर  पंजाब  सरकार  के  साथ  कार्यवाही  की  जा  रही दी  हैँ

 (7)  :  1-3-1980  से  31-  10-  1980  तर्क  को  अवधि  दौरान  राजस्थान  को  रावी  ब्यास के
 दिन  तथा  भाखड़ा  जल  से  396400  क्यूसेक  दिन  सप्लाई  किए  गए rat  से  1810301  क्यूसेक

 wal  अवधि  के  दौरान  पंजाब  को  भाखड़ा  जल  से  2386574  क्यूसेक  दिन  प्राप्त  हुए  हूँ  ।  रावी

 नज्द
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 ब्यास  के  जल  से  पोषित  विभिन्‍न  नहरों  का  पंजाब  के  द्वारा  उपयोग  के  बारेमें  उन्होंने  सूचना  नहीं  दी

 भाखड़ा  नहर  के  नाम से  जानी  जाने  व  लला  कोई  नहर  ai  पन  नहर  तथा
 am  नहर  जो  रावी  ब्यास  के  जल  से  पोषित  की  जाती  1-5-1980  से  20-5
 1980  तक  की  पिछली  खाली  होने  वाली  अवधि  के  दौरान  51799  क्यूसेक  दिन  की  1-5-1980  से

 पिछली  भरने  वाली  अवधि  के  दौरान  157891  क्यूसेक  दिन  की  तथा  21-9-1980  से  31-10-1980

 तक  की  चालू  खाली  करने  की  अवधि  के  दौरान  68253  क्यूसेक  दिन  की कम  स्  प्लाई की  गई
 दक्षिणी  घाघरा  बाग़वाली  aes  वाला  वितरण  क्शनगढ़  लिक

 समूल  ब्रांच  तथा  करणीसिंह  ब्रांच  के  माध्यम  से  भाखड़ा  के  जल  से  राजस्थान  को  नीचे दिए  गए
 a  सा  afar  सप्लाई  दी  गई  है  ।

 980  से  20-5-1980  3451  क्यूसेक  दिन

 21-5-1980 से  29-5-1980  तक  19028  क्यूसेक  दिन  श

 21-9-1980 से  31-10-1980  तक  3793  क्यूसेक  दि

 गुजरात  के  वनासफंठा  जिले  में  खाना  पकाने  की  गेस  की  एजेन्सियों  का  आवंटन

 3046.  श्री  सोती  भाई  आर०  चौधरी  :  कया  रसायन  भी  ave  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात के  वनासकण्ठा  जिले के  डीसा  तथा  राधानपुर  नगरों  इस  दृष्टि से  कि

 उनको  जनसंख्या  बहुत  है  और  ये  तालुक  मुख्यालय  भी  है  गस  एजेन्सियों  का  आवंटन  किया  जायेगा  ।

 पेट्रोलियम
 रसासन  और  उन  रक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  aaa कम  संभावनाओं

 के  कारण  गुजरात  में  दिसा में  अथवा  राघानपुर  में  इस  समय  खाना  पकाने  की  Ta  की  एजेंसियां

 खोलना  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  नहीं  होगा  ।

 sD
 ज

 भावइयक  ओषधियों  की  मुल्य  सम्बन्धी  स्थिति

 5041  श्री  सी०  चिन्नास्वामी  :  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  are
 उप  tH  मंत्री  यह  बनाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  ae  ary  frat  के  मूल्यों  की  r+
 बत  की  मी  उनको  उचित

 दरों  पर  खरीद

 क्या  विदेशों  में  आने  वाली  उत्पादन लागत क  ही  तुलना  में  mane
 औषधियों

 के  मूल्य
 बहुत  अधिक  हैं  जिससे  उन  पर  अत्यधिक  लाभ  कमाया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसी  कुछ  ओषधियों  के  मुख्य  बातें क्या  और

 मूल्यों  को  कम  कर  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रसायन  ओर  उब  रक  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  सरकार
 का  एक  उद्देश्य  ag  हैं  कि  जनता  को  जीवन  रक्षक  दवाइयां  उचित  मूल्य  पर  मिलें  |  ऐसे  औपचों
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 न  a

 के  मूल्यों
 पर

 औषध
 आदेश  1979  के  अन्तरगत  नियन्त्रण  लगाया  जाता है  और

 मोच  1978 से  एक  वर्ष  के  लिए  बिक  seal  और  फार्मूले दानों  के  मुल्यों  को  स्थिर  रखा  गया  था  ।

 तथापि  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  कच्चे  माल  की  लागत  में  वृद्धि  हुई

 सरकार  ने  अगस्त  1980  में  यह  निर्णय  किया  है  कि  औद्योगिक  लागत  भोर  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा f किए  गए
 लागत  अध्ययन  के  आधार  पर  मूल्य  नियन्त्रित  बल्क  eal  ate  फार्मूलेशनों  के  मूल्यों  में  समायोजन

 की  अनुमति  दी  जाए  ।  कुछ  फार्मूलेशनों  विशेषकर  क्लोरोफिल

 Yaa  SA  भोर  इसके

 लवण  पर  आधारित  फार्मुलेशनों  के  मूल्यों  में  सरकार  ने  पहले  समायोजन  की  घोषणा  कर  दी

 =
 कौर  विदेशों  से  निर्मित  बिक  औषधों  की  उत्पादन  लागत  भौर  निर्माता  का  लाभ

 इन  बल्क  औषधियों  के  निर्माताओं  के  पास  गोपनीय  है  ।  उत्पादन  लाभ  और  आयात

 मुल्य के  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं है  ।  सरकार  द्वारा  स्टेट  केमिकल  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  कोरपोशन  आफ

 इण्डिया fro
 के  माध्यय  से  खरीदे  गए  सारणीवद्ध  बल्क  भाषणों  के  मासले  में  ले  टेंडरों  के  मूल्यों

 की  प्रतियोगिता  और  औचित्य  को  सुनिश्चित  किया  जाता  तथापि  कुछ  बल्क  आऔओषधों के  भारित

 मौसम सी  ०  भइ०  एफ०  भायात  मूल्य  नीचे  दिए  गए  हैं

 aye  का  नाम  वर्ष  1979-80  के  दौरान  प्यार  का  भारित औसत

 मूल्य

 वैथीडाइन  हाइड्रोक्लोराइड  806.28

 क्लोरीन  फंमीकल  पावडर  357.73

 ट्रट्रासाइक्लीन  256.82

 स्तर  376.50

 ढप्सोन  128.66

 पाइराजिनामाइड  544.14

 सरकार  द्वारा
 वी०  आई०  सी०  पी०  के

 अध्यवनों  के  आधार  पर  बल्क  भौषधों  और

 फार्मूलेशनों के  मूल्यों  में  किए जाने
 वाले  समायोजन

 के
 परिणाम

 स्वरूप  कुछ  औषधियों
 और  फार्मूलेशनों

 के  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी
 ओर  कुछ  के  क्यों  में

 कमी  हो  ह

 सुन्दरी  उर्वरक  कारखाने  की  बिक्री

 304  शरबती  प्रमिला  दण्डवते
 :  कया  रसायन  भोर  उर्वरक  मंत्री  पट्ट  बताने की

 कृपा  करेंगे कि

 क  क्या  यह  च  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  fared  उवंरक  कारखाने  के  खरीददार को

 किया संयंत्र  को  विघटित  करने  सम्बन्धी  अपने  आदेश  में

 (2)  क्यां  उकेरा
 निगम  कामगार  ने

 उच्चतम  न्यायालय
 में  एक

 रिट  याचिका  दायर

 की  हे
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 क्या  सरकार  ने  सुन्दरी  उवेरक  कारखाने  को  बेचने  के  अपने  निर्णय  पर  विचार

 किया

 क्या  सरकार  ने  कारखाने  को  च  नाने  [  उसे  संघ  को  सौंपने  का  कोई  प्रयास  किया

 आ
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 Reon  eng

 और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  _  :  भोर

 उच्चतम
 न्यायालय  ने  दिनांक

 13-1 नवा  कोई
 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  कामगार  यूनियन

 qs wiz  सस्य  के  aiken  पत्र  को  te  कर  दिया भी  र  सिद्दकी  के  पुराने  प्लांटों की  बिक्री  भी  सटी
 करार  दिया ।  ry

 जी  नही ं।

 (4)
 .  नहीं  ।

 चूंकि  पुराने  प्लांट  अपनी  आयु  पुरी  कर  चुर्क
 थम

 के  थे  और संचालन  के  लिए  असुरक्षित

 सलिए  उनके  चलाने  का  mat  ही
 नहीं

 उठता  ।

 रात  बोर्डों  को  कार्य  कविता

 3049.  श्री  के०  टो ०  कोसलराम  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  राज्य  faa  जोडों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  कार्य  कुशलता  का  कोई  गहन

 अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  क्या  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  गया  गौर

 (a)  यदि  तो  इस  अध्ययन  रिपोर्ट  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  से से  देश  में  विद्युत  सप्लाई

 उद्योग के  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  योजना  आयोग  के  भूतपूर्व  सदस्य  श्री  राजाध्यक्ष  की

 अध्यक्षता  में  एक  समिति  1978  में  नियुक्त  की  गई  थी  ।  समिति  ने  अपना काम  पूरा  कर  लिया

 है  और  इसने  अपनी  रिपोर्ट  4  1980  को  ऊर्जा  मंत्री  को  प्रस्तुत  की  थी ।

 इस  रिपोर्टे  में  विद्य,/त  सप्लाई  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार किया  गया  रिपोर्ट  में

 sia

 वत  प्रमुख  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  fearare-faaet  किया  गय  ह

 विकास  के  लिए  आयोजना hk

 2.  विजय त  परियोजना  बनाना  भर  इनका  कार्यान्वयन  करना

 3.  प्रचालन  अनुरक्षण
 4.  वित्त  प्रबन्ध और  टैरिफ

 5.  ग्राम  विजय  तीकरण

 95



 लिखित  उत्तर  9  1980

 6.  संगठन भौर  प्रबन्ध

 लि 7.  अनुसंधान भोर  विकास

 |
 रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों  का  का  राज्य स  के  साथ  राम  करके  तथा  उनके

 पूर्ण  सहयोग से  कर  | 1६  ।  को  प्रतिभा  प्रत्येक  के  मुख्य  मंत्री Hat  तथा  विद्युत  मंत्री को  तथा

 राज्य  बिजली  ब्रोड  के  अध्यक्ष  को  भेजी  जा  चुकी है ं1.0  ।  भारत  सरक  उस  रिपोर्टे को  कार्यान्वित  करने

 के  काय  में  लगी  है  ।  राज्य  सरकारों  और  जहां  आवश्यक  हो  ढा  वहां
 हां

 eq
 एजेन्सियों  े

 साथ  परामर्श
 करके  और

 विवाद
 विम  करके  यह  कार्यान्वयन  किया  जाएगा  ।

 a
 गुजरात  नए  प्रवृत्ति  गेंस  कनेक्शन

 3050.  श्री गी  नवीन  वाणी :  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री
 ial  हस करेंगे कि  :

 ( \ %) are
 1  1981  से  गुजरात  जिला  वार  fer कितने  त  नए  कुकिंग

 गे
 गेस

 rater
 दिए

 और

 क्या  यह  च  हैकि  कुल नए  कनेक् दानों  में  से  60  an  पं नरिया ना  Devt
 को  दिए  ओर

 यदि
 ह  sine  ॥ साप्ट लगन वितरण * चास [किस  आधार पर  किया  गया है  ।

 ie

 cari  पन  भर  उं रक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  1  198] से
 राज्य  में  गैस  कनेक्शन  ने  के  लिए  अभी  तक  कोई  जिला

 अंदर
 स्त rb  ! नहीं

 ही  कए
 गए  ह

 नी  में  पारो-रसायन  कारखाना
 स्थापित  करने  की  माँग

 3051,  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  कया  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री

 यह
 बताने  की कृपा  करेंगे कि  :.

 क्या
 यह ह  सच है  कि  गत  कई  वर्षो से  ब नी  विम सस यो  में  कारखाना

 स्थापित  करने  की  मांग  की  जा  रही

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्र  का  एक
 नत

 ल
 iii

 a a
 1980  में  i #t  गया  था

 कौर उस  दल  ने  पेट्रो-रसायन  कारखाना  स्थापित  करने के  बारे  में  राज्य  सरकार  a  के

 निधियों के  साथ  ब्ञातचीत  की  थी  ~

 कया  यह यह  भी  सच  है  कि  जब  बरौनी  में  देश  का  प्रथम  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित

 किया जा  रहा था
 तब

 लोगों
 को

 आश्वासन
 दिया  गया  थाकि

 ्
 पर  एक  पैसे-रसायन  कारखाना  भी

 वारिस  फिया  जामगांव  र

 यदि  anwar  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  हैं  तो  क्या  सरकार
 बरौनी

 में  पेट्रो-रसायन

 कारखाना  स्थापित
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 रसायन  मौर  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चय  सेठी  )  :  से  जी  हाँ  ।  पेट्रो

 समिति का  गठन  किया  है
 रसायन  ete  समतों

 की
 स्थापना

 के  लिए  भारत  सरकार
 ने  स्थल  चयन

 आधार पर  दश
 यह  समिति

 तकनीकी
 मार्था  क  धाराओं  के  बारिश  करेगी  ।  समिति  की

 रिपोर्ट  की

 HTAAT  उत्पादन

 3052.  श्री  जी०  एम०  बनात वाला :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या चालू  वर्ष  में  30  1980  तक  कोयले  का  कुल  उत्पाद पादन  निर्धारित  लक्ष्य  से
 कम  हुआ  है  भौर  यदि हां  तो  कितना  कम  हुआ

 कम  उत्पादन
 के

 कया  कारण हैं
 और  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  करते

 ते
 समय  इन  तथ्यों  की

 परिकल्पना  नहीं  की  गई  थी  तथा  इन  पर  विचार  नहीं  किया  गया  और  थ

 (a)  क्या  इस  वे  होने  वाले  कुल  वार्षिक  उत्पादन  के  लक्ष्य  तक पहुंच  जाने क की
 सम्भावना

 ऊर्जा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  1980 की  अवघि

 में  कोयले का  उ  त्पादन  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि से  अधिक  हुआ  है  ।  परन्तु  1980  की

 अवधि के  लिए  नियत  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक  उत्पादन  2.84  मि०  टन  कम  हुआ  था  ।  किन्तु  यहां
 उल्लेखनीय है  कि  लक्ष्य  सामान्यतया  जो  वास्तविक  उत्पादन  होता है  उससे  अधिक  ही

 गर्वित  किए
 जाते  हूँ  ।

 =  लक्ष्य से  कम  उत्पादन  होने  के  मुख्य  कारण  थे--बिजली  की  अपर्याप्त  सप्लाई

 विशेषकर  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्रों  में  और  कानून  और  व्यवस्था  की  अनिश्चित  fea  ति  कोयला

 उत्पादन के  लक्ष्य  निश्चित  करते  समय  उत्पादन  के  मार्ग  में  आने  वाली  सम्भावित  बाधाओं
 को  ध्यान  में

 रखा  जाता है  ।  परन्तु  बिजली  की  कमी  अनुमान  से  काटीं  अधिक  हो  गई  ।

 (4)  यदि  ag  शेष  के  भाग  में  कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  उत्पादन  सामग्री
 सामान्य

 रूप से  मिलती  रही  तो  1980-81  के  उत्पादन  लक्ष्य  पूरे  हो  जाने  की  भाशा  है  ।

 बेलग्रेड  में  संयुक्त  राष्ट  दो क्षणिक  दैनिक  एवं  सांस्कृतिक  संगठन  सम्मेलन

 os
 3053.  श्री  पी०  एम०  सईद :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बेलग्रेड  में  23  19६0  को  संयुक्त  wee  पक्ष  sie  वैज्ञानिक  एवं  सांस्कृतिक
 संगठन  का  सम्मेलन  हुआ

 (a  )  य  तो  कया  भारत  ने  भी  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था

 सम्मेलन में
 किन-किन  विषयों पर  विचार  विमश  किया  गया

 (=)  क्या  सम्मेलन
 में

 लिए  गए
 प्रम  a  इंयों  में  एक  निर्णय  संचार  व्यवस्था  को  विकसित

 करने  के  fae  एक  acerca  archer  सी  FT TAT atqat  करने के  लिए

 यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  से  भारत  को  कोई  लाभ  भर
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 (=)
 afi  यो  भारत  Seses  का  विकास  किस  हद  तक

 गयी  जाएगा  ?

 गमत  कमी सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  मे ंउ  lo
 जोद  )  :  पू नेस कों

 के  qe  सम्मेलन  का  21  वां  अधिवेदन  23  सितम्बर से  28  1980  तक  2  ais
 में  हुआ

 )  जी  हा ं। (  /

 (7)  इस  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  किए  गए  मुख्य  1981-83  के  ती  वर्षों  की  अवधि

 कें  लिए  यूनेस्क  ं  के  कार्यक्रमों  और  बजट  का  प्रारूप  जिसमें  प्राथमिक  ahaa

 संस्कृति और  संचार  शामिल  1984-1989  क ेके  लिए  यूनेस्को  के  मध्यावधि  योजना  पर  प्राथमिक
 विचार-वीमेन  मानव  अधिकार  और  उपनिवेशवाद  तथा  रंगभेद  इत्यादि  को  खत्म  नई

 अन्तर्राष्ट्रीय  सुचना  व्यवस्था  की  स्थापना  के  लिए  यूनेस्को  के  योगदान  जैसे  सामान्य  के  प्रश्न

 शामिल

 हा

 और  आई  पी०  डी०  सी ०  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  भारत  सा  देशों के

 ग्रुप  द्वारा  शुरू  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  की  स्थापना  का  प्राथमिक  रद्द  इक  विकसित  और

 शील  देशों  के  बीच  विंमान  खाई  को  कम  करने  के  इक  से  विकासशील  देशों  में  संचार  अवस्था पनाओं

 मौर  विकासशील  सुविधाओं  का  विकास  करना  argo  पी०  डी०  सी ०  की  गतिविधियों  में विकास

 शील  देशों  में  संचार  सुविधाओं  के  मूल्यांकन  और  नियोजित  विकास  शामिल  होगा  ।  यह  सूचना
 के  व्यापक  और  संतुलित  आदान-प्रदान  को  लाने  के  ears  देशों  में  उन  संस  de{[

 जिनकी  उनको  संचार  अवस्था पनाओं  और  कार्मिको ंके  प्रशिक्षण  में  सृजन  या  सुधार  लाने  के  लिए

 .  भा वद यकता |
 को  प्रदान  करने  के  अर्थो पायों  का  पता  लगाने  में  भी  संलग्न  रहेगा  ।  यूनेस्को  के  तत्वाघान

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  को  स्थापित  करना  विश्व  संचार  और  सूचना  के  ढांचे  में  विंमान  असन्तुलन ों

 कम  करने  में  विकासशील  देशों  द्वारा  किए  प्रयासों  की  दिशा  में  यह  अपने  आप  में  एक  महत्वपूर्ण

 कदम है  ।  वास्तव  भारत  सहित  विभिन्‍न  देशों  द्वारा  प्राप्त  किए  जाने  वाले  वास्तविक  लाभ  ,  कार्यक्रम त

 के  लिए  उपलब्ध  विकासशील  देशों  की  आवश्यकताओं  का  मुल्यांकन  और  उनकी  परस्पर

 प्राथमिकताओं  पर  निमंर  करेंगे  ।  भारत  35  सदस्यीय  सरकारी  का  सदस्य  चुना  गया
 जो  इन  कार्यक्रम के  कार्यकरण  पर  देखरेख  करेगी  |  हम  विकासशील  देशों  में  संचार  वि  ety

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  इत्यदि में  अपनी  सहायता  देकर  ठोस  आधार  पर  इस  कार्यक्रम की  स्थापना

 में  दस
 देशो  क॑  साथ  सहयोग  क  लिए  कोशिश  करेंगे  |

 मेरठ  में  पटोल  पम्पों  को  डीजल  का  श्रीचंदन

 3054.  श्री  निहाल  सिह  क्या  रसायन  और  उबर  n  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  मेरठ  जिले  की  मवाना  तहसील  के  प्रत्येक  पेट्रोल  पम्प  को  गत  aq  के  दौरान  तथा इस  वह

 जनवरी  से  20  भीतर  तक  कितनी  मात्रा  में  डीजल  आबंटित

 q  स  रसायन  लीर
 aa

 ी  मंत्री
 ट्रक  मेरठ  के  तेल  कम्पनियों

 वर्ष  1979

 त
 था  जनवरी  से  20  198  के  दौरान  एस०

 प्रत्येक  लना  पम्पों

 श
 एस०  डी०  की  पूर्ति  की  भाव
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 कि०  लिटर  में  )
 1979  जनवरी-अक्तूबर  20,  1980

 मवाना  फिलिंग  मवाना  537  505

 राम  राज  स्विस  राम  राज  344 739

 arent  फिलिंग  वाशुम  378  260

 मिलन  फिलिंग
 किला  फरश

 508  483

 535  518 फार्म  फ्यूल  कि

 मवाना  areata,  लिंगी ae  1031  828*

 305  397* करनवाल  आटो मो वब  नम्य

 *
 198 ्  0]

 चित्रांकन  के  af  कारी

 3055.  श्री  के०  प्रदान

 regen  snes

 की  क्या  करेंगे कि

 (*)  क्या  भारतीय फिल्म  निर्मित  ्  पांग

 iT HA WS F fe TS Paina Ya aladla awa st aanta 2

 के  अधिकारों को
 पी  क्रेताओं के  साथ सीध  बात निर्यात  करने  के  बारे  में  fi  करने  की 2  अनुमति  दी

 जानी

 क्या  इस
 बारे  में  उपाय  gars  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यदल

 नियुक्त  किया  गया

 कौर
 ी

 द  तो  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  =  ड
 (71)  य

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बेन  एम०  जोशी )  :  हां  ।

 (  +)
 और  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  1980  में  सुचना  और  war  मंत्रालय के  सचिव

 ए०  के०  दत्त  की  अध्यक्षता  में  मनोरंजन  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में एक  काय  दल

 गठित  किया  था  ।  कार्य  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  में  से  एक  यह  थी  कि  फीचर  फिल्मों के  वीडियो

 अधिकारों के  निर्यात  की  अनुमति  केनेलाइजेशन  द्वारा  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  माध्यम  से  दी

 जाती  चाहिए  ।  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  1980-81  की  आयात
 नीति  में

 संशोधन  कर  दिया  गया

 टेलीविजन  sana  में  वाणिज्यिक  काय  क्रमों  का  wat

 3056.  थ्री  दनादन  पुजारी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  टेलीविजन  कार्यक्रम  में  वाणिज्यिक  कार्यक्रमों के  अंश  को  बढ़ाने  का
 निर्णय  किया

 टेलीविजन  की  वाणिज्यिक  सेवा  से  गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार  कितनी  ara
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 क्या  सरकार ने  उपरोक्त  भाग  के  बारे  में  विज्ञापन  कम्पनियों  के  साथ  बातचीत  की

 भ्

 a,
 a

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्य  यहै यदि  पों
 के  साथ  हुई  बातचीत के

 क्या  निष्कर्ष  निकले

 सूचना  गौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सूद  बेन  एम०  :  दूरदर्शन
 कार्यक्रमों में  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  इस  स  taal  केन्द्र कुल
 प्रेषण  समय के  10%  भाग  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  गा  बच  bs ए  किन्तु  वास्तविक  बेचा  गया

 समय  बहुत  ता  है  ।  बेचे गए
 समय  को  बढ़ाने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं

 NS)  पौरा  नीचे  दिया  गया  है
 11111  ——

 सं  राज्य  का  नाम  वर्ष  के  दौर ro
 कमाई  गई

 कुल acti  आय
 1979-80

 ब
 1978 ~  1978-79

 a  ieee

 94,05,400 1.  संघ  शासित  प्रदेश  दल्ली  ,43,78500  1,81,42,875.50

 gratia  केन्द्र
 2.  महाराष्ट्र  87,19280  1,53,49,125  89,90,900

 दूरदर्शन
 3.  पंजाब

 क ि (जालन्धर  pen  केदो  11,64,250  28,64,50 ;  58,85,850

 4.  पश्चिम  बंगाल  20,77,500  50,72,200  83,35,79,045

 इस्कॉन 5.  तमिलनाडू

 दूरदर्शन  11,47,250  31,71,250  56,46,400

 6.  उत्तर प्र  8,22,00  20,80,00  32,18,850

 yo  दान  sw
 पौर  कदमी र

 375.500 me  दूरदर्शन  9,52,250  14,23,174

 गए
 गौर  हां  ।  विज्ञापनों ने  प्रचलित कार्यक्रमों  के  टे  स्ट  की  संख्या  और  आवृत्ति

 तथा  प्रायोजित क reat  के  निर्माण के  लिए  सुविधाओं के  प्रावधानों
 जाकर  दूरदर्शन  पर  विज्ञापन

 समय  में  बढ़ोत्तरी  का  सुझाव  दिया है  ।  वाणिज्यिक
 परद

 पणों
 Par

 १  वध  प्रेषण  समय  के  10%
 सीमा  के  भीतर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  अंशों  को  बढ़ाने  क  ए

 प्रयास किए  जा  रहे  हैं  ।
 ~
 पटो-र  स्थापना

 3057.  sit  —*  रसायन  और  उन  रक  मंत्री
 ध

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  सरकार  ने  देवा  में  तीन  और पेट्रो-रसायन  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 भोर

 तो  ये  कहाँ-व  कहीं  स्थापित  किये  य  ५ है|  प्यार  पं कुल  aye  लागत यदि
 आयेगी ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  भोर  सरकार ने
 सिद्धान्त रूप  में  दो  पेट्रो-रसायन  गेस  क्रेकर  उद्योग  समूह  एक  तो  महाराष्ट्र  राज्य के  और

 दूसरा  गुजरात  राज्य
 के  क्लास  नामक  स्थानों  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है

 डी
 परिचय  बंगाल

 औद्योगिक  विकास  निगम  को  हल्दिया  में  एक  नै  फूला  क्रेकर  पेट्रो-रसायन  उद्योग  earl  पत  करने के  लिए

 एक  aaa पत्र  भी  जारी  किया  है  ।  लागत  अनुमानों  सहित  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 सहारा  तथा  अन्य  राज्यों  को  नतन  स्टोव  की  सप्लाई

 3058.  श्री  जान  पुजारी  :  क्या  रसायन  और  उर  रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा &
 करेंगे कि  :

 क्या यह
 सच  है  कि  महाराष्ट्र  तथा देश  के  अनेक असत्य  राज्यों पों  को  स्टोव  सप्लाई

 नहीं  किये  गये  और
 ज

 ये  स्टोव
 प्रतिवर्ष

 कितनी  संख्या  में  बनाये  जा  रहे  हैं  और  गत  पांच  वर्षों
 इसका  वितरण  क्या  रहा

 वंचक  मंत्री
 aes  मंत्रो  art  चन्द्र  हां  ।

 स  नूतन  सटो  बय  हको 10.3.1977  में  भारंभ  तब  से  इसकी  वर्षवार

 उत्पादन  तथा  बिक्री  नीचे दिखलाई र

 ag  उत्पादन  बिक्री

 1977-78  3,00,492  2,73,831

 1978-79  5,38,908 5,22,459

 1979-80  4,93,695  4,713,824

 1980-81  1,22,048  90,785

 1980

 सीमित  उपलब्धता  के  कारण |  इस  समय  नूतन  कुछ  राज्यों  तथा  केन्द्र
 शासित

 प्रदेश  में  ही
 बेचा  जाता  है  राज्यवार  बिक्री  के  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  हैं

 ।

 लीवर तथा  लिपटकर  के  विलय  का  प्रस्ताव हिन्दु

 3059,  शी  रघुनन्दन  लाल  wife
 थ्री  सुशील  भट्टाचार्य  ।

 क्या  विधि  न्याय  भर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  को  मूल  कम्पनी  लीवर  कौर  लिपटकर  ने
 सरकार

 से  अपने

 विलय  के  लिए  अनुरोध किया  है  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया

 न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  सन्नी  पी  ०  श्री मान्‌
 उत्पन्न  न  ता  t

 मध्य  प्रदेश  में  चरचा  को  पला  खान  मैं  दूं  टना

 3060.  श्री  समर  मु
 :  त्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  1980  को  चरचा  कोयला  खान  में  हुई
 दुर्घटना  की  जानकारी

 यदि  तो  उक्त  देना में  मारे  म
 लापता  हुए  कौर  घायल हुए  खनिजों की  पंप

 कितनी-कितनी

 दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  मा  जस्ट  द्रवों
 गई

 जांच  की  गई  ओर कया  घर

 भविष्य  में  ऐसी |  ट्घंटनाओं  को  रोकने

 ए क्या उपचाः

 उपाय  किए गए

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विक्रम  :  ate

 (a)  दुर्घटना  में  एक  व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  दो  गम्भीर  रूप से  घायल  22  को
 मामूली

 चीटें  लगीं और  किसी  के  गायब  होने  की  रिपोर्ट  नहीं हैं  ।

 (a)  ऐसी  रिपोर्ट  मिली है  कि  सरगुजा  जिले  के  जिलाधीश  ने  सम्बद्ध  उप  प्रभावी  मंजिन्दर
 ट

 sie

 जांच  करने के  लिए  कहा है  ।

 *
 कोयला  खानों  में  सुरक्षा के  लिए  गठित  समिति  ने  1979  में  अपनी  रिपोर्ट

 बिकी  जिसमें  समिति  ने  कोयला  खानों में  सुरक्षा  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  व्यापक और  विस्तृत
 सितारें की  यह  सितारों  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  और  लागू  की  जा  रही  कोयला

 खानों में

 सुरक्षा  की दशाओं  में  सुधार के  लिए  किए  गए  उपायों  के  फलस्वरूप  दुर्घटनाओं  की  दर  में  कमी  ही

 गई

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  फालतू  कर्मचारियों  को  खपाना

 3061.  श्री  समर  मुखर्जी :  क्या  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 जो  इस  समय  कार्मिक  तथा दण्डकारण्य  परियोजना के  उन  37  फालतू  करमें चा
 राय

 केन्द्रीय  अतिरिक्त  कम प्रशासनिक  सुघार
 faa arty

 अवारी
 संत

 में  aT AT, TaTAT
 कर  रहे

 खपाने में  विलम्ब

 ु के  कया  कारण  और

 corel

 ो  बप

 में

 कत

 हमत
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 - _

 पूति  site  पुनर्वास  सम  लय
 में  उपनी

 पी०  के०  (#)  और  दण्डकारण्य
 हए  गए  +

 अ
 रो  र  लगाए  जाने  हेतु  कामिक परियोजना  के  फालतू  घोषित  fa

 प्रयास सिंक  garners?  प्रिय  सैल  को  स्थानांतरित  कर  दिए  गए  हैं  ।  इन  में

 को  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  उपयुक्त  रिक्तियों  में  खपाने  पहर  ही  उकट  विभाग  द्वारा

 नामिक  किया  जा  चुका  है  और  चालू  माह  के  दौरान  शेष  कर्मचरियों  को  नामित  करने के  प्रयत्न

 किए जा  रहे  हैं  ।

 ब्  1980-81  के  दोरान  ग्रामीण  faa  तस्करी

 3062.  श्री  अनादि  चरण  ata  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू
 वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सम्पूर्ण  देश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  अन्तरगत  कितने

 सदा  गया है
 गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  का  लक्ष्य

 नीय

 उड़ीसा  के  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है

 ग्रामीण  fae  ती  करण  के  मामले  में  अब  तक  इस
 राज्य  में

 कितनी  प्रगति  हुई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  विक्रम  म

 (*) +h Fs  चित्त
 बर्ष  1980-81  के  दौरान

 योजना  आयोग  ने  25,000  गांवों  के  विद्या
 aie

 का  लक्ष्य  निधि |  धारित किय  जिसमें  से  16,500

 गांवों का  विद्युतीकरण  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  टेड द्वारा  वित्त  पोषित  ग्राम  विद्युतीकरण

 स्कीमों  के  aa  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उड़ीसा के  लिए  1980-81  में  1600  नए  गांवों  का  विजय  तस्करी  किए  जाने का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया है

 उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोलें  से  प्राप्त  अद्यतन  प्रगति  रिपोर्ट  के  अनुसार  31-8-1980  तक

 17,439  गांव  fad  किए  गए  हैं  ।

 गांवों  में  से  208  गांव  1-4-1980  से  31-  8-80
 उड़ीसा

 मे  में  अब  तक  विद्युतीकृत  17,43

 wa  की  अवधि के  दौरान  विद्यू/तीक़ृत  किए  गए  थे  ग्राम  विद्युतीकरण तस्करी  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित

 स्की  मों  के  अन्तत  ने  वाले  166  गांव  इनमें  शामिल  हैं

 जीवन  रक्षक  औषधियों क हा  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियां

 ट  रस  naa  और  उब रक  मंत्री  जीवन  रक्षक 3061.  श्री  fag  ge, feat  का  निर्माण  करने  वाली  क  Ase  क  बार  में  22  1980  के  अतारांकित प्रइन  संख्या  5191

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  seat  के
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 भाग  भोर
 पि

 में
 परछी

 गई
 सूचना

 एकत्रित कर  ली  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ओर  रह

 af  द  नही  क्त  एकत्रित  करने  में  हो  रहे  विलम्ब  के  कया  कारण

 रसायन  शौर  उब रक  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलवीर  :
 att

 औषध  नियंत्रण  और  मुख्य  नियन्त्रक  आयात  और  निर्यात  से  अनुरोध  किया  fe

 वे  दिनांक  22-7-1980  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रदान  191  के  क्रमशः  भाग  र
 m)  के

 बारे में  सुचना  भेजें  ।  भाषा  नियंत्रक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनको  अभी  तक  केवल  महाराष्ट्र
 हरियाणा  और  कर्नाटक  के  कप  औषध  शिक्षकों  से  सूचना  प्राप्त  हु  भार  आनर

 प्रदेश  तथा

 Hips

 बंगाल  राज्य  ओपनर  नियंत्रकों  ने  अभी  सूचना  नहीं  भेजी  उन्होंने  भागे  बताया

 है  qa  तक  प्राप्त  सूचना  से  यह  पता  लगा  है  कि  किसी  भी  wa  ने  नकली  भाषणों  का

 .
 bolls

 नहीं

 ग

 ।  तथापि  परीक्षण  करने  से  उनके  कुछ  उत्पादों  को  मानक  स्तर  का  नहीं  पाया

 है  ।  जितनी  बार  इन  कम्पनियों  के  उत्पादों  को  घटिया  किस्म  का  पाया  गया  है  उसके  ब्यौरे  संलग्न

 fees

 में  दिये  गए  हैं  ।  प्राप्त  उत्तरों  से  ag  देखा  जा  सकता  है  कि  कम्पनी  के  उत्पादों  को  उपयुक्त

 स्तर कान  टीं  पाया  जाता  है  उस  कम्पनी  को  राज्य  औषध  नियंत्रक  द्वारा  चेतावनी  दी  जाती  है  और

 उसको बाजार  से  घटिया  किस्म  का  माल  वापस  लेने  को  कहा  जाता है  ।  जिन  मामलों  में  घटि  प्रा किस्म

 के नमूनों  में  अधिक  खरांब्री  पायी  जाती  है  उन  मामलों में  संबंधित  निर्माता  से  उस  औषध  के  निर्माण की
 agate  वापस  ले  ली  जाती  है  ।  अनुमति  वापस  लेने  के  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  के  लग्न

 रण  में  कम्पनियों  के  नामों  के  सामने  दिए  गए  हैं  ।  इन  मामलों में  भी  निर्माताओं  को  घटिया  माल

 बाजार  वापस  लेने  को  +हा  जाता  है  ।

 मनाया  लाइसेंसों  के  बारे  में  मुख्य  नियंत्रक  आयात  कौर  निर्यात  के  कार्यालय  ने  वही

 राया है  कि

 att  निर्यात
 व्यापार  नियन्त्रण संगठन  सभी  आयात  लाइसेंसों

 के  ब्यौरे  जैसे  पार्टी का  नाम
 शि

 er

 स  यादि
 कन  बह

 निर्यात  लाइससों  और ता  लाइसेंस  का
 औद्योगिक  ret  के  चाय ae  संसद  पुस्तकालय
 को  नियमित  रूप  से  सप्लाई  क  चि

 क्रम  स०  प्र  ज  ६1 अ  जितनी  बार  औषधियों  को  घटिया

 किस्म  का  पाया  गया  है  ।

 3

 मेसर्स  बैयर  बम्बई  13

 ws  मैसर्स  भारतीय  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  पुणे

 04
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 2

 मास  इट्स  कम्पनी  बम्बई

 8 मैं  सास-बरोज़  वैलकम  एण्ड  क०  )  बम्बई

 1 मास  बोरिंग  ata  लि०  बम्बई

 मसला  बम्बई  22  जिन  मामलों  में

 निर्माण  की

 मति  वापस  ली  गई

 मेसर्स  फर्मा  लैब  ०  fao  बम्बई

 मास  चौगुले  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  लि०

 बम्बई

 सास  सिवा  नेगी  बम्बई

 10  इससे  sat  इन्टस्फ्रन f  बम्बई

 ह  मेसर्स  ई  मके  इंडियाਂ  प्रा  ०
 बम्बई

 12.  aaa  ज्यों गफ  मनस  एण्ड  क०  बम्बई

 13.  fad  जर्मन  रिमेडीज  लि०  »  बम्बई

 14  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  बम्बई  10

 15  हॉकी  इडस्ट्री  ,  बम्बई  15

 16  मास  हि हिन्द्स्तान ए  टी बायो  पुणें

 17  मेसी  dace  फार्मास्य  टिकल  f
 ७,  बम्बई

 18  aad  जोनशन  एण्ड  जौनशन  आफ  इंडिया

 19.  aaa  TH  बम्बई

 20  मेसी  मे  एण्ड  बेकर  लम्बी

 21  मे  सस  11 मर्क  शर्प  एण्ड  होहमे  बम्बई

 22.  aaa  14 Th  siaad  तय  [)  बम्बई
 23  aaa

 nets 24
 मास  फाइज

 25  aaa  रोश  बम्बई

 26  aaa  desist  इडिया  बम्बई

 27  मास  सुनीता  लैबोरेटरीज  लि ०  शुन्य
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 nme  erm  meta  क  मत

 2  3

 i  स

 28  मास  यनी  कम  लेबोरेटरीज  बम्बई  एक  मामले  में  निर्माण

 की  अनुमति  वापस  ली

 गई

 29.  मेसी  वार्ड  लि०  बम्बई  ya

 30  मास  वैयथ  लैबोरेटरीज  1

 31  मास  तनिक  केमिकल्स  बम्बई  1

 32  मास  फेयर  डील  कारपोरेशन  लि ०,  बम्बई  2

 33  मैसेज  थेराप्यूटिक  फार्मास्यूटिकल्स  लि ०,  बम्बई  4  a  मामलों  में

 निर्माण  की  अनुमति

 वापस  ली  गई

 34.
 सेंसस  अहिफेन  बम्बई  3

 35  मास  इग्नोर  बम्बई  2  मामले  में

 निर्माण  की  अनुमति

 वापस  ली

 36  मास  ऐलेम्बिक  कैमिकल  वैसे  wo  लि०  बरोदा

 37
 fad  अतुल  गुजरात

 द्न्य

 38  सेंसस  सुप्रीम  Faro  रो  शून्य

 39
 anf

 aa  बायोटिक्स  बड़ौदा

 40  सेंसस  पाम  कैमिकल्स  लि०  गुजरात

 41  सेंसस  कादिला  लैबोरेटरीज  अहमद वाद
 42  मेसर  साइ नामा  बलसारा

 43  मैसर्स  इंडियन  प्रोसेस  कैमिकल  लेवोरेटरीज  बंगलौर

 44  असर  Fo  एल०  Arefea  सन  एण्ड  wea
 ल०  बंगलौर  10

 45,  में ससे  ait  वैल  हरियाणा  अन्य

 46  dad  रैनबैक्सी  लैबोरेटरी ज  नई  दिल्‍ली  1
 ee  ee  —_—_— ———

 qar-faeAa  को  amazes  लिमिटेड  हारा  पा लिस्टर  फिलामेंट  पानी  उत्पादन

 3064.  श्री  निहाल  लिए  क्या  रसायन  शर  gate  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्ता

 रंगे  कि

 -26



 18  1902  (a1)  लिखित  उत्तर

 कोआपरेटिव  लिमिटेड
 का

 गठन  कब  किया  गया  भौर  उसमें  कितने
 उसमें व्यक्ति  काम  कर  हैं  तथा  उर  पा  T  |

 Ree
 याने

 का  वाचिक

 te

 कितना  दोता
 हे

 जा जा तथा उस  उत्पादन  फी  र लागत  क्या  तथा  इसे  fara i  दर  पर  बेचा  5  और

 प्रतिवर्ष  किन  विभिन्न  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  मिलों  था  बुनकर  सरकारी

 समितियों  को  कितने-कितने  याने  की  सप्लाई  की  गई  ?

 q  रसायन  और  उर्दू  मंत्री  प्रकाशा  चन्द्र  (*)  यह  प्रदान
 yar

 qaifree  को आपरेटिव  लिमि ०  से  सम्बन्धित है  ।  इसको  दिल्ली  सहकारी  समिति  त
 1972  के

 अंतगर्त  10
 रि  1974  को  पंजीकृत  किया  गया  था

 +
 ने  वर्ष  1979-80 31-10-1980  की  यथा  स्थिति में  इसमें  987  नियमित  कर्मचारी  थे  इस

 af
 |

 के  दौरान  2332  मिल्क  टन  पालिका  फिलामेंट तन्तु  का  उत्पादन  किया  था

 उत्पादन  लागत  को  बतलाना ना  तके  aT ANINISah  fed  नहीं
 द  पन्त  म  sa)

 वर्तमान  बिक्री
 मूल्य

 जिसमें  उत्पादन  विक्रेता  कमी  tq
 (  आदि  शामिल  नहीं

 किया  गया  निम्न  र
 म

 है

 प्रति  किलों  ग्राम
 76  डेनियल  किस्म  57.60  रुपये

 150  डेनियल  53.60  रुपये

 विभिन्‍न  संगठनों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वैसे  गए  धागे  की  मात्रा  नीचे  दी  गई

 टनों  में )
 ag  सरकारी  सहकारी  श्राप  योग

 मिलें  समितियां

 )
 1977-78  334  337

 1978-79  11  326  3186  3523

 1979-80  375  2846  3252

 देश  में
 ले  के  भण्डार

 3065.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण :  el  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत के  वर्तमान  argent  और  Tag  कर्म  कोयले  के  आरक्षित  मंडारों  से  कब  तक

 कोयला  मिलते  रहने  की  आशा  भर

 देश  में  मांग  की  पूर्ति  करते  रहने  के  साथ-साथ  उन्हें  अधिक  समय  तक  चलने  योग्य  बनाने

 के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 ?
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 ox  लक मंत्री (४
 fem  गहन  पम्मो  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 (1979) की  रिपोर्ट  के  यह  मानकर  कि  को  वार्ड  पादन  सन्‌  2000  तक  400
 मि०

 टन  हो  जाएगा  और  उसके  बाद  उसी  स्तर  पर  बना  कोयले  के  उपलब्ध
 भण्डार  सन्‌  2000

 के
 बाद  90  वर्ष  तक  चलते  रहेंगे  ।  धातुकर्मी  कोयला  और  प्राइम  को  कक  र  जो  कि  ada

 लब्ध  प्रोद्योगिकी  के  अनुसार  कोककर  कोयले  का  कम  से  कम  50  प्रतिशत  होगा  लगभग  सन्‌  2025  ई०
 तक  समाप्त  हो  सकता  है  ।

 कोयला  भण्डारों  को  अधिक  समय  तक  चलाने  के  लिए  f
 ए  गए  उपाय  इस  प्रकार  हैं  =

 (1)  माल  fara  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  जहां  साध्य  हो
 वहां  ओपेनकास्ट

 =
 अपनाना  |

 (2)  ह  खानों  में  नई  खनन  प्रौद्योगिकी  अपनाना  ताकि  कोयला  भण्डारों  से  अधिक
 कोयला  निकल  सके  |

 = (3)  घटिया  प्रेट  के  कोयले  का  परिष्करण  ताकि  उ
 latins  इस्तेमाल  हो  सके  ।

 ee (4)  कोककर  कोयले  के  संरक्षण  की  दृष्टि  से  मन  eo  में  कोककर  कोयले  का  प्रयोग  |

 (5)  ऐसी उ  युक्त  खनन  तकनीकें  खोजने  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  के  प्रयास  जिनसे
 वहू  गहरी  और  पतली  कोयला  सीटें  भी  खोदी

 से  साध्य  नहीं  सभा  जा  रहा  है  ।
 जा

 ee

 अभी  आर्थिक  दृष्टि

 (6)  कोयले का  उपजे  ग  कम  करने  के  लिए
 कोयले  को  जलाने  की  पद्धति/उपभोग  की  दक्षता

 में  दुधार
 ।

 ऋण  की  बसूली  छोड़ने  के  लिए  आवेदन-पत्र

 3066.  श्री  डी०  एस०  ए०  दि  प्रकाशम  :  क्या  fatty,  -  और  कम्पनी  का  यें  मन्त्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे  :

 क  || |  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  १009 (5
 की  वसूली  छोड़ने  के  लिए  कोई  माबेन-पत्र  मिले  ओ

 मग
 y (2  के  अन्तर्गत  ऋण

 यदि  नि  तो  कम्पनियों  के  नाम  क्या  निदेशकों के  नाम  क्या  और  कितनी  राशि

 छोड़ा st Y के  लिए  मांग  की  गई  हैं  ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  शि  शंकर  :  तथा  ऐसी  परिकल्पना

 है  कि  मानवीय  सदस्य  प्रबन्धक किय  feet  को  दिये  गये  अधिक  पारिश्रमिक  को  त्याग  देने  के
 को  संगठित  कर  रहे  हैं  ।  ऋणों  की

 कम्पनी  1956  की  धारा  309

 कथा  314  (2)  (@)  के  विषयान्तगं
 ्  वीं  भाती ।

 भपेक्षित  सुचना  देते  हुये  एक  विवरण  dara  1-1-1-1980  से  70-11-1980  तक

 '  aware  में  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  से  सम्बन्धित  है  ।

 8



 13  aegrrt,  1902  लिखित  उत्तर

 te*
 |

 ह
 अकीला  tc

 ie  (2  FG  cE
 ce

 te  र
 क

 ह  ia 1.0  कद  ie  ध
 हि  टि

 tw  ि
 फ

 तद  &  de  ee  ke  Re  Re  x —S & a &
 ee

 थ्री  फ्

 |
 ध/ ७

 a  €

 &  ्

 on  दर  ्य i  प्  पू
 2  Ae  a

 ् |
 |  ि  ae  w

 c  c&

 fs

 €  फ  ao  &
 sie

 ho! ६  Ie  [३
 oe  fie  ध  फ  ्  fa)

 w  w
 तभी
 कला  छा

 bo’
 ie

 wv ue  act
 1!  ्  bea

 कर  त्व

 10



 लिखित  उत्तर  9  1980
 OT  —__—__— —  न--कक

 डि
 ape  oe

 फिर  oo
 dE  de ay:

 बू  हिं  ष ©
 os  टि  Ee

 KR  &

 ee

 प्
 फ

 के ८2  ह  ie  2
 de

 शाए
 oN

 ~—  =  °

 &  Gg
 i

 les  |

 ie
 ७:  ७:  प  th हि  ty
 se  le  शफ

 1106



 लिखित  उत्तर 18  1902

 चलचित्र  अधिनियम  के  अंतगर्त  चलते  गये  मुकद्दमे

 3067.  श्री  डी०  एस०  वप्रकाशम्‌  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  स्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  चलचित्र  अधिनियम  की  घारा  7  (1)  के

 अन्तर्गत  किसी  ०८  fea  अथवा  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  मुकदमे  चलाए  गये  और

 a  चलाये  गये  हैं  और (g)  यदि  at,  तो  क्रीन-किन  व्यक्तियों  और  कम्पनियों  के

 उन  मुकदमों के  क्या  परिणाम  रहे  ?

 सूचना  सनौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  शका  और

 मांगी गई  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  भौर  उसको  यथाशीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 = जाएगा  ॥

 परिचय  बंगाल  के  पोर्ट  केनिंग  पत्तन  क्षेत्र  में  तेल  के  लिए  fern

 3068.  श्री  संतोष  कुमार  ASA :  कया
 ‘Sanit

 और र  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कुछ  समय  पूर्व  राम  बंगाल  के  केनिंग  पत्तन  क्षेत्र में  तेल  का  पतां  लगाने  के  लिए

 छिद्र  किया  गया था

 यदि  तो  इसका  परिणाम  क्या  रहा  कौर  इसका परित्याग कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  लार

 (a)  क्य
 1  इस  क्षेत्र

 में
 छिद्र  कायें  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव यदि  तो  कब  और  यदि

 तो  तत्संबंधी क  रण  क्या हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  हां  ।  1959-60

 में  इन्डो-स्टेन्वेक  पेट्रोलियम  प्रोजेक्ट  द्वारा  एक  कुआं  खोद  त  गया था  ।

 और  4041.3  मीटरों  की  गहराई  तक  कुएं  खुदाई की  गई  थी  परन्तु  दो  क्षितिजों

 का  परीक्षण कर  के  पश्चात  तकनीकी  कारणों  से  उसे  बन्द  कर  दिया

 खुदाई  कायें  का  ga:  शुरू  करिया  जाना  इस  क्षेत्र  में  और  इसके  आस-पास  किये  जाने  वाले
 प्रस्तावित  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 दण्डकारण्य af परियोजना  के  छंटनी  किये  गये  राय  प्रभा रि  कर्मचारियों को  ना

 3069.  st  सुशील  भट्टा चा यें  :  क्या  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  सताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  दण्डकारण्य  परियोजना  के  मैकेनिकल  डिवीजन  के  कार्य  प्रभारित  14

 छंटनी  किये  कमंचारियों  को  वैकल्पिक  में  खपाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और
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 ा yy  क्त खपा  दि क्या  इस  वर्ष  के
 अन्त  तक

 इन्हें  वैकल्पिक  नौकरियों र
 इ  जानकी  संभवना

 पूति  और भर  पुनर्वास  मंत्रालय मं  उप सन् त्री  पी०  के०  और  फालतू

 स्टाक  को  र  नगाए  जाने  की  योजना के  अंतगर्त  छंटनी  किए  गए  कार्य  प्रभारित  कर्मचारी

 fers  रोजगार  के  लिए  पात्र  नहीं  हैं  ।  अनुकम्पा  के  भाधार  पर  पुनर्वास  विभाग  द्वारा  किये गए
 प्रयत्नो ंके  पहली  1980  से  छंटनी  किए  गए  84  कार्य  प्रभा  रित  कर्म चोरियों में
 में  से  अधिकांश  को  वैकल्पिक  नौकरियों  में  लगा  दिया  गया है  ।  इस  विभाग  द्वारा  किए  एए  भरसक

 प्रयत्नों  के  बावजूद  14  कम  चारी  खपाए  नहीं  गए  हैं  ।  उन्हें  अधिसूचित  की  गई  रिक्तियों  के  विरुद्ध

 फिर  से  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  की  सहायता  लेनी  चाहिए  ।

 उड़ीसा  के  सभी  नगरों  सें  की  गई  बिजली  की  कटौती

 3070.  श्री  के८  प्रधानी :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  उड़ीसा  के  सभी  नगरों  में  एक  समान  बिज  ली

 क
 की  कटौती  की  -  जाती

 है  अथवा उक्त  कटोती  नगर-प्र  ति-नगर  भिन्न

 (3)  यदि  तो  प्रत्येक  जिले  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  घंटे  वि aa  सप्लाई  की  जाती

 क्या  सरकार  को  मालूम है
 कि  सूखे  की  स्थिति  में  बिजली न  बिजली की  भारी  कटौती  के  कारण

 लोगों  को  कितनी  भारी  परेशानी  हो  रही  और

 बिजली  की  पूरी  मांग  कब  पूरा सरकार  उड़ीसा  राज्य  में  ग्रामीण  त

 कर  पायेगी ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  म  राज्य मो  AG  :  नहीं  ।  इस  समय  उड़ीसा  में
 विद्य/त  की  कोई  कटौती

 और  प्रदान
 प्रश्न  नहीं हीं  उठता  |

 उड़ीसा में  शहरी  र  ग्रामीण  aut  ci  की  मौजूदा  मांग  पूरी  तरह से  पूरी  की

 जा  रही

 गुजरात  के  छोटा  उदयपुर  तालुका में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 3071. श्री  अमरसिंह  राठवा  :  क्या  ऊर्जो  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे कि

 गुजरात  राज्य  के  छोटा  उदयपुर  तालुका  में  ऐसे  कितने-कितने  कस्बे और  गांव  हैं
 जिनमें  31  1980  तक  बिजली  पहुंच  जायेगी

 (@)  कुल  कितने  wal
 का

 faa  तस्करी  किया
 जाना

 कया  इस  गांवो ंका  विद्या
 ती

 करने
 का

 कोई
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और  ऐसे

 गांवों  की  संख्या  क्य  और

 (9)  गुजरात  राज्य में  छोटा  उदयपुर  तालुका  के  सभी  गांवों  को  कब  तक  बिजली  दे
 दी

 जाएगी
 ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय
 में  राज्य  स  (>

 Few
 :  31-3-80  की  स्थिति  के

 गुजरात  राज्य  के  छोटा उ  जयपुर  तालुक़ात के  भाबाद  गांवों  का  विद्युतीकरण
 किया  जा  चुका

 था  ।  1971  की  जनगणना  के  अनुसार  इस  तालुक  के  सभी  कस्बे  शामिल  हैं  ।

 31-3-1980  की  स्थिति  के  अनुसार  197  गांवों  का  विद्युतीकरण  बाकी  रह  गया

 इनमें  से  कुछ  गांव  हिरन  वांध  परियोजना  में  जलमग्न  हो  जाएंगे  ।

 (7)  गांवों  का  विद्युतीकरण  करने  का  लक्ष्य  सारे  राज्य  के  लिए  निर्धारित  किया

 जाता  है  और  इसलिए  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जो  गांव  हिरन  बांध  परियोजना  के  अन्तर्गत  जलमग्न  हो  जाएंगे  उन  गांवों को
 छोड़कर

 सभी  गांवों को  विद्युतीकृत  किए  जाने  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  तथा  1980-85  तक  इनका

 करण  करने का  कार्यक्रम  है  |

 फिल्मों  के  feufarat  के  faa  वित्तीय  सहायता

 3072.  मधु  दण्डवत :  क्या  सुचना  आर  प्रसारण  मन्त्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 छोटे  fara क्या  सरकार  को  ध्य  का  पता है  कि  प्रतिभावान  निर्माता  पर्याप्त

 घन  की  कमी के  कारण  अच्छी  कल  फिल्मों  का  निर्माण  करने  में  दिक्कत  a  भव  कर  रहे  और

 ऐसे  छोटे  फिल्‍म  निर्माताओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  कदम  उठाये
 जाते  '.

 सुचना  गौर  प्रशासन मंत्रालय
 में  उप  मन्नी  कुमुद  बेन  एस०

 सोद्देश्य  विषयों  पर  अच्छी  कोटि  की  फिल्मों के  निर्माण के  faa

 al
 अन्य

 की  थी  ।  इस सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  1960  में  फिल्म  वित्त  निगम  की  स्थापना

 निगम  का  1-4-£  0  को  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम के  साथ  समामेलन  कर fi दिया  गया  था  ।  अब
 Asay  कलात्मक पि  मों  के  निर्माण के  लिए  फिल्म  प्रोड्यूसरों  को  ऋण  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 द्वारा  दिए  माते

 शाहजहांपुर  में  खाना  पकाने  को  गस  फे  सप्लाई  केन्द्र  कहो  मांग

 कया  पेलोसी  रसायन  और  sata 3073.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  ag  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सप्लाई  केन्द्र
 ५  केन्द्र को  खोले  जाने  की

 क्य  शाहजहांपुर
 शह  में  बाना  पकाने  की  गेस  के  एक

 .
 भारी  मांग  कौर

 यदि  तो  इसके  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ।

 रसायन  और  उर्वरक  स्त्री  प्रकाश  चन्द्र  और  तेल

 उद्योग  द्वारा  वर्ष  1981-82  के  दौरान  शाहजहांपुर  नगर  में  एक  पेट्रोलियम  गस  एजेंसी  खोलने

 का  प्रस्ताव  है  ।
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 क्षेत्रीय  राष्ट्र  मण्डलीय  शरे  में  णो  समाचार

 3074.  श्री  तद  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  आकाशवाणी ने  क्षेत्रीय  राष्ट्र मण्डलीय  सम्मेलन  सम्बन्ध  में  समाचारों  का

 रण  इस  ढंग  से  किया  था  कि  उसमें  पक्षपात  किए  जाने  की  झलक  आती

 क्या  विभिनन  राज्याध्यक्षों  के  विचारों  को  सही  रूप  में  प्रसारित  नहीं  किया  गया

 और

 दि उपर्युक्त  भाग  भोर  का  उत्तर  हं  में  है  तो  इसके  कारण क्या  हैं  ? यदि  उप

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  कुमुद  बेन  एप०  भर

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निचले न्यायालयों  में  लोगों  को  कथित  परेशान  fear  जान

 307:  श्री  अदल  ब्रितानी  वाजपेयी
 थ्री  विलास  मुत्तेमवार  1

 या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मस्ती  यह

 बताने की  कपा  करें  कि

 क्या  गत  सितम्बर  में  उन्होंने  पटना  में  कहा  था  कि  निचले  न्यायालयों  में  जाने  वाले

 गरीब  लोगों  को  इन  न्यायालयों  के  कर्मचारियों  द्वारा  इतना  ज्यादा  परेशान  किया  जाता  जिससे

 न्यायपालिका  के  प्रति  इनमें  निराशा  की  भावना  व्याप्त  हो  रही  है  आर

 (x  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं  कौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  या  करने  का

 विचार
 विधि  न्याय  ओर  wera  काय  ead  पी०  (#)  पटना  तारीख  14

 1980  को  fas  न्यायिक  अधिकारी  एसोशिएशन  के  वार्षिक  सम्मेलन  उद्घाटन  करते

 हुए  मैंने  कहा  था  फि  ta  प्रतीत  होता  है  कि  लोगों  का  न्यायपालिका  में  विस्वास  समाप्त  होता  जा

 रहा है  क्योंकि  न्यायलयों  में  गरीब  लोगों  को  वहां  के  निम्नतर  कर्मचारियों  के  हाथों  काफी  कठिनाई

 का  सामना  करना  पढ़ता है  ।  उसी  भाषण  में  न्यायिक  अधिकारियो ंसे  यह  अपील  की  गई  थी  कि  वें
 न्याय  प्रणाली  की  गरिमा  को  पित  करने के के  लिए  भरसक  प्रयास  करें  ।

 समुचित  कार्रवाई  करने  की  जिम्मेदारी  उच्च  न्यायालयों  और  निचले  न्यायालयों

 के  पीठासीन  रियों  की  है  ।

 बिहार
 के  गिरिडीह  जिले  की  तवांग  कोयला  खननों  में  दुर्घटना

 076.  श्री  रीत  ताल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  के  गिरिडीह  जिले  की  तवांग  कोयला  खानों  में  18-1-79  को
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 —  ण
 safe: एक  घातक  दुगुना  में  24  नए  गारे

 teeta  बाला

 TS ~  व्यक्ति  तथा  एक
 जो

 बुरी  तरह  घायल
 बच  निकले  और  दुर्ग  न  ये  गोली  चलाने  वाले को  जिम्मेदार

 धारा  41  ait  42  के  भन्तगंत  उसे  दण्ड  का  दोषी  पाया  गया  p Q) S  वरिष्ठ ठहराया गया  है
 कारियों  तथा  इंजीनियरों  की  पदोन्नति  कर  दी  गई  भर

 क
 यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  छानबीन  के  लिये  संसद

 द सदस्यों ि क >
 की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  और  दोषी  अधिकारियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  का  है

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विक्रम  :  सवांग  कोलियरी  में  12-11979

 को  हुई
 दुर्घटना  के  फलस्वरूप  तीन  व्यक्तियों  की  मृत्यु  खनन  सरदार  शाटफा

 हि.»
 es का  काम  कर  रहा  को  गम्भीर  चोट  लगी  और  एक  कोयला  लोडर  को  मामूल

 खान  सुरक्षा  महानिदेशक  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  खनन  सरदार  द्वारा  निर्णय  करने  में

 गलती के  कारण  हुई  भर  खनन  सरदार  स्वयं  भी  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  गया  |  इन
 परिस्थितियों

 में  किसी  व्यक्ति  के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  ।  चूंकि  किसी  अधिकारी  या  इंजिन

 जिम्मेदार  नहीं  ठहराया  गया  था  इसलिए  उनकी  पदोन्नति  रोकने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 समुद्र  में  ज्वार  भाटों  से  बिजली  का  उत्पादन

 3077.  थी
 साथ  Ao

 कृष्ण

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  >  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 at के
 19  पु  स्वामी  J

 क्या  समुद्र  में में  ज्वार  भाट  i  से  बिजली  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किये

 ह गये  हैं  अथवा किये  जा  रहे हैं  ;

 क्या  ऊर्जा  उत्पन्न  करने  के  लिये  ज्वार  भाटों  का  प्रयोग  करने  के  कोई  प्रयास  किये  गये

 बर

 कब  ate  कहां  तथा  उसके  क्या  परिणाम  रहे

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विक्रम  र  सता  :  से  समुद्र  मे ंज्वार  भाटों
 ठ से  ऊर्ना का उत्पाद का  उत्पादन  करने  की  व्यवहार्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार ने  हाल  ही  में  गुजरात

 में  कच्छ  की  खाड़ी  में  अन्वेषण  गौर  अध्ययन  शुरू  करने  के  |  लए एक  प्रस्ताव का  अनुमोदन  किया है  ।

 इसकी  अनुमानित
 लागत  2.13  करोड़  रुपय ेहै  ।  इन  अध्ययनों में  निम्नलिखित  शामिल हैं

 :--

 (1)  अल्पकालिक  क्षेत्रीय  अन्वेषण

 (2)  प्रयोगशाल  तथा

 (3)  दीघंकालिक  अन्वेषण  |

 अध्ययनों  से  wafer  आधार  सामग्री  से
 कच्छ की  खाड़ी  में  ज्वारीय  विद्युत  के  विकास

 हेतु  प्रारम्भिक  व्यवह'यंता  रिपोर्ट  तैयार  करना  सम्भव  हो  जाएगा  तथा  यह  सुनिश्चित  हो  जाएगा
 कि  क्या  परियोजना  का  क्रियान्वयन  तकनीकी  भर  भारिक  दृष्टि  से  व्यवसायों  है  ।

 115



 लिखित  उत्तर  9  1980

 q दिचमी  बंगाल  को  ' कोयले का  आवंटन

 3078.  थी  ata  बट जा  ah  स्त्री ag  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  स  रकार  ने  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  134  टियों  जिनमें  से  119  पार्टियां
 nye पश्चिम  बंगाल के  मादा  जिले  की  कोयल ेके  आवंटन  के  बारे  में  कोई  जांच के  भादेश  दिये  हैं

 अथवा  पश्चिमी बंगाल  सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  ऐसी  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  कौर  ag  रिपोर्ट  स  प्रकार की  है
 तथा  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 फर्जी  मन्त्री  ए०  ato  go  गनी  खान  गौर  पश्चिमी  बंगाल की
 राज्य  सरकार  ने  कोल  इंडिया  द्वारा  133  पार्टियों  को  कोयले  के  आवंटन  की  बात  सरकार  के  ध्यान

 में  लाई थी  -  इन  qifeat  में  से  119  फालूदा  जिने  में  थीं  ।  चंकी  इस  स  में  कोई  अनियमितता

 नहीं  की  गई  थी  और  अकोककर  कोयले  की  बिक्री  और  वितरण  प  [६  -  सांविधिक  नियन्त्रण  सी

 नहीं  इसलिए  इत  मामले  में  जांच  करने  का  प्रश्न  ही  |

 प्रेस  ie

 3079.  श्री  जी०  एम०  बनात वाला
 :

 क्या  सुचना  पौर  saree  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 ्

 करेंगे

 (&)  जेद
 लाय

 पग  के  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  =

 amie  a आयोग  की  अवधि  1980  में  समाप्त  हो  रही  बढ़ाने
 के

 किसी  प्रस्ताव पर  सरकार  विचार  कर  रही है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या

 श्री  एम०  वी०  देसाई के  सेवानिवत्त  होने  पर  प्रेस
 सा  के  सचिव  की  नियुक्ति  में

 भोर देरी  के  क्या  रण

 क्या  सरकार  का  विचार  आयोग के  अध्यक्ष  को  बदलने  a  आयोग  का  पुन गें ठन
 करने का  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  हैं

 ?

 चना  भर  प्रतारण  मन्त्रालय  में  उप  neat  छः ase  बेन  एम०  जोशी  (=)  पुनर्गठित

 प्रेस  आयोग  ने  पढ़ले  हुए  कार्य  का  जायजा  लिया  इसने  अब  तक  6  बैठकें  को  हैं  और  इसने

 क्षेत्रों का  भी  पता  किया है  जिनके  वारे  में  नया  कार्य  रने  की  जरूर  संशोधित  विचारणीय

 मचों  में  सित  ats RS  दर  सु  के  द  रे  में  एक  नई  प्रश्नावली  रा  ने  की  सम्त वना  हैं

 पुनर्गठित  प्रेस
 आयोग  ने  tates  विचारणीय  विष  मी

 पवार
 में  लोगो ंब  एसोसिएशनों से  ज्ञापन

 ठ  हैं  ।  भव  तक  225  ज्ञापन  प्राप्त  2 [4 ॥  ZZ  ः  जन भी  माम  र्त्त  ह  19  ज्ञ  का
 aah

 णीय  विषयों के
 बारे  में  जारी  की  गई  अधिसूचना  |  7 त्तीय  et

 (a)  पुनर्गठित  प्रेस  आयोग के  संशोधित  और  विस्तृत  Paarcotia  विषयों  को  देखते हुए

 सरकार  का  प्रेस  आयोग  के  1980  के  बाद  अपना  कार्यकाल  बढ़ाने  के  अनुरोध  पर  nag

 विचार  करने  का  विचार  है  ।
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 सय  de मन  प्रेस  arias नए  चामू  maa  प्रशासनिक  प्रक्रियाओं  को  पूरा  करने  के

 |  इस  रन  तर  ।  इसमें  कोई कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  । बाद  नियुक्ति  कर  दी
 वचाराधी इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  गन नहीं है  ।

 पूरी  तथा  निपटान  सहा  निदेशालय में  दल  कम

 कृपा  करेंगे  fa: 3080.  श्री  निहाल  सिंह  या  fa  और  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 एक
 फर्मों  के  नाम  कया  हैं  हँ  जिन्होंने  1980  तक  पूर्ति  तथा  निपटान

 निदेशालय में  अपने  नाम  दर्ज  करवाये  थे  तथा  उनमें  से  भारतीय  ate  बिदेशी  फर्म
 ँ

 कितनी  और

 जन  HAT  ने  अपने  नाम  दर्ज  करवा  रखे  उनके  द्वारा  किन-किन  जिन्हों  की  सप्लाई

 की  जायेगी  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  फर्म  ने  कितने  मूल्य  क  सामान  सफल

 किया

 पति  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  सकती  भागवत  झा  तथा

 31-1-80  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में  2759  भारतीय  ag  तथा  90  विदेशी
 फर्मों

 के  नाम  पंजीऋत  थे  ।  अद्यतन  सूची  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  अनुसार  है  कि  31-  3-81  तक  यह

 तैयार हो  जाएगी  ।  केवल  पंजीकृत  सप्लाई कर्ताओं  से  प्राप्त  होने  वाले  सामान  के  मूल्य के  बारे
 में

 अलग  airs  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  पंजीकृत  फर्म  द्वारा  सप्लाई  की
 on  f= कान्त  कर  ने  पर  होने  बाला गईं  वस्तु नों  तथा  सप्लाई  किए  गए  सामान  के  मूल्य के  बारे  में  सूचना ए

 थ्या  तथा  प्राप्त  होने  वाले  सम्भावित  परिणाम  कं  अनुरूप  नहीं  होगा  ॥

 eta  फिन  हिट्स  डिल्ला  as  से  समाचार

 208 wo  है  जितेन्द्र  प्रसाद  क्या  ऊर्जा  मुन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  4  1980  के  टाइम्स में  रफी

 हिट्स  शिमलाਂ  site  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  है
 |

 Loa

 ife  तो  शिमला  को  कोयले  की  सप्लाई  करने  में  जो  ठण्ड से  बचने  के  लिए  सर्दी

 के  मौसम में  एक  और आवश्यक  पदार्थ  सरकार  के  मुक्त  रवैये  के  कारण

 fe मला  के  प्रत्येक  परिवार  को  कोयले  की  युद्ध-स्तर  पर  पर्याप्त  सप्लाई  विशेष  रूप

 से  आगामी  सर्दी  कौर  हिम  लिये  क् द पात के  मौसम  सुनिश्चित  करने  IT  कार्यवाही  की  गई  है

 Fea  जाने  का  विचार  है  ?

 {— ऊर्जा  मन्त्रालय  में  Nis  a  मन्त्री  विक्रम  महू  हा

 at
 पेले

 भर  साफ्ट  कोक  की  सप्लाई  में  कुछ  कमी हुई

 है  जिसका  मुख्य कारण र
 परिवहन  के  पर्याप्त  साधन  थे  ।  सरकार  ने  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  कोई

 उदासीनता  नहीं  दिखाई  है है  ।  कोयला  कम्पनियां  सभी  स्तरों  पर  रेल  प्राधिकारियों  से  सम्पर्क  बनाए

 इए  हैं
 ताकि  रेल  द्वारा  कोयले  और  साफ्ट  कोक  की  अधिकतम  ढुलाई  हिमाचल  प्रदेश  के  उपभोक्ताओं

 =
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 सहित  सभी

 द  लीक

 रेल  हारा  कोयले  की  ढलाई  की  निगरानी
 एक  आधार  २  क

 सभ्य ala  war
 ए

 a टल  Pat  उच्चतम  स्तर
 पर  कर

 रही  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  उप  बताओं  के न  लिए  साफ  CATH  करे  उपलब्धि  |
 बढ़ाने  की  दृष्टि से  कोल

 इंडिया  लि०  इस
 राज्य  में  दो  कोयला  टाल  खोलेगी  ।

 भारती प्र  श्रस्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  उत्सव  के  लिए  aa

 3082.  श्री  अरविन्द  नेताम
 :

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया ag  सच
 है  कि  आठवें  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म  उत्सव  को  धन  का  कमी  होने

 के  कारण  स्थगित किए  जाने  setts
 और

 यत यदि  तो  कपा  सरकार  का  व  ae  मले  पर  पुनर्विचार  करने का  है  ?

 सुचना  ग्रोवर  प्रसारण  मंत्रालय
 में  उप  स्त्री  कुमुद बेन  एम०  £  जी

 wet  ।

 प्रश्न  नहीं

 नहा  राष्ट  मेँ  ae  उद्योगों  कोयले  को  सप्लाई

 |  ह
 3083.  श्री  ए०  ato  पाटिल :  क्या उ  ib  nemnuestite

 गत  तीन  वर्षों  और  चालु  वर्ष  कं  दौरान  लघु  उद्योगों  को  निम्नांकित  कच्चे  माल  की

 सप्लाई  हेतु  महाराष्ट्र  के
 लिये  कितना  कोटा  नियत  किया

 गया  था
 भाप  का  क  Naat

 बाई
 प्रोडक्ट  हार्ड

 कोक
 और

 वी  हाइव  हार्ड  कोक

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कि  तनी  कितनी  वास्तविक  सप्लाई  कीं  गई  ;

 गौर

 सरकार  का  विचार  इस  कच्चे  माल  की  मांग  और  सप्लाई  में  समन्वय  के  लिये  क्या

 प्रवाही
 करने

 का

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 cst  जिक्र  mea

 गौर  स्टीम  कोयले

 का
 उपभोग  मुख्य

 रूप
 से  मिट्टी

 के  चीनी के  ada,  रियल  उद्योग  ओर  लघु  उद्योगों  में

 औद्योगिक  इकाईयों  द्वारा  किय  att  दुत
 डस  लि०  ही  महाराष्ट्र  के

 औद्योगिक  यूनिटों  को  मुख्य  रू  पला i  करता  इन  क्षेत्रों  को  पिछले तीन  वर्षों  में

 प्रेक्षण  तथा  इस  वर्ष  के  भी  सम्बन्धित  आंकड़े  दिए कोयले  की  सप्लाई का  कायें क्र  म का

 गये  हैं  2-7

 118



 18  1902  लिखित  उत्तर

 ag  सप्लाई  का  कार्यक्रम  वास्तविक  प्रेषण

 1977-78  1.20  भि०  टन  12  मि०  टन

 0.97  मि०  टन 978-79  1.23  मि०  टन

 1.14  मि०  टन 1979-80  1.13  fio  टन

 0.7  THo  टन 1980-81  0.63  मि०  टन

 प्र (-faaraz

 Gr
 अन्तिम  आंकड़े
 ना  ee  a

 किसी  भी  राज्य  के  लिए  are  कोक  की  सप्लाई  का  वृ स्पा 2  के  नहीं  t
 किया  गया  है

 ।
 परन्तु

 1979  के  प्रारम्भिक  दिनों  में  उप उत्पाद  और  बिहारी  कोक  को  भौर  परिवहन  साधनों

 की  उपलब्धि को  ध्यान  में  रखते  हुए  12,000  टन  उप-उत्पाद  ]  00  टन  बिहारी  कोक

 प्रतिवर्ष  महाराष्ट्र  को  आवंटित  किया  गया  ati  हाड  कोक  की  वा  प्रेषण  इस  प्रकार  रहा

 है
 oat

 VE ty  \
 महाराष्ट्र  को  gis  कोक  का  प्रेषण  (000  टन
 a =

 वर्ष  उप-उत्पाद  कोक  कोक  कुल

 1977-78  18  61  79

 1978-79  14  50  64

 1979-80  12  42  54

 1980-81  28

 )
 ee

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  उपभोक्ताओं  को  अधिकतम  कोयला  और क कोक पहुंचाने  की  दृष्टि

 से  रेलवे  साथ  निकट  सम्पर्क  बनाए  रखता है  ।  प्रायोजित  सामना  में  रेल  द्वारा  कोयले और  कोक

 के  संचलन  में  जो  कमी  रह  जाती  है  वह  सड़क  द्वारा  ले  जाने  के  लिये  भी  दे  दिया  जाता है  ।  इसके

 तनाव  कुछ  विशिष्ट  खानों  का  कोयला  भोर  बिहारी  कोक  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  के  qt  बिक्री  के

 लिए  भी  aaa  कर  दिया  गधा है  i  इस  योजना  के  अन्तर्गत  महाराष्ट्र  के  उपभोक्ताओं दो  सितम्बर

 नवम्बर  1980 में  लगभग  15,000  टन  कोयला
 मेच

 गया  है  ।  रेल
 दवा  कोयले  के  संचलन  कौर

 ata कोयले के  उत्पादन  पर  यो  रि  पक  आधारभूत  सुविधाओं
 सम्बन्धी  मन्त्तीमण्डलीय  समितिਂ  भी

 उच्चतम  स्तर  पर  नो
 रख  रही है  ।
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 सिधि  आयोग  का  पुनर्गठन
 3084.  डा०  वसन्त !

 शी  पी०  एस०

 nha ee ag¢ AANA Saas  मुत
 :  कया  न्याय  शोर  mead  कोय  मानी  यहा

 बताने  वी  enaith  fe

 क्या  सरकार  ने
 विधि  आयोग

 के  पुनर्गठन  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 को
 केय  सरों

 र  आयोग के  fears  विषयों  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  करा

 रही  भोर

 नये  विधि आर
 आयोग

 और  eo
 we

 का  नवरा
 का

 है  !

 fafa, न्याय  और  कम्पनी  कराये  मंत्री  do  शिवशंकर )  जी  नहीं

 आयोग के  विचारार्थ  दि  बन्ध  में  विनिश्चय  उस  समय  किया  जाएगा  जव
 उसका  पुनर्गठन  किया  जाएगा ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठ  rt  न

 MHA  के  प्रसारणों  का जाम
 किया  जा

 rar
 कवल 3085.  डा०  वसन्त  कुमार

 पंडित  :  कया  सुचना  आर
 अकारण

 मन्त्री  यह  बताने  की
 au

 करेंगे

 रक |  |  गत  8  महीनों  के क्या  यह  सच  है  रान  आकाशवाणी  के  अनेक  प्रसारणों
 को

 _
 इन्हीं

 faved
 एजेंसियों  दारा  जाम  किया  गया  यदि  तो  कितनी  बार  तथा  किन  विशेष

 '.  कार्यक्रमों  को  पाकिस्तान  और  अथवा  अन्य  किसी  देश  द्वारा  जाम  किया  म
 रिकार्ड  किया

 aes  और

 आकाशवाणी  के  कार्प  क्रमों  के  विशेष  रूप  से  विदेशों  के  लिये  प्रसारित  किये  जाने  वाले
 कार्यक्रमों  जाम  न  होन ेदेने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 क सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  QHo  जो

 आकाशवाणी  के  किसी  भी  प्रसारण  को  जामਂ  शब्द  उपयोग  जाम  किए  गए  नात

 सुने  न  जा  सकने  योग्य  बनाने  के  विचार  से  जानबुझकर  किए  गए  हस्तक्षेप  को  सुचित  करन

 किया  '  जाता  करने  का  हाल  ही  में  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  भाया  कुछ

 मामलों  जाम  होने  के  प्रभाव  कतिपय  भा वृत्तियों  पर  देखे  गए  हैं
 किन्तु  इस  बात  का  प्रमाण  नहीं

 है  कि  इन  म :  मामलों  में  इरादा  आकाशवाणी  के  प्रेषणों  को  प्रभावित  करने  का  था ।  इसके

 प्रसारण  सेवा के  लिए  आवंटित
 किए

 गए
 आवृत्त

 बैंडों  में  संतुलन के  कारण
 आकाशवाणी  के  कुछ सजग  owrfeo ऊँ a

 प्रेषण  अन्य  देशों  के  प्रसारण
 केन्द्रों

 के
 प्रचालन

 से
 का  बा  ब
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 प्रशन  नहीं  उठता

 arias  रसायनों  at  काते  बाजार  में  बिक्री

 3086.  सके  प्रधानी :  क्य  थ  पि  रसापन  att  उर्वरक  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 22  अ
 क्या  सरकार के  तय ध्यान  में  mu  ऐसे

 मामले  आये  हैं
 कि

 आवश्यक
 रसायनों  को  उनकी

 T2T उत्पादन-लागत  में  कई  गुना  ऊंचे  मूल्यों  |  द  बाजार  में  1  जात  हैं  ;  कौर

 क रात  प्रकाश  ह  प  ए  का  ब्यौरा  क्या  है यदि  ती  गत  दो  माह  के
 दे

 कौर  सरकार ने  इस  कदाचार  को  तत्काल  बन्द  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  हैं  अथवा  करने  का

 विचार  है  ?

 पेट्रोलिंग
 साधन  और उ  रक  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र  भीर  (@)

 तौर  पर  बेसिक  रस  रनों  के  मुल्य  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  कच्चे  माल  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण

 पिछने  एक  वर्ष के  दौरान  तोड़ा  ऐश के  निर्माता  मलय  में  पर्याप्त  वृद्धि  ethos  ares
 ,

 के  मुल्य पौर  उसके  वितरण  कोई
 नियंत्रण

 डा  है  फिर  ft  उसक  नम्रता
 में  सुधार  करने  के

 ८ निम्नांकित  उपाय  किये  हैं लिए
 an

 a

 (1)  सोडा  ऐश  के  सभी  निर्माताओं  को  मार्गदर्शन  जारी  किये  गये  हैं  ahe  औद्योगिक  उप
 सप्लाई भोक्ता ओं  को  वह  1977  में  सप्लाई  की  गई  मात्रा  बराबर  के  सके

 (2) (4)  लग  सपभोकताभों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  प्रतिमाह  1000  टन

 सोडा एश  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  फेडरेशन  को  सप्लाई  करने  की  यवस्था  की  गई  है  जिसका

 विवरण  उनके  खुदरा  केन्द्रों  के  माध्यम  से  देश  भर  में  किया  जायेगा  |

 (3)  वर्ष  1979-80  में  स्टेट  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्म  कारपोरेशन  आफ  इडिया

 Fao  le  पी०  के  माध्यम  से  19,100 टन  हल्के  सोडा  ऐश  का  आयात किया  गया
 और  उसे  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  ag  उद्योग  को  घिरी  क्  गया  था  ।  इस

 वर्ष  भी  स्टेट  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  +  से  20,000  टन

 सोडा ऐश  को  आयात  करने  का  निर्णय  किया  गया
 है

 ।

 (4)  वास्तविक  उपभोक्ताओं  के  लिये  सोडा  ऐश  के  आपात  को  खुले  सामान्य  wate  के

 अंतगर्त  रखा  गया  है  और  सोडा  ऐश  के  आयात  पर  से  सीमा  झलक  को  aah  और  ठोस  सोडा  ऐश

 केमामले में  75  प्रतिशत  से  घटा  कर  35  प्रतिशत  और  प्रतिशत  कर  दिया  गधा  है

 सरकार स
 |.
 सर  निरन्तर  निगरानी  रखो  जा 5) निर्माताओं  द्वारा  की  जाने  वाली  सप्लाई  पर

 रही  सिविल  सरका
 ही  बीच  यों  सोडा  ऐश  के

 मुख  उपभोक्ताओं
 और  उसके  निर्माताओं  के

 प्रतिनिधियों  को  मिलाकर  सो  की  एक  mie  नियुक्त की  गई  हैं
 थो  सोडा  ऐश  के

 उत्पादन  उपलब्धता  भर  उसके  विवरण  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  हैं  ।
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 न

 देश  में  सोडा  ऐश  के  उत्पादन  का  लगभग  86  प्रतिश्त  औद्योगिक  उपभोक्ताओं  को  निर्मित

 मूल्य  पर  गीधे  ही  बेवा  जाता है  ।  शेष  मात्रा
 तो

 eqrqife-tt  के  मध्यम  से  बाजार  में  बेचा जज

 रहा है  ।

 सरकार  द्वारा  fi  गये  उपायो ंके  परिणाम  स्वरूप  सोडा  शत  उपलब्धता  में  gfe

 सुधार  हुआ  है  ।

 उड़ीसा  में  किंग  गस  कनेक्शन

 3087.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  रसायन  ओर  बे्रक  मस्ती  निम्नलिखित  जात

 कारी  दर्शाने  वाला  एक्  तरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा
 गे

 देश में  राज्यवार  1980  तक  कुल  कितने  कुकिंग
 गेस  कनेक्शन  थे

 उड़ीसा  के  प्रत्येक  जिले  में  कुल  कितने  कुकिंग  कनेक्शन  और

 (7)  जिन
 क्षेत्रों  में

 अभी  तक  कनेक्शन  नहीं  दिए  गए  हैं  वहां  गैस-कनेक्शन  देने के  लि

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  weet  प्रकाश  चन्द्र
 :  1980

 भर  में  दिये गये  गैर  कनेक्शनों  की  राज्य  वार  सं०  इस  प्रकार
 a

 क्रम  स०  राज्य/स  दिये
 गये  गैस  कनेक्शनों  की  कुल

 ee  se  a

 ao
 एण्ड  |  19,650

 25,107

 स्प्री  प्रदेश  1,98,595

 बिहार  1,02,173

 गुजरात  3,37,665

 हरियाणा  53,993
 कर्नाटक  1,23,270

 हिमाचल  प्रदेश  5,323
 केरल  58,425

 10  मणिपुर  1,239

 11  मेघालय  3,032

 12  मिजोरम  1,057

 13  मध्य  प्रदेश  1,60,726
 नागपाल 14  2,267

 उड़ीसा  36,284 15

 16
 पजाब  35,484
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 र  े
 ne en mes

 17  राजस्थान  51,627

 18  सिक्कम  1,170

 19  1,110 त्रिपुरा
 20  उत्तर  प्रदेश  2,70,9

 2,13,540 21  तमिलनाडु

 22  दिल्‍ली  3,03,844

 23  चंडीगढ  26,893

 24  पांडिचेरी  5,614

 25  पश्चिम  बंगाल  1,73,074

 26  गोभी  12,228

 27  महाराष्ट्र  8,96,599

 _- eC -
 योग

 31,  50,964

 उड़ीसा के  प्रत्येक  जिले  में  दिये  गये  गैस  कनेक्शनों  की  कुल  do  इस  प्रकार  है

 क्रम  स०  जिले  का  नाम  गैस  कनेक्शनों  की  कुल  de

 पुरी  9,464

 कोरापुर  2,071

 सम्मबल  पुर  3,630
 गर्म  4,596
 बालासोर  738
 कट टक  8,675

 सुन्दर  गढ़  6,007

 ne  ee
 35,181

 —

 उन  सभी  जिला  मु  जह  भी  तक  गैस  नहीं दी  गई  कौर  50,000  थे
 अधिक  आबादी  वाले  ं  अगले  ag  अतिरिकत  एल०  पी०  जी०  मिलना  आरम्भ  हो  जाने  पर
 खाना  पकाने  की  स  का  विवरण  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 qiizfageea  इन  फिल्म  फेस्टीवल  was  समा  दार

 3088.  eft  शिव  कुमार  fag  :  क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  ताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दि  1980 के  ug fea 7  एक्सप्रेसਂ  भें
 सि पेन्ट्स  इन  फिल्म  फेस्टिवल  शीर्षक के  arate  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया  गया  है  ;
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 Saas,
 यदि  तो  फिल्म  समारोह  कहां  पर  कब  होगा  तथा  जि  vas  इसमें  भाग

 लेने  के  लिए  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  है  और  कितने  देश  अपनी
 इच्छा  प्रकट  करने  वाले  हैं

 ;  और

 सर्वोत्तम  फिल्मों के  लिए  दिए  जाने  का  ब्यौरा  कया  है  और  क्या  इल
 फिल्मों  को  देग  में  सावे  जनिक  प्रदर्शन  के  लिए  fea

 कारण

 सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  कुमुद  बेन
 एम०  :

 सरकार ने  12.11.80  के  इंडियन  एक्सप्रेस  नई  दिल्ली  इन  फिल्म  फेस्टिवल
 शीर्षक  के  अन्तर्गत  शित  समाचार  को  देखा  है  ।

 भारत का
 8  वां  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  नई  दिल्‍ली  में  3.  जनवरी  से  17

 1981  तक  1  गा  ।  देशों
 ते  इस  समारोह में  भाग  लेने  के  लिए  अपनी  इच्छा  प्रकट  क

 सम्भवत या
 कुछ

 डर  देश  समारोह  के
 शुरू

 होने  से
 पहले  अपनी  इच्छा

 भज  ।

 निम्नलिखित  पुर  देने का  es

 सर्वोत्तम  फिल्म  स्वर्ण  मयूर
 सर्वोत्तम  निर्देशक  रजत  मयुर
 सर्वत्तिम  अभिनेता  रजत  मयूर

 सर्वोत्तम  अभिनेत्री  रजत  मयुर
 विशेष  जूरी  पुरस्कार  रजत  मयुर

 लघु  फिल्में

 सर्वोत्तम  फिल्म  स्वर्ण  मयूर

 विशेष  जूरी  रजत  मयूर  )

 समारोह  में  क  होने  वा  att  a  an  में  सात  जनक  प्रदर्शन  के  लिए  रिलीज  नहीं  फिया

 क्योंकि  भारत के  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  पारोस  का  आयोजन  अन्तर्राष्ट्रीय  विनियमों  के
 ह

 अन्तर्गत  किया  जाता  है  जिसमें यह
 f  निर्धारित है  फि  फिल्म  को  तीन  बार  से  अधिक  नहीं  चिल्लाया

 जा  सकना  भीर  यह  कि  fat ft fread भी  फिल्म  हो  उस  जिमें

 दिखाया  जायेगा  ।  ता

 से  बाहर  नहीं

 a

 3089.  श्री  दिव  कुमार

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विट  क्या
 रसायन

 att  उर्वरक  मन्त्री  ag  बताने  की

 कया  सरकार  का  ध्यान  12  1980  के  एक्सप्रेस  में  आफ

 यूनिफार्म  पालिसी  faaza  कयास  शिवेंद्र  समाचार  की  भोर  दिलया  गया  है  ;
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 यदि  तो  राज्य  सरकारों को  डीजल  के  उचित  वितरण  के  बारे  में  उनका  मार्गदर्शन

 करने  के  लिए  एक  सामान्य
 नीति  जारी  कर  ने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 डीजल  भर  अन्य  तेलों  की  कमी  का  जिन  रार

 ज्यों पर अधिक असर पड़ा है
 गौर  स्थिति

 सुधारने के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  डीजल  के  वितरण  के  लिए  अपनी
 नीति  में  संशोधन

 करने पर  विचार  कर  रही  है  और  यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भर  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 जी  हाँ  ॥ acifaaa  रसायन  और  उवंरक  मन्त्री  प्रकाश  चन्द्र

 यह  मित्ताल  राज्यों  तथा  संघ  शासित  प्रदेशों  को  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  a
 एस०

 कुल  मासिक  आवंटन  करता  है  ।  राज्य  सरकारें  इस  आवंटन  को  एच०  एस०  डी०

 भी  करने  वाले  विभन्न  क्षेत्रों  जेसे  उद्योग  आदि  को  राज्य  सरकार  द्वारा
 डीज

 जल  के

 पन्त  प्रयोगों  के  लिए  आवश्यकता  के  आधार  जो  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग  ते  पार  कीं
 रक

 गई  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  बाटती  हैं  ।  इस  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित
 को  सलाह  दी  है  कि  वह  डीजल  के  विक्रय  एवं  वितरण  को  इस  ढंग  से  नियंत्रित  करें

 का  भत  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  उत्पाद  का  उपयुक्त  एवं  उचित  विवरण  सुनिश्चित  किया जा
 सके  ।  अन्तर्राज्यीय  मार्गों  पर  चलने  वाले  वाहनों  को  डीजल  का  दिया  जाना  राज्य  सरकार  द्वारा
 इसके  लिए  तेयार  नियमों  एवं  भादेशों  द्वारा  नियमित  किया  जाता है  ।  राज्य  के  भास्कर  के  आध
 पर  तथा  एवं  राज्य  से  गुजरने  वाले  वाहनों  की  संख्या  के  आधार  पर  वाहनों  के  डीजल  के  दिए  जाने
 की  मात्रा  अलग-अलग  होतो  है  ।

 हाल  के  महीनों  में  सभी  राज्यों  केवल  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  स्थित  राज्यों  एवं  संघ

 शासित  प्रदेशों  को  डीजल  की  मांग  को  आम  तौर  पर  पूरी  तरह  पूरा  किया गया  है  ।

 दूसरे  जनता  के  उपयोग  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  उपलब्धता  आमतौर  पर  सन्तोषजनक  रही  है  ।

 (=)  चूंकि  डीजल  के  वितरण  की  वर्तमान  नीति  सही  प्रकार  से  ard  क
 र  रही  है  इस

 कारण

 इसमें
 कोई

 af  रहता  आवश्यक  नहीं  है  ।

 विदर्भ  में  पटको-रसायन  उद्योग  समह  को  स्थापना

 3090.  श्री  faa  कुमार  सिह  क्या  रसायन  और  उर्वरक  यह  बताने  की

 कपा  कर

 क्या  यह  सच
 है

 कि  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  क्षेत्र  के  सांसदों  तथा  विधायकों  star  कि

 दिनांक  14  1980  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित
 विदर्भ  में

 पेट्रो -

 रसायन  उद्योग  समूह क की  स्थापना
 के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  को  एक  ज्ञापन  भेजा  था ;

 यदि  तो  ean थापित  किये  जाने  वाल ेले  उद्योग  समूह को  वाली  क  उत्पादन  क्षमता  क्या
 इसमें  कौन-कौन  से  Nua bas qal-caraat  का

 f  ही  धनराशि  aa  होगी  ak  इसमें -
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 उत्पादन  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  आशा  की  जानकारी  सहित  इसका  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ;

 और

 क्या  सरकार  नष्ट  Fay मध्य  प्रदेश  में  भी भी  उद्यो'ग-समूह
 की  स्थापना

 RU orrer :
 सम्बन्धी  किसी  ऐसे

 प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पौरा  क्या है  भोर मौर  यदि  तो  उस

 क्या  कारण
 है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  ध्रोर  उवंरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  जी  हां  ।

 सरकार  ने  महाराष्ट्र में  थाल  विशिष्ट  के  दक्षिण  में  उसार  में  एक  पेट्रो-रसायन  समूह

 अर्थात एक  गेस  क्रेकर  तथा  उसकी  डाउन  स्ट्रीम  यूनिटों  की  स्थापना  करने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में

 निर्णय  किया  है  ।  समूह  के  बारे  में  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया है  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भी  एक  एरोमेटिक्स  समह  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 हैं  जिस  पर  सरकार  द्वारा  एरोमेटिकस  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिये  उचित  स्थल  की  अनुशंसा

 के  लिये  गठित  स्थल  चमारन  समिति  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ॥

 |  ह देश  दर  प्रेस  सुचना  ब्यूरो  की  श्रालोचना  वाला  लेख

 3091.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  |  क्या  सूचना  प्यार  रण  मंत्री  यह  बताने  की
 at  सत्यनारायण  जटिया  |

 कृपा  करेंगे  कि

 ड  अक्तूबर क्या  सरकार  का  ध्यान  अक्तूबर  |
 के  में  छपे  लेख  की  ओर  दिलाया

 गया  है  रि  समें  प्रेस प्रस  सूचना  न्यू  रो  के  बारे  में  यह  आलोचन
 srs  Nelda

 ब्यूरो  ऐसे  ढंग

 कौर  ऐसे  रूप  में  देता  है  जिससे  न  केवल  उसकी  अपनी  साख  गिरती  बल्कि  सरकार  में  विश्वास  भी

 कम  होता
 5  और

 ary  क्या
 यदि

 तो  इस  लेख  में  किन-किन  मुख्य  बात  tal sso
 और

 उनमें  से  प्रत्येक  के
 बारे में  सरकार रकार की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  न

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमारों  नमूद  बेन  UA >  की
 रण  में  प gil  मद  स्टेटस मिनਂ  ने  2  1980 के  अपने  संस्कार CT  म  त्र  सूचना

 कार्यालय  के
 कार्यकरण  पर

 एक  लेख छापा  था  |

 )  उक्त  लेख  में  लगाए  गए  मुख्य  आरोप  ये  हैं  (1)  दो  अध्यादेशों  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 द 1980  और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  19  पूरे  पाठों  पत्र  सुचना

 कार्यालय  द्वारा  जार
 किए  गए  दै

 ड-आऊटों  के  साथ-साथ  समाचार  त्रों  को  जारी  नहीं  किया  गयां  थी

 (2)  इन
 रिलीजों

 म में  उक्त  देशों के  न  को  उचित  cee  प्रयास  किया  गया

 ने  संजय  समाधि  पर  एक  गैर-सरकारी  स्पष्टीकरण  रिलीज  किया
 (3)

 फरत  सुचना
 की  राजनितिक  गतिविधियों  को  भी  कवर  करता  है  और  पत्र  सूर्ता

 (4)  पत्र  सुचना  कार्यालय

 |
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 el

 fafaa  sax

 कार्यालय  के  अधिकारी  मंत्रियों  के
 a Sai  पिस

 कर  रहे  (5)  यह  निगम
 कि  पत्रकार  संयुक्त

 सचिव  ga  ऊपर  के  दर्जे  के  अधिका  रियों  सूचना [|  प्राप्त  समाचार  पत्रों
 मे ंबाधक  झै ०  णा  ग्

 के  मुक्त  प्रवाह  म  बाधक  Q) 2  और  (6)  पत्र  सुचना  कार्यालय  न  =|  सम्मेलनों  का  अक्सर  आयोजन  नहीं

 करता ।  इन  सभी  बातों  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  है  और  इनमें  कोई  सच्च  ई  नहीं  पाई  गई  है  ।

 प्रोड्यूसरों  तथा  प्रोडक्शन  असिस्टेंट ों  के  लिए  स्थानान्तरण  at

 3092.  श्री  रसीद  मदद  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे कि

 '  क्या  आकाशवाणी  में  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  नीति  प्रोड्यूसरों  तथा  प्र पोज़ीशन  अभि स्टेटों

 पर

 गॉड

 होती  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (a)  क्या  उन्हें  मालूम है  कि  दिल्‍ली  स्थित  आकाशवाणी  की  केन्द्रीय  प्रसारण  सेवा  के  कुछ
 >

 कर्मचारी  यहां  पर  गत  लगभग  सात  वर्षों  से  कार्य  कर  रहे  ट  और  उनका  कोई  स्थान
 कतरण  नहीं  हुआ

 और  यदि  तो  उनका  स्थानान्तरण  न  किये  जाने  के  क्या  कारण
 हैं  ?

 ल
 सूचना  और  प्रसारण  मं  मालय  में  उप  मंत्री  ष्ा  बेन  एस०  :

 म
 लि

 वाणी  में  प्रोड्यूसरों  और  जो  स्टाफ  आर्टिस्टों  के  रूप  में  जाने  जाने  त  वाले  aa

 चोरियों  की  श्रेणी  से  संबंधित  को  भाषा  और  आकाशवाणी  के  केन्द्र  त्रिदोष में  क
 डला

 उपयुक्तता  के  विशेष  संदर्भ  में  संविदाओं  पर  लगाया  जाता  इस  भाकाशवाए  भी  के

 कर्मचारियों  के  उनका  स्थानान्तरण  निर्दिष्ट  अवधि  के  बीत  जाने  के  बाद  सामान्य  क्रम  में  नहीं

 fear  उनके  साथ  की  गई  संविदाओं में  ag  व्यवस्था  होती  है  कि  जब  भी  आवश्यक  हो
 उनको  यथास्थिति  स्थानान्तरण  |/दौरे  या  काम  पर  देश  के  किसी  भी  भाग  में  जाना  होगा  और  ऐसे  कायें
 करने  होंगे  जो  उनको  सौंपे  जाएं  ।

 आकाशवाणी  के  सिविल हां  ।  जैसाकि  उपयुक्त  में  बताया  गया  है

 चारियों  के  विपरीत  स्टाफ  आर्टिस्टों के  स्थानांतरण  को  सा  कम
 में  आवाज़ भावना  नहीं  समझा

 | जाता t

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात

 3093.  श्री  अशोक  गहलोत :  क्या  सूचना  औ  र र  प्रकरण  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 द्ग

 क्या  भारतीय  फिल्मों  का  देश  से  निर्यात  होता

 दौरान  था यदि
 तो

 1979-80 के
 ee

 तक  देना  में
 कितनी

 और

 सी  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  किया

 नय्या  विदेशी  3 क्या  भारत  सरकार  को  इन  फिल्मों  से  को  ald  विदेशी  मुद्रा की  आय  और

 से  भोर  किस घटना
 यदि  तोर किस  फिल्म  से  र  किस  देश देश  में  से  कितनी-कितनी आय  हुई  ?

 सूचना  भर  प्रसारण ‘1 AATIAA  में  उप  मंत्री  ‘BATT  सुजूद  बेन  एस०  :  हां  ।

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 जाएगा  ॥

 127



 लिखित  उत्तर  9  198

 भारत  पेट्रोलियम  निगम  का  कैटेलिटिक  रिफामंर  यूनिट

 3094.  sil  ए०  टी०
 का  रसायन और  उर्वरक  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  क  क्

 कया
 भारत  पैट्रोलियम निगम

 लि०  का
 3,00,000  टी/ए

 क्षमता का  एक  #2 fatzay

 रिकार्डर  यूनिट  कई  वर्षों
 रे
 से  बेकार  है है  क्योंकि  मोगा  भोक्टेव  सुधार  के  लिए  इसकी  आवश्यकता

 नहीं  पड़ी  जिसके लिए  यह  ¥ Te afar  त  था  या  किसी  अन्य  शरए  से  इसकी  आवश्यकता  नहीं
 पड़ी

 क्या  इस  एकक  की  एरोमेटिक  निर्माण  के  लिए  लाभदायक  ढ़ग  से  जा  सकता
 और

 यदि  तो  इस  यूनिट  का  एरोमेटिक  निर्माण  अथवा  अन्य  काम  के  लिए  उपयोग में  लाने
 के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?  >

 पेंट्री  रसायन  भोर  उवंरक  सत्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी )  Fas  में  भारत
 पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमि ०  को  शोधनशाला में  1957  में  लगभग  300,'

 00
 भिड

 प्रतिवर्ष
 € क्षमता  का  एक  कैटेलिटिक  रीमेक  यूनिट  1957  से  आरम्भ  किया  था इस ।  इस

 निट को  मूल  रूप  से  गैसोलीन  ओटेन  सुधार  के  लिए  अभिप्राय  किया  गया  था  ak  र  उसको  इस

 प्रकार  प्र  योग  167  के-आरम्भ  तक  किया  गया  था  जब  तक  और  अन्य  शोधन  शालाएं  भारत  में
 स्थापित  हुईं  और  मेसोलीन  नियति  क्षमता  भी  क्षीण  हो  गई  थी  ।  इसको  तब  तक  आंशिक

 '  समय  के
 लिए  गस  घटकों  के  उत्पादन  के  लिए  बद्ध  केटेलिस्ट्र  चाजें  के  इस्तेमाल  किया गर
 इसके  सुधा  रक  खंड  को  अंतिम  रूप  से  मार्च  1972  में  बंद  कर  दिया  गया  .  था  ।

 भोर  अब  यह  प्रस्ताव है  कि  सुधारक  यूनिट  को  बम्बई  हाई  से  प्रप्त  rT  मे
 asta  उत्पादन  परियोजना  जो  कि  इस  समय  की  जा  रही है  के  लिए  लगभग  उसकी  अद्ध

 क्षमता को  cs  एरोमेटिक उत्पादो ंके  उत्पादन के  लिए  उपयोग  में  लाने  की  संभावना  पर  विचार

 किया जा  रहा  है

 बम्बई  हाई  से  बेंजीन  तथा  टौलइन  के  निर्माण  की  परियोजना

 3095.  श्री  ए०  दी ०  पाटिल  क्या  और  a  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  बम्बई  हाई के  पना  द  द जीन  तथा ट टो लु इन  का  निर्माण  करने

 की  लघु  परियोजना  पर  स्वीकृति  दे
 दी  और

 (a)  यदि
 तो  उस  परियोजना  को  लागू

 =r धम  लिए  सरकार ने  अब  तक  क्या

 वाही  की  करा या  उपल  लब्धि  हुई  है

 रसायन  हैमन  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  और  अप्रैल

 1980  में  सरकार  ने  बम्बई  हाई  नैफ्था  पर  आधारित
 बेंजीन  और  टोलुइन के के  उत्पादन  के  लिए  भारत
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 पेट्रोलियम  कापरेरेशन  लिमिटेड  पी०  थी  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  हैं  ।  बी
 ०

 पी०  सी ०  एल०  एक  प्रायो  जना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रहा

 विदेशी  aaa  कण
 at

 की  विदेशी  इक्विटी  दायर  आदि

 3098.0
 आक  wl

 हर ़  लाल  हा  ONS]
 |.

 कया  पेट्रो  रस/थन भर  उर्वरक  मंत्री  यह
 श्री  ह

 बताने  की  कृपा व करेंग े:

 विदेशी  औषधि  कम्पनियों  की
 भारत

 में
 वय

 1974-79
 रे  दौरान

 कार्य
 —~sar

 कम्पनी-वार  तथा  देश-वार  ञ  q  erate  कुल  afaadl  दरों  विदेशी  इक्विटी

 शेयरों  का  ब्यौरा क्या
 at

 वर्ष  1974  में
 विदेशी  मुद्रा  विभ्  बान

 संशोधन  के  पाँच  ay
 qa  at  अवधि

 oe
 हलवाहा  co

 में  विदेशी  औषध  कम्पनी  ct
 की

 नास्तिकों  ,  न  इावननटदा  शेयरों तथा  विदेशी  शेयरों

 आदि  कम्  | ह ह  |  दश-वार  ब्यौरा  क्या र  ?

 र्साथन  और  a A  aa  (ott  प्रदाता  चन्द्र  )  उपलब्ध  अपेक्षित

 ना  fa  चरण सूचना  दर्शाने a ASU  पत्र  सं  नग्न  में  रखो  देखिये
 ल्

 80]  ।

 वृ ag  1973-7  व  की  अवधि के  उस  समय  भारत  {  i  कर  रही  विदेशी  कम्पनियों

 की  कुल  साम्पपूं  विदेशी  ai  म्यपूंजी  आदि  के  उपलब्ध  आंकड़े
 age  और  भेषज  उद्योग  पर  होश  i  अध्याय 5  ध  1,4 और  5  में  दिए

 ए  | गए  हैं  जिसकी  प्रति  दिनांक 8-5-1  975  सभा  पटल  पर  र्  का र

 सला में  एन  पो०  गस  मी

 3099.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  aifaaa  साथ न  और  उबर  मंत्री ag  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  1  शिमला  शहर

 ate
 site

 stat  ही भारी  ar

 गौर

 ae भावनाओं को  एक  महीने  से  अधिक  अवधि  तक  प्रतीक्षा  करन  पड़ती

 है  कि  मर qf  हिमालय  गेस  वार क्या  यह  भी  सच se  के  मालिक  द्वारा  उपभोक्ताओं के
 साथ  दुर्व्यवहार  करने  के  लिए  इसके  खिलाफ  बहुत  सी  शिकायतें  की  गई  थीं  ;

 यदि  तो  इस
 मामले

 में  क्या  कांयं वाही  की  गई  और

 क्या यह  भी
 1  अक्टूबर  1980

 से  एक
 दुसरा

 डिपो  खोला  गया  हैं  are  एक

 दत  यह  लगाई  गई  है  कि  पुराने  उपभोक्ता  अपने  कनेक्शन  को  इस  नये  डिपो  में  स्थानान्तरित  नहीं  करा

 सकते  हैं  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?
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 लिखित  उत्तर  9  1980

 पेट्रोलियम  रसायन  और  ज़ेरक  मंत्री  प्रकाश चन्द्र  सेठी  :  शिमला  बाजार  मैं

 सप्लाई में  कुछ  बाधाएं  आई  थीं  परन्तु  इम
 समय  ति

 और  देरी  से  रिफिल  की  पूर्ति  तथा  वित  रक  द्वारा
 दुर्व्यवहार पम कशलत

 की  शिकायतों  पर  उसे

 चेतावनी  दे  दी  है  कि  ag  अपने  ग्राहकों  के  प्रति  नम्रता  तथा  सेवा
 कुश न

 गलता को  घुनिद्चित  करे

 जी  एक  दूसरी  वितरक  एजेंसी  स्थापित  की  गई  है  क  ऐसी  कोई  शर्तें  नहीं

 लगाई  गई  है  कि  पुराने  ग्राहक  नये  वितरक के  पास  अपना  कनेक्शन  स्थानान्तरित  नहीं  करा  सकते  तता

 कुछ  ऐसे  स्थानान्तरण ों  के  आने  जाने  की  पहले  ही  खबरें  मिली  हैं

 ्
 दक्षिणी  बंगाल  में  बिजली  की  अ  भाव  अदालत

 3100.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतान ेकी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 दक्षिणी  बंगाल  में  13  1980  को  ayiqa  रूप  से  बिजली  फेल  हो  गयीं

 थी  जिसके  नलों  से  पार्न गी  की
 सप्लाई

 तथा  अन्य
 सांसरिक

 उपयोगी सेवाएं
 व्यस्त हो

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ड

 भविष्य
 में  दक्षिणी  बंगाल  में  प्रकार का  बिजली  संकट  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार
 है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  : '

 ar
 परिचित  बंगाल  राज्य  बिजली

 बोर्डे ने  सुचित  किया  है  कि  14-11-1980 को  लगभग  0  a  faq  बंगाल  में  बिजली  फेल  हो

 गई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  लोकोपयोगी  सेवाएं  अस्त-व्यस्त  हो  गयी  ।

 नम्बरों  के  जल  जाने  तथा  बाद  में  ग्राउण्ड  फाल्ट  होने  के  कारण  एक  पारेषण  लाईन  फेल

 हो  जाने  के  फलस्वरूप  प्रणांली में  ब्र  कड़ा उन  टो  जिसके १  णमस्वरूप दु  fg  परियोजना  लिमिटेड

 कपूर  132  पारेषण  लाइन  में  ट्रिपिंग  हो  गई  और  पश्चिमी

 उ

 बगाल  राज्य  बिजली  बोड़े  की  पारेषण
 उबाली  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड-दामोदर  घाटी  निगम  प्रणाली  से  अलग-थलग  हो  गई  ।  परिश्रमी

 बंगाल  राज्य  बिजली  ats  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  मे  लगभग  60  मेगावाट  विजय त तले  रहा

 60  मेगावाट  की  सहायता  बन्द  हो  जाने  से  पश्चिमी  बंगाल  की  प्रणाली  में  आर्वातिता  कम  होकर
 भग  45  साइकिल  तक  रह  गई  तनया  प्रणाली  को  आयातित  में  सुधार  लाने  के  लिए  बड़े  पैमाने पर  लोड

 afer  a  गई  थी  तथापि  आक्रमिता  का  कम  होना  रोका  नहीं  जा  सका  और  अब  आवर्तित कम  होकर

 42  साइकिल  रह  गई  तो  निम्न  आवतिता  की  परिस्थितियों  के  प्रतिकूल  प्रभाव  मशीन को  बचाने  के
 ह  |] संपालडोल  को  मशीनों  को  हाथ  से  ट्रिप  करना  पड़ा  था  ।  इसके  पाव स्वरूप  आर्व्तिता  और  कम

 भी  ट्रिप  की  गई  पह  भी  faa

 हो
 गई  तथा  05.34  बजे  बेचैन  की  चित  fi किया  nar  है  कि  इसी  समर्थ

 132  टर नलिफामरा क के 1.1  नी  132  के  एडीसी
 ह

 निरोधकों
 के

 फेल  हो  जाने  के  हुछ कुछ  so-Heal F में
 मामले  हो  गये थे

 परिचित  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  तकनीकी  दृष्टि  जांच  की  जा  रही  है  और्
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 18  1902  लिखित  उत्तर

 भविष्य  में  इस  fsen  की
 खराबी  हो

 झा
 क  ment

 at  ति  को रोकने  के  लिए  जो  सुधा रात्मक

 उनके  द्वारा  की  जाएगी  । See  ह  पश्चिमी  बंगाल  राज्य कार्यवाही  आवश्यक  समझी
 or बिजली  बोर्ड  ने  यह  जो  बत

 फिया  है  कि  दे  नर  क  तथा  लाइन की  मत
 >

 क्रो  तेज  कर

 दया

 सड़ित  निरोधकों  की  जांच  कर  रहे  @  |  निम्न  arafaat  की  स्थितियों में  भारों

 की  afer  अपने  आप  कि ए  जाने  के  लिए वे  निम्न  आवर्तित  रिलेज  की  प्रतिष्ठापन  करने पर  तथा

 वर  क्लाइबिंग की  रोकने के  लिए  ओवर  क्लाइबिंग  fara  प्रतिष्ठापित किए  जाने ट्रांसफार्मरों  कौ  ओ

 पर  विचार कर
 हैं  ।

 बिजली  उत्पादन  का  आत  र  |  |  र  |  छा
 बनाया  जाना

 3101.  श्री भरी  राम  वि  नास  पासवान  :  उर्जा  मंत्री  seeders  monet  enh  roe
 |  कृपा  करेंगे  कि विवरण  सभा  es q  पर र

 सरकार  द्वारा द्वारा  अगले  पांच वर्षों में एरिक  राणा  में  बिजली उत्पादन  की  कितनी

 अतिरिक्त  क्षमता  a जानी है  ;

 बिजली  उ  इज़्ज़त  रखी  Tacoaiy
 क्त  क्षमता  कितनी  है  और  गत  पांच  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य

 पैरा  कथा  है द्वारा  उत्पादित  faa  क

 देश  में
 हैहृ  नपा  प-वार  fa बिजली  की  स सप्लाई  तथा तथा  मांग  की  स्थिति  का

 वार  विवरण  क्य

 ऊर्जा  मं  न्याय  ज्य  सत्र  विक्रम  महाजन :  छ
 ot  पच वर्षा प्र  जना  1980-85

 को  अभी  afs7A eR रू सूप  नह ह  Feat  गया  है  ।  योजना  अवधि  1980-85  में  विद्युत उ Teqic  दन  क्षमता

 अभित्द्धि के लक्ष के  लक्ष  दें  की  सही  जानकारी  छठी  योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने
 के

 पश्चात्‌

 सकेगी ।  यद्यपि  छ sy  पंचवर्षीय  योजना  1980-85  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  विच
 प
 lies

 सिफारिशें  करने  हेतु  यो  जना  अयोग द्वारा  गठित  किए  गर  विद्युत  पर  कार्यकारी  दल  के  अनन्तिम रूप
 से  उन  परियोजनाओं  का  पता  लगया है  जिनसे  1980-85  की  अवधि के  दौरान  लाम  प्रा

 भ
 ॥  है कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  ले  atorreita  और  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  से  10

 को  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  सुरजित  होने  वाली  संभावित  अतिरिकत  विद्या त  चि दै द. दे

 क्षमता  राज्यवार  संलग्न  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 1542/80]
 \

 a:
 aeuiutactiong:

 1)  1975-76  स  1979-80  के  वर्षों के  दौरान  राज्यवार  प्रतिष्ठापित  विजय  त  उत्पादन

 क्षमता  संलग्न  में  दी  गई  है  ।  में  रक्षा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  oat  ०-1542/80  ।

 1975-70 से  1979-80  के  वर्षो ंके  दौरान  प्रत्येक  राज्य  का  सक  fade  उत्पादन

 संलग्त  में  दिया
 है  ।  लिय  म  रखा  गया  |  दा  वय सख्या  एल०  हा 2  0-1542/80]  |

 1975-76 से  197  y  श
 वर्षों

 के
 लिए  प्रत्याशित  विद्युत  आवश्यकता की  तुलना

 में  प्रत्येक  राज्य  में  विद्युत  सप्लाई की  स्थिति  संलग्न  चारण-  में  दिखाई  गई  है  में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-1542/90 ]।
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 लिखित  उत्तर  9  1981)

 उद्योग  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  वाली  समितियों  के  नास

 3102.  श्री  राम  विलास  पासवान :  क्या  उर्जा  डू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  पन्न

 वर्षों के  दौरान  कोयला  उद्योग  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  वाली  समितियों  के  नाम

 nee उनके हारा  की  गई  सिफारिशें  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  महानिदेशक

 श्री  बवेजा  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  कोयले  की  उत्पादन  लागत  मेरी srr

 कोयला  खानों  में  खनन  कार्य  अधिक  कुशलता  के  सम्बन्ध  में  सुभाव  देने  के  लिए नि नियुक्त की  गई  ।
 इस  समिति  ने  जून  1978  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  और

 कोयले
 की  उत्पादन  लागत  मैं

 किफायत  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  इस  रिपो  की  पांच  प्रतियां  मारे  1979  में  संसद  के
 कालय में  रखी  गई  थीं  ।  फिर  समिति  की  कुछ  मह हृत्वपूर्ण  सिफारिशें  नीचे  दी  जा  रही  हैं

 :

 1.  उत्पादन  जहां  तक  संभव  हो  पूरे  ag  एक  रूप  गति  से  क्रिया  जाय

 2.  बिक्री  की  धनराशि  शीघ्रता  से  वसूल  की

 3.  बिजली  का  बिल्कुल  सही  लोड  बनाए  रखा  जाए

 4.  वर्तमान  और  नयी  खानों  में  उत्पादन  में  वृद्धि के  कारण  मजदूरों की  जो  अतिरिकत  जरूरी

 महसूस हो
 उसे  अभी  फालतू  मजदूरों  को  लगाकर  पूरा  किया  जाए  \

 5

 *  जो  काम

 उत्पादन से  संबन्धित  नहीं है  उनमें  कामगारों  की  और  भर्ती  रोक  दी

 जहां  कहीं  खान  के  कार्यकारी  फेस  खान  मुहानों से  दूर  ह हों
 हां

 एक
 दूसरे  के  अन्तिम  घण्टों ह

 क  शुरू  हो  जाने  वाली  ओवरटेकिंग  चार  पालियां  प्रारम्भ की की  जाएं  ।

 प्रत्येक  कामगार  के  काम  के  ब्यौरे  को  व्यापक  बनाया  जाए  ।

 8.  न्यूनतम  उपस्थिति  और  उपस्थिति  बोनस  के  बीच  सम्  फिर  स्थापित  करना 1.0

 9.  मजदूरी  के  महामारी  भुगतान  की  प्रणाली  शुरू  करना  ।

 10.  पहले की  75  प्रतिशत  फाल  बैक  मजदूरी  प्रणाल ली  फिर  शुरू  करना  ।

 11.  जहां  काम  पर  areata  प्रणाली  है  वहां  ट्राम रों के  कार्यभार  को  यर्थाथिवादी  दुष्टि से
 निश्चित करना  ।

 ss  जैसे  सस्ते  विस्फोटक  पदार्थों  का
 12.  जहां  कहीं  दशाएं  उपयुक्त  हों  वहां  तरल

 प्रयोग

 13.  सामग्री  सुची में
 ह  ax उसका  तुरन्त  पुन  शिक्षण  और  बेकार  सामानों  को  बेच  देना  ।

 14.  मुख्य  खनन  उपकरणों के  उपयोग  में  सुधार  ।

 15,  कोल  फें  पर  टोकरी  द्वारा  लदान  को  बन्द  करके  उसके  स्थान  पर  HAT  लगाकर  भी

 अन्य  यन्त्रों  के  द्वारा  यन् त्री कृत  लदान  शुरू  करना  |
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 16.  प्रबन्ध  मंडल  यह  सुनिश्चित  at  fae  alae  ड कब बिलोना  कम  से  कम  प्रत्येक  टब  में

 1-10  टन की  दर  से  भरे  जाएं ।

 17  गैर-योजना  ऋणों
 को  अनुदानो ंमें  बदलना  ।

 18  नई  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  पहले  इक्विटी  द्वारा  और  फिर  ऋणों  द्वारा  उपलब्ध

 कराना ।

 19  विपणन  में  लगे  फालतू  कर्म चा  रियों  को  उत्पादन  सम्बन्धी काम  में  लगाना  |

 20.  ऊपरी  खर्चो  में  क्रि फायत  करने  की  दृष्टि  से  सब  ए  या  प्रणाली  समाप्त  करना  ॥

 21.  मुख्यालयों  में  कर्मचारियों  की  संख्या  घटाना  ।

 हरिया-रोपड़  बांघ  के  प्रबन्ध  कार्य  को
 हाथ  में  लेना

 3103.  श्री  चिरंजी  लाल  wal :  कया  ऊर्जा  मंत्री  रोपड़  व बाँध  के  प्रबन्ध  कायें  को  अपने

 हाथ में  लेने के  बारे  में  29  1980  के  अतारांकित  wea  संख्या 6049  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag
 बताने  की  कृपा पा  करेंगे  किः

 क्या  हरिया-रोपड़  बांध के  प्रबन्ध  कार्य  को  पंजाब  सरकार  से  तपने  हाथ  में  लेने  के  प्रशन

 पर  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गया  गौर

 >  यदि  af,  तो  उसके  कया  परिणाम  रहे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  क्षुरिका  और  रोपड़  हेडवर्क्स  को

 भाखड़ा  ब्यास  प्रबन्ध  बोर्ड  को  हस्तान्तरित  करने  का  मामला  पंजाब  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  ।

 पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  ने  सूचित  किया है  कि  वे  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  इस  मामले  पर

 हरियाणा  के  मुख्य  मर
 मंत्री  के  साथ  निन

 के
 करना  अपेक्षित  नहीं  है

 ()
 प्रश्न  नहीं  उठता

 जीवन  रक्षक  औषधियों  की  मांग  र  उत्पाद

 3104.  को  विजय  पसार य  कया  रसायन और  उं रक्त  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  कुल  मांग  और  उत्पादन  की  स्थिति
 क्या  है

 क्या  ऐसी  औषधि  पों  का  है|
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  देश  को  आत्म  जेनिफर  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए जा

 रहे  हैं
 ?

 रसायन  और  उर्वर  राज्य  मंत्री  (ait  दलबीर  :
 वर्ष  1979-80  के

 लिए  जीवन  रक्षक  औषधियो ंसे  राम्बन्धित  अनुमानित  मांग  कि  औषधियों  और  भेषजो ंपर
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 s\
 कारी  दल  द्वारा  तयार  किया  गया  संगठित  क्षेत्र  में  उत्पादन  दर्शाने  वाला  विवरण  पत्र  संगीत

 में  रखा  देखिए  कटा  लग  ८  1543/80] |

 कुछ  डीसा  पिपराजाइन  ओर  इसके

 लवण  तथा &
 इंसान  का  उत्पादन  मांग  अनुमान  से  कम  था  |

 नई  औषध  नीति  के  वृहत  रद्द  इयों  में
 से  एक  है--हयात  की

 म  मात्रा को  कम  करने  की

 दुष्टि  से  २ औषध  के  उत्पादन  में  तेजी  से  स्वावलम्बन  का  लक्ष्य  बनाना  ।  नई  भौषध  नीति  मानदण्डों

 को  औषधियों  और  भेष  जों  के  उत्पादन  के  लिए  भौद्योगिक  लाइसेंस  के  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यवाही  करते

 समय  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।  श्रमिक  कच्चे  मालों  की  उपलब्धता  आदि

 जैसे  उत्पादन  में  रुकावटों  को  दूर  करने  में  मद्द  की  जानी  है  ।
 we

 असम  में  सेना  द्वारा  तेल  क्षेत्रों  को  अपने  नियन्त्रण  में  लिया  जाना

 3105.  श्री  पी०  एम०  सईद  |
 क्या  aarfi  रसायन  कौर  उ्ंरब  मंत्री

 श्री  एम०  वी ०  चन्द्रशेखर  मति  |

 यह  बताने  की  कृपा
 क  कि  प्

 असम  में  सेना ने  तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग के  तेल  क्षेत्रों को  अपने  नियन्त्रण

 में  ले  लिया

 यदि
 तो  सेना

 ने  किस  तारीख  से  इन्हें  अपने  नियन्त्रण में
 लिया

 क्या  सभी  तेल  शोधक  कारखानों
 ं

 की  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  है  अथवा वे  अभी  तक

 अपनी  क्ष  मता  से  कम  उत्पादन  कर  रहे

 (3)  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  जो  गत  वर्ष  दिसम्बर से  कम  उत्पादन  कर  रहा

 अ  पत  देता  है  भर

 (3  )
 क्या  बरौनी  तेल  शोधक  एकक  में  संबोधित  तेल  का  वाह  40  सेंटीमीटर  की  क्षमता  की

 सुलगा  मैं

 च  र  सेंटीमीटर  प्रति  घंटा  की  कम  दर  पर  था  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र

 m) silt Al der: द  @) atti

 6

 1980  से  1  1980  तक  के  सीमित  बकनाल  को  ते तेल  क्षेत्रों  तथा  पम्पिंग
 स्थापनाभओों  में  लगाया  गया  था  |

 भर  जबकि  दिग्वोई  शोधनशाला ने  आयल  इंडिया  के  ख:ज  तेल को  प्राप्त  करना

 लिपि

 शोधनशाला  बन्द  होने  के  कारण  गोहाटी  शोधनशाला  को  खनिज  तेल  की  सप्लाई

 4-11-1980 से  ब  द  रही  ।
 बरौनी

 शोधनशाला  बन्द है  क्यों  कि  इसको  तेल  की  सप्लाई अभी  तक

 मुर  नहीं  को  जा  सभी  हैं
 ।  ईगांव  शोधनशाला  की  खनिज  ट  26  1979  से

 बन्द  पड़ी  है  ॥

 (=)  4  से  23  1980  तक  आयल  Gen  की  खनिज तेल  पाइप  लाइन में  रुके  हुए
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 खनिज  तेल  को  निकालने  के  भाग  के  रूप  में  बरौनी  दयो धन शाला  के  टेक  में  खनिज  तेल  डाला  गया  था

 तथा  इस  समग्र  के  दौरान  बहाव  दर  100  से  230  के  एल०  एस०  प्रति  घंटा  के  चित्र  रही  ।

 द असम  में  हड़ताली  कर्मचारियों

 नारियों

 के
 खिलाफ rine

 3106.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  रसायन  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरक।र  ने  ऐसे  सभी  कमेंचा  रियों  जो  अभी तक  असम  में  तेल  निकालने

 ष्
 +  नौकरी  से  बर्खास्त  कर  दिया

 का  कायें  नहीं  कर  रह ेह

 यदि  तो  क्या  इस  समय  यह  कायें  सेना
 किग्रा  जा  रहा

 न्य
 क्या  कर्मचारियों  से  सहयोग  न  मिलने  के  कारण  सेना  असम असम के  तेलशोधक  कारखानों  से

 तेल  निकालने की  स्थिति में  नहीं  कौर  ल

 यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कुल  कितना
 घाटा  हो  रहा  है  ?

 रसायन  और  va  रक  मंत्री
 भरो  cater  चन्द्र  सेठी  )  :  नही ं1

 6  1980 से  1  fear  —  सीमित  अवघि  के  दौरान  तेल  क्षेत्रों

 और  पम्पिंग  प्रतिष्ठ  ं  में  सेना-कामिक  लगाये  गए  थे  ।
 e

 प्रश्न  नहीं  उठता

 असम  आन्दोलन  के  कारण  सितम्बर  980  र  स्त  तक  हुई  उत्पादों  की  हानि  समग्र

 रूप  से  लगभग  626  करोड़  रुपए  थी  ।

 साना  शिविर  के  छंटनी  fag  गए  | भ
 पु

 मं चा रियों  को  खपाना

 3107.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  पति  मार  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 माना  शिविर  के  ग्रुप  ay  के  छंटनी
 yo  मिस

 प्रभारित  कमेंचा  रियों  को
 afar में  खपाया  जाना है अभी भी  वैकल्पिक न॑

 यदि  उनको  नहीं  खपाया  गया है  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 ( tt)  दि  | पा  छंटनी  किए गए  इन  शेष  कर्मचारियों  को  वैकल्पिक  नौकरियों में  खपाने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही

 पूति  और  पुनर्वास  लय स  पी०  ह ०  ast)  :  सात  ।

 वे  ara  प्रभा  रित  छंटनी  किए  कार्येप्रभारित  कर्मचारी  फालतू  स्टाफ  को

 रोजगार  दिए  जाने  की  योजना  के  अन्तर्गत  वैकल्पिक  नौकरियों  के  पात्र  नहीं  हैं  ।  अधिसूचित
 की  गई  रिक्तियों  के  विरुद्ध  फिर  से  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  की  सह.यता  लेनी

 होगी  ।
 |  ड
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 इन  कर्मचारियों  के  अनुकम्पा के
 आधार  केन्द्रीय

 सरकार
 के  कुछ  संगठनों

 को  विचारार्थ भेज  दिए  गए  हैं  ।

 ईस्टनें  कोल  फी  स  लि०  उत्पादन  संगणक को  स्थापना

 घारा 3108.  sit  समर  ba  1.0 फर्जी  :  या  ऊर्जा  मंत्री  ड बताने  की  कृपा करेंगे कि  :
 3

 कया
 यह  सच  है  कि  ईस्टर्न  कोल फील्ड्स  लि०  डेटा  आसनसोल  द्वारा

 एक  तीसरा  उत्पादन  संगणक  लगाया  गया  है

 यदि  तो  क्या  यह  ऑटोमेशन  सम्बन्धी  समिति  की सिफारिश  के  अनुसार  किया
 ca गया  है

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  कारण  भोर

 उपर्युक्त
 संगणक  की  स्थापना

 का  acd  कोल
 फील्ड्स

 लि०
 की  वर्तमान

 और
 भावी

 कार्य  क्षमता  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 (att  विक्रम विक्रम
 :  नहीं  ।  केवल  एक  मिनी

 कम्प्यूटर स्टैंड  कोली  लड  अली  ने  adler  है  रिन्द  नद
 अभी

 तक
 लगाया  नहीं

 गया है

 हां

 (71)  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  प्रव्  प्रणाली  के  लिए  सांख्यिकीय  आंकड़ों  को

 रखने
 और  उनका  संसाधन

 आदि  करने  के  लिए  किया  अतः  इसके  द्वारा  नौकरियों  की  वर्तमान

 अथवा  भावी  सम्भावनाओं  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  की
 सम्भावना  नहीं

 उड़ीसा में  गांवों  का  |  तग

 3109.  श्री  चिन्तामणि  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने उ  पा
 करेंगे

 क्या उड़ीसा  सरकार  ने  गांवों  को  faa  तस्कर  लिए  कोई  खण्डवार  प्रस्ताव  तैयार
 किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 ह  ज

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  faa  किए  जाने  वाले  गांवों का  खण्डवार ब्यौरा  क्या

 है  और  इसको  कितनी  राशि  जारी  की  गई  और

 (=)  उड़ीसा  सरकार  कया  ग्रामीण  fra  तस्करी  निगम  द्वारा  योजनाओं  के  निष्पादन  में

 विलम्ब  रोकने  सेठ  उठाए  गए  कदमों  का
 ब्योरा

 क

 ऊर्जा  मंत्रालय
 मे  राज्य

 सन्नी  विक्रम
 :  31-10-1980  की  स्थिति

 नो  से  प्राप्त 6  ग्राम  विद्युतीकरण  स्की मों  की  इस  समय  ग्राम  विद्य,/तीक रण सार
 उड़ीसा  राज्य  बाड़  प्राप्त
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 निगम  में  जांच  की  जा  रही  है  ।  इसके  अतिजीवित  48  सकी  जो  ग्राम  विद्य/ती  करण  निगम  में
 प्राप्त  हुई

 संदयोधन/स्पष्टी  करणों  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  बिजली  as  को  वापस
 भेज

 दी  गई  थीं  और  बोब क
 = पास  लम्बित  पड़ी  हैं  ।

 नर  में निर्दिष्ट  ग्राम  विजय  तस्करी  स्कीमो ंक
 ।

 mate Javea. प्रत  क  भाग
 >

 वार  ब्यौरा  उपबन्ध  1  र  2  में  दिया  गया  ठ  ।  में  रखें  देखिए  संख्या एल ला ७

 टी  ०-1544/80  ee
 CT  se यम  ग्रास  विद्युतीकरण  का चालू  वित्त

 वर्ष  के
 दौरान  (1980-81)  उड़ीसा

 अन्तर्गत  1,35)  नए  गांव  विद्युतीकृत  किए  जाने  की  सम्भावना हैं
 ग्राम  विद्युतीकरण  जिनके

 लिए  वित्तीय  सहायता  निगम  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जाती  राज्य  बिजली  बोर्ड  द्वारा  क्रिया  faa  की

 जाती  है  तथा  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  faa  [  विकृत  किए  जाने  वाले  गांवों  की  परस्पर  प्राथमिकता  राज्य

 farsa  até  द्वारा  निर्धारित  की  जानी  4.0  अत  1980-8]  के  दौरान  विद्युतीकृत कृत  किए ए  जाने  वाले

 गांवों के  नामों  के  बारे में  सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।  |

 3  1-3-1980  की  स्थिति  के  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  ऋण  की  तो ंके
 में  पवित्रता

 रत  की  गई  14.67  करोड़  रुपए  की  राशि  बिजली  als  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जानी  दोष  थ
 *

 इसके  उड़ीसा  में  स्वीकृत  की  जा  चुकी|/स्वीकृत  की  जाने  वाली  स्कीमों  के  लिए  चालू fi
 वर्ष  (1980-81)  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बो  को  निगम  द्वारा  सं वितरित  किए  शक  फि

 12.70  करों  ड  रुपए  की  राशि  उपलब्ध  है  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  शी घ्  करने  की  दृष्टि  से  निगम क े—

 नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  करते  हैं  तथा  राज्य  बिजली  बोझ  के  अधिकारियों  के  साथ  विचार-वही  rt
 करते  ई  ae येक  स्कीम  के  बारे में  स्वीकृत  ऋण  की  att  और  परवर्ती  कीमतें  विनो

 चित  करने  से  पुर्व
 स्कीम की  प्रगति  की  समीक्षा  की  जाती

 है
 ।  हकीमों  के  क्रियान्वयन

 में  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  तथा
 जहां  आवश्यक  हो  अलग-अलग  मामले  में  विशिष्ट  उपाय  शुरू  करने  के  लिए  निगम  ने  निष्पत्ति बजट
 की  एक  प्रणाली  भी  प्रारम्भ  की  है

 ~

 एकाधिकार  तथा  अमरो  धक  व्यापाक  व्यवहार  अधिनियम के  सम्बन्ध
 में  उच्चदाक्ति  प्राप्त  समिति

 3110.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  न्याय  भर  कम्पनी  कार्य  मंत्र ह  यह  aat  at
 करेंगे  किः

 @

 क्या  cart  तथा  अवरोधक व्यापारिक व्यवहार  1969 के  उपबन्ध पर

 पुरविक़ार  करने  और  उसमें  आवश्यक  संशोधन  के  बारे  में  सुभाव  देने  के  लिए  23
 -......

 दार  की  सूक उच्च-शक्ति  प्राप्त  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  गईं  थी  और  यदि  at,  तो  उसके  क्या  उद्दीन  और

 क्या  सरकार  ने  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है  और  यदि  तो  इस

 अधिनियम  को  कब्र  तक  संशोधित  किर  जाते  की  सम्भावना  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 न्याय
 और  क

 rat  कार्य  मंत्री  पी०  :  श्रीमान  जी  ।  समिति
 सै  सन्दभित  सरकार  के  संकल्प  दिनांक  23-6-1977,  उसकी  रिपोर्टਂ के  में  पुनः
 प्रस्तुत  किया  गया  में  प्रदर्शित  की  गई  हैं  और  जिसकी  प्रतियां  सदन  के  पटल  पर दिनांक

 30-8-1978  को  रख  दी  गई  थीं  ।

 समिति  की  सरकार के  विचाराधीन  है  और  एकाधिकार  तथा  a

 रिक  व्यवहार
 अधिनियम  में  उसके  qari  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  जो  स्वीकार किए  जाते

 aa
 उनमें

 संशोधन  करने  का  विधेयक  उच्चाधिकार  fates  समिति  के  सुझावों  पर  जेसे
 निर्णय

 किया

 जाता  है  उनको
 यथाशीघ्र  संसद  में  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 |.  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  निर्माताओं  को  दिया  गया  ऋण

 3111.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया  तथा  जिन

 व्यक्तियों  को  ये  ऋण  दिये  गये  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  फिल्म  बनने  अथवा  सिनेमा  घर  बनाने के
 लिए  ऋण  मन्जूर  करने  की  तारीखें  क्या  हैं  और  उसका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  क्या  भूत पूवे  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  मंजूर  किये  गये  ऋण  वसूली  योग्य  नहीं  रहे  और

 सरकार  उन्हें  साल  न  कर  सकी  अथवा  उन्हें  बट्टे-खाते  में  डालना  यदि  तो  उन  लोगों  के

 नाम  क्या  हैं  जिन्हें  ऋण  दिये  गये  तथा  कितनी  ऋण  राशि  बट्टे  खाते  डाली  गयी
 तथा  उसको

 तारीख

 ..  क्या  भोर

 हा
 ...  सरकार  द्वारा  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  जिनसे

 जा  सकी
 ?

 ही
 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  (  कुमारी  कुमुद  बेन  एम०  जोशी  बौर

 फिल्में  बनाने  या  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  10-4-1980  तक  फिल्म  far
 नाम  द्वारा

 जाते  फिल्म  वित्त  निगम  का  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  साथ  11-4-1980  से  समा मिलन  के

 बाद  इस  प्रकार  के  ऋण  अब  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  दिए  जाते हैं  ।  एक  विवरण

 संख्या  1)  जिसमें  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  जिनको  अब  तक  फिल्म  वित्त  निगम /  राष्ट्रीय  फिल्म

 faa  म  द्वारा  फिल्म  बनाने  के  लिए  ये  ऋण  दिए  गए  हैं  और  samy  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  है  त  था

 दूसरा  जिसमें  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  ऋणों  का  ब्यौरा  दर्शाया  गया  भी
 ह | संलग्न है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  दिये  गये  कुछ  ऋण  वसूली  योग्य  नहीं  रहे

 भर  उनको  टे  खाते  में  डाल  देना  पड़ा  था  ।  एक  विवरण  संख्या  3)  जिसमें  बट्टे  खाते  डाले

 ब्यौरा  दिया  गया  है  संलग्न  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zo—
 गए  ऋणों  का

 ब
 1545/5)

 ऋणों  को  टं  म  एक  लेखा  है  जो  निगम  को  इस  अधिकार  से  वंचित
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 नहीं  करती  कि  वह  बट्टे  खाते  डाले  द  1 ager razr
 नहीं कर  सकती  ।  दोषी  निर्माताओं से  ऋण  की

 वसूली  के  लिए  कानूनी कार गंवाई  अब  में  चल  रही  है  1

 त्र  ना  ल  | लकी  सम
 की  खोज  करने

 की  अवहेलना

 31172.  मती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  रसायन  ओर  awe  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 फे  जोर  दे
 क्या त  दूर  तेल  की  खोज  पर  कारण  देश  के  प्रमाणित  पेट्रो ली फैरस

 क्षेत्रों  के  आद-पाल  ae  और  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  सम्भावना पण  आं  कम  खर्चीले खोज  की

 घोर  उपेक्षा हुई

 क्या
 सरकार  ने  भविष्य  की  इस  बात  पर  विचार  किया

 है
 कि  तट-पर

 तेल  की  खोज  करने
 ता  पर पर  लागत कम  अतीत  है  और  इसे  विदेशी  प्रौद्योगिकी  तथा  सहाय  अपेक्षाकृत  कम  निमार  रहना

 पड़ता

 क्या  यह  सच  नहीं है  कि  तेल  की  तट-दूर  भर  तट-पर  खोज  के  ि
 met

 सम्मिश्रण

 से
 चारू  ripple

 स्रोतों  पर  बेह तर  विवरणात्मक  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  योजना  में  इस  प्रकार  का  सन्तुलन  रखने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकार  चन्द्र  सेठी  :  नहीं

 aq  योजनाओं  क्री  भूगर्भीय  प्राथमिकताओं  और  तटीय  एवं  अपतटीय  क्षेत्रों  की

 विभिन्‍न
 संभावनाओं  के  सापेक्ष क  गुणों  के  आधार  पर  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  तटीय  तथा  अपतटीय  अन्वेषण  के  लिये  एक  विवेक कपूर्ण  योजना को  तटीय

 तथा  अपतटीय  दोनों  क्षेत्रों से  तेल  तथा  गैप  की  अनुकूलतम  मात्राएं  प्राप्त  करने
 तथा  TRAIT

 भण्डार  खोजने
 के  लिए  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 पद्धति  बंगाल  में  अन्वेषी  ad

 3113. श्रीमती  गीता  मुखर्जी :  क्या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  यद्यपि  डायमण्ड  पश्चिम  बंगाल  में  अन्वेषी  कुएं तथा  छिद्रण
 कायें  1981  0  में  पूरा  हो  गया  था  तथापि  क्षेत्र  में  हाइड्रोकार्बन  की  उपलब्धता  का  तत्कालिक

 परवर्ती  परीक्षण  काय  अभी  तक  शुरू  नहीं  किया  गया

 यदि
 तो

 त ेतेल  तथा
 lai

 गेस  आयोग  की  विभिन्न  उपशाख  raft  ate  arate
 का  सब था

 अभाव  होने
 ०  योजना  था  कायें  निष्पक्ष  रन  के क्षेत्र मे  ं  प्रशासन की  गलती  के  कारण ag

 विलम्ब  हुआ

 क्या  यह  देरी  तथा  गलती  देश  के  लिए  बहुत  अधिक  मंहगी  ममा
 गीत  हो  रही  है

 और

 इससे  हमारे  सीमित  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  पर  गम्भीर  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;
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 यदि
 उपरोक्त

 भाग  और
 का  उत्

 त्तर  सकारात्मक  है
 तो  इस

 स्थिति  को

 रने  के
 लिए  क्या  कार्यवाही कर  एने  को  वीणा  rar Nolo,  AIS

 क्या  यह  सच  है  कि  रानाघाट  और  पोर्ट  केनिंग  के  आसपास  पश्चिम

 बंगाल  में  खोदे  गये  अन्वेषी  कुओं  से  हाईवे-कौन  की  परिस्थिति  के  ठोस  संकेत  भि  हैं  ;  यदि

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्षेत्र  में  सभी  अनुवर्ती  गतिविधियों  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  प्रकाश  च  द्र  :  नहीं  ।  खुदाई  पूरी
 करने के  शीघ्र  बाद  अधिष्ठित  दिगन्त  हरिजन  के  परीक्षण  का  ara  हाथ  में  लिया  था  तथा

 उत्पादन  परीक्षण  1980  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  एक  हरिजन  का  पह  ही  सम्पूर्ण  परीक्षण

 किया  जा  चुका  है  तथा  दूसरे  दिगन्त  का  औपचारिक  रूप  से  परीक्षण  किया  गया है  ।  विदेशी

 एजेन्सियों  की  सहायता  से  और  परीक्षण  करने  का  प्रस्ताव

 से  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 बोकारो  रानाघाट  तथा  पोर्ट  केनिंग  में  खुदाई  क  समर  गैस  की  थोड़ी  मात्रा  का  पर्तो

 चला  उपयुक्त  संरचनाओं  का  पता  लगाने के  लिए  इन  क्षेत्रों  लल  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  प्रगति

 पर  है  ।

 ग
 यर  परिचय  बंगाल  राज्य  विजय  ई०  एस०  बी०  बी०  और

 डी० पी पी०  एल  के  तापीय  बिजली  हों  के  पास  कोयले  > द्  भण्डार  की  स्थिति

 3114.  श्रीमति  गीता  मुखर्जी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)
 दामोदर  घाटी  पश्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  बी  ०

 थ

 ०  ई०  बी०  और  डी०

 पी०  Ufo  के  प्रत्येक  तापीय  बिजलीघर में  भंडार  करने  की  वास्तविक  नीति  या  है  और  क्या  area

 विक  भंडार  इससे  fara  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 र  1)  दामोदर  घाटी  पश्चिम  ब  गाल  राज्य  free  बो  तथा  डी०  पी०  एल०  के

 प्रत्येक  तापीय  बिजली  घर  में  कोयले  का  पर्याप्त  ware  सुनिश्चत  करने  के

 ;

 लि  ए  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 ने  कया  कार्यवाही  की  है  तथा  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी स सम्बन्धित  विभागों गो ंने  क्या  निगरानी

 प्रबन्ध  वि  ए  और
 *

 (7)  कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  faa  सप्लाई  एजेन्सियों  के  बजाय  रा  डक  परिवहन  प्रबन्ध

 का  उत्तरदायित्व  लेते  हुए  तथा  विद्युत  प्रजनन  पर  से  ध्यान  को  केन्द्रित  करने  1 Re  ला हब जली
 at

 स्थल पर  वदक  कोयले  की  सप्लाई  करने  का  उत्तरदायित्व  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  मानदण्डों  के  कोयला

 खानों से  350  किलोमीटर से  अधिक  दूरी  पर  स्थित  सभी  विद्युत  केन्द्रों  को
 लगभग  4-6  सप्ताह के

 पर  स्थित  केन्द्रों  को  लगभग  3  सप्ताह के  लिए  और  पिट  हों पर
 लिए  350  किलोमीटर
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 स
 acer  विदश

 का  समय-समय  पर स्थित  faa a  केन्द्रों को
 कोयले  की  प्राप्ति और

 उपयोग  ents  करन रते हुए  दामोदर घाटी  परिचय  बंगाल  राज्य

 _  बिजली  बी  ०  एस०  ई०  बी०  भौर  डी०  Glo  ताप
 चत

 कोयले  के  भण्डार  की

 स्थिति  बद  ती  रहती  हैं  ।  डी०  वी ०  सी  ०  डी

 es

 र
 दो

 रा  विद्युत  केन्द्रों
 केन्द्रों  के के  पास  कोयले  के  भंडार  निर्धारित  मानदण्डों  से  अधिक  रहे  अन्य  fara  दों  के  पास  कोयले के

 डार  निर्धारित  मानदण्डों  से  कम  रहे  इन  विद्युत  केन्द्र at  कोयले  के  भण्डार  कन  हग  के  Nt Gea
 कारण  निम्नलिखित  हो  सकते  हैं

 कोयले  की  तुलना  में  कोयले  की  कम  सप्लाई  आर  विद्वत  eat  क  ओर  से  बेगम

 Dl  में  देरी ।

 > =  ry  | भोर  (  )  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  उत्पादन  बढ़ाने  यह  सुनिश्चित  करने  के

 किया कोय  ने  की  पय
 कि  विद्या  त

 केन्द्रों
 को

 लदान  और  ढुलाई  के  लिए  प्त  मात्रा  उपलब्ध  भरसक

 पहुंचाना  कोल  इंडिया  लिमिटेड प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  ढुलाई  करके  कोयला  विद्युत  केन्द्रों  के  स्थल  पर

 करन  क  ए  सरकार  ने  कई का  कार्य  नहीं है  ।  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार
 wey  उठाए हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  कदम  शामिल  ड्

 i.  कोयले के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  तथा  था  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 पि |  |  द्यूत त  न्द्रों  क ेलिए  कोयले  की  ढुलाई  किए  जाते  के  लिए  अधिक  संख्या में  बैंगन

 सप्लाई  करन ेके  लिए  उपाय  किये  जाय  ।  ऊर्जा  मंत्री  ने  अक्सर  980 में  रेल  मंत्री

 के  साथ  विचार  निर्णय  किया  था  तथा  कोयले  की  सप्लाई  और  ढुलाई  में  समुचित
 समन्वय  सुनिश्चित  करने  की  व्यवस्था  की  समीक्षा  14  मौर  15  नवम्बर  1980  को

 हुए
 faa  मंत्रियों

 के
 सम्मेलन  में  की  गई  थी  ।

 2.  विद्या  त  केन्द्रों  की  कोयले  की  मानीटरिंग  करने  के  लिए  कोयला  रेल  मंत्रालय

 facia  विभाग  तथा  केन्द्रीय  विद्य/त  प्राधिकरण  के  बीच  घनिष्ठ  qeqa  रखा  जा

 at  faa  केन्द्रों  को  कोयले  की  सप्लाई  qHTe  के  लिए  उच्च  स्तरीय
 मंत्रालय पिय  बैठकें  समय-समय  पर  की  जाती  हैं  ।

 3.  मंत्रिमण्डल  की  औद्योगिक  अवसर  रचता  समिति  भी  कोयले  के  उत्पादन  तथा  ढलाई

 विशेਂ  सूप  से  विद्य  त  केन्द्रों को  ढुलाई  की  समीक्षा  करती

 तर 4.  वैगनों को  रोके  रखने  की  अवधि  को  कम  करन  लिए  विद्युत  केन्द्रों  से कहा  गया

 है  कि
 वे  यह

 सुनिधि
 बचत  करें  कि  कोयले की गिर  से  खाली  की  जाएं  तथा

 तीज
 aaa  se छोड़  दो  जाय  ।

 रुगग  एककों  को  बहत  एककों  में  सिलाना

 3115.  शो  के०  राममूर्ति  का  विधि  cara  पौर  क्त  ही  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 M1
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 रुग्ण  एककों  को  वृहत  एककों  में  समाहित करने  की  वे  11  योजनायें  क्या  हैं  जो  सरकार
 के  विचाराधीन  ओर

 (@)  इन बृहत  कम्पनियों  में  से  कितनी  वाद ेदेशी  कम्पनियां हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  पी०  (®)  यह धारणा  की  जात  है
 कि  माननीय  सदस्य  का  aga  शब्द  का  अभिप्राय  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  की

 कम्पनियों से  स  विभाग के  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  की

 कम्पनियों  के  साथ  रुग्ण  एककों  के  विलयन  के  लिए  निम्नलिखित  7  योजनाएं

 1-  मास  मेक्डोवेल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  मास  हिन्दुस्तान  पोलिमसं  लिमिटेड

 का  विलयन

 2.  मेसी  पोलियोलेफिन्स  इंडस्ट्रीज  जिमटेड  के  स  saa  मीडिया  केमिकल्स

 टेड  का  विलयन

 मैसेज  ब्रूक  इण्डिया  लिमिटेड  के
 साथ प मेंससं

 सेन्ट्रो  इण्डस्ट्रियल  लाइन्स
 लिमिटेड का

 विलयन

 मेसी  इण्डियन  हम  म  पाइप  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  dad  नेशनल  राइफल्स

 लिमिटेड  का

 का  विलयन

 मैसेज  कोठा
 t  लिमिटेड के  साथ  मैसर्स

 कोठारी  शुगसं  एण्ड  कैमिकल्स

 लिमिटेड  का  विलयन

 6.
 मे सें इण्डो रिण इण्डो

 स्विस  सिंथेटिक्स जेम

 ह  कम्पनी
 लिमिटेड  के  साथ  dad  इन् ट्रेक

 फार्मा  टिकट  लिमिटेड का  विल

 iad
 te

 aa  मिल्स  लि  ड
 के  साथ  मिस  Ho  के ०  भायरन  एण्ड  स्टील

 लिमिटेड  का  विलयन कम्पनी

 इन  कम्पनियों  में  ई
 भी  कम्पनी  1956 के  उपबन्धों के  दर्तानुसार

 विदेशी  कम्पनी  नहीं  है

 बिना  चेयरमेन घल  रहे  सरकारी  उपक्रम

 पे
 3116.  श्री के०  :  व्या  रसायन और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे कि

 कया  उनके  मंत्रालय
 के

 अधीन  निम्नलिखित सरकारी  उपक्रम  उनके
 सामने

 लिखे  महीने

 से  विना  रमन  काम  कर  रहे  हैं

 बोगाईगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रो-केमिकल्स  लिमिटेड-सितम्बर  1978

 मद्रास  fearaz,  1978

 हिन्दुस्तान  एसटी  बायो
 1979
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 पाइपलाइसस  फासफेटस  एण्ड  1980

 मद्रास  रिफाइनरी  1:50

 नेशनल
 फर्टीलाइजर्स  गत  ag  से  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स-गत  वर्ष  से  कोई gz an  निदेश  और

 (@  )  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है

 रसायन  ओर  उरवंक  मंत्री  प्रकाश
 चन्द्र  सेठी  )  :  और  अपेक्षित

 सुचना  दर्शाने  वाला  ए एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  ग  area

 विवरण

 ca 1,  वो गाई गांव  रिफाइनरी  और  पेटी-केमिकल्स  लिमिटेड

 बोंगाईगांव  रिफाइनरी और  पेट्रो-केमिकल्स लिमि  ०
 के  ar  fat

 दि
 1978 ८

 रिक्त  पड़ा  मंत्रिमण्डल  की  नियुक्ति  = समिति  ere पनी के  ACTA  और  प्रबन्ध

 निदेशक
 के  पद  के  लिए  श्री  एस०  के०  एन०  एस  तनेव द् दी [प  त  के  नाम  का  अनुमोदन कर

 दिया है  ।
 इस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  आदेशों  को  शीघ्र  ही  जारी  करने की  आशा

 22.  मद्रास  फर्टीलाइजर  लिमि  ०

 अंश  कालिक  अध्यक्ष का  पद  दिसम्बर  .978  से  रिक्त  पड़ा  है  ।  पंद  के  नए  पद चरी का

 ait  चयन  किया  जाना है  +  प्रस्ताव  सार्वजनिक  उपक्रम  चयन  व ng  के  विचाराधीन  at
 =

 हिन्दुश
 तान  एंडी  बायोटिक्स  लिखी  Yo

 अंश-कालिक  अध्यक्ष  का  पद  6  1979 से  रिक्त  पड़ा  अंशकालिक  अध्यक्ष मलाका
 की  नियुक्ति  सार्वजनिक  उपक्रम  चयन  समिति क फी  पफ niet

 के  आधार
 पर  होनी

 t=,
 यह  मामला  कामिक  विभाग  को  मंत्रिमंडल  की  नियु  (tc  afafa fa  पर  अनुमोदन  प्र।प्त

 करने  के  लिए  भेजा  गया  है

 पाइ राइट्स  फास्फेट  कौर  केसी  दत्त  ifao

 अंद क फालिक  अध्यक्ष  का  पद  31-5-80  से  रिक्त  पड  है  ।  यह  प्रस्ताव किया  गया  है  कि
 hata  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  a  पद  mY 1 अंश क  पद बना  दिया  जाए  भोर

 जंगों  को  2500-30  0  रुपए के वर्तमान  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  टी ०

 बढ़ाए  गए  ग्रेड  के  वेतनमान में  नियुक्त  कर  दिया  जाए  ।  द
 स  सम्बन्ध में  सावे

 क्रम  चयन  बोड़ें  की  सिफारिश  प्राप्त  गइ  उन  हा यं वाही  की  जा  रही

 5.  मद्रास  रिफाइनरी  किसी

 प्रबन्ध  निदेशक  का  पद  दिनांक  17  1978 से  रिक्त  पड़ा  पद  को  अब  भर
 दिया  गया  है  और  श्री To  जे०  एं०  नोरो ने  कम्पनी  के  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  वा

 द  21-11-1980  से  ग्रहण  कर  लिया  है  ।
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 वि

 6.  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमि०

 अध्यक्ष  कम-प्रबन्ध  निदेशक  का  ag  पद  दिनांक  19-10-1979  से  रिक्त  पड़ा  है  ।  ara

 जनक  उपक्रम  चयन  बो  से  पुन
 बदलों  है  लि

 वह  इस  पद  के  लिए  किसी  अन्य

 पदाधिकारी
 का  चयन  करें  क्योंकि  हिन्दुस्तान  भग  निक  केमिकल्स  लिमि०  के  प्रबन्ध

 esl
 गी  पी०  एन०  देवराजन  जिनको  इस  पद  के  लिए  चुना  गया था  अपने  वर्तमान

 कायें  ला  नहीं  जा  सका  और  इस  लिए  इस  पद  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  हो  सके थे  |
 मामला  सावंजनिक  उपक्रम  चयन  ats  के  विचाराधीन  है  ।

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  किसी

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिंगी  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  का  पद  रिक्त नहीं  पड़ा  है  +
 डा०  भार०  रवीन्द्रनाथ  आई०  ए०  हिन्दुस्तान लेटेक्स  लिमि०  के
 कम-प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  पर  दिनांक  21-4-1978 से  कार्य  कर  रहे  है  ।  यहां  उपक्रम

 स्वास्थ्य  और  कल्याण  मंत्रालय  के  carafe तक  नियन्त्रण में  है  ।

 बदलना  कल  पजा tae
 x  स्क

 3117.  को  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  रसायन  आर  उर्वरक  मंत्री  ae  बताने  की  कृप
 न् नर्‌ग

 (®)  उर्वरक  1968-1976  तथा  1979
 के  अन्त  तक  कुल  कितनी  पूंजी

 लगी  श्री

 इस  कुल
 पूंजी  में  (  )  गर-सरकारी  क्षेत्र  (2)  PA

 री
 aa  क्षेत्र  (3)  सरकारी

 क्षेत्र  का  कितना-कितना  ग

 (a)  उ  उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  तथा  ब्यौरे  क्या हैं  जिनके  (1)  सरकारी  क्षेत्र  ओर  (2)
 गैर-सरकारी उर्वरक  परियोजनाओं  के  तथा  तकनीकी  सहयोग  सम  wl  ते

 तकनीकी  सहयोग  समझौते  की  शर्तें  क्या  और

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  तकनीक पकी  सहयोग
 erie

 से  हमारे

 राष्ट्रीय  उकेरा  उद्योग  को  कोई  बल  नहीं  मिला

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दौर

 lie  is

 से  (3)

 सूचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ।

 पारादीप  में  पत्तन  पर  आधारित  उकेरा  संयंत्र
 .

 3118.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  पेट्रो  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  पारादीप  स्थित

 उर्वरक  संयंत्र
 के  बारे  में  10  1980  के  अतारांकित कित  प्रदान  संख्या  228  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे कि

 कया  सरकार रने  पारादीप में  पतन  पर  भाधारित  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में

 इस  बीच  कोई  निर्णय  किया  भोर
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 यदि  तो  इस  वारे  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 यन  और  उन  रक  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता ।

 क ेमूल्य में  कमी

 ०  महिला  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे 3119.  श्री भार ०  प्रा  पूति और

 कि

 क्या  टायर  निर्माता  ट्रक  कार  वह  Ss  नप्ता और  स्कूटर राय  रों  के  मूल्य में  तीन  प्रतिशत  तक  कम

 a करने  के  लिए  सहमत  हूं
 यदि  तो  कार  और  स्कूटर  का  नया  मूल्य  कितना  होगा  गौर  यह  मुल्य

 कब  से  लागू किए  जाएं  और

 (71)  भ्र ,  1980  को  इन  टायरों  के  मूल्य  क्या थे  /
 '  ata  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  भा

 ा  कै
 जिन  9  फर्मों

 के  साथ  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय ने  दर  ठेका  किया  हुआ  उनमें  से 3  फर्मों  ने  अपने  मूल्यों  में

 विभिन्‍न  कमियां  करने  का  संकेत  दिया  है  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न हैं
 जिसमें  1-4-1980/5-5-1980  को  लागू दरें  (2)  फर्मों

 द्वारा  प्रस्तावित  कटौती  से  तत्काल  पहले  प्रचलित  दरें  तथा  (3)  बढ़ौती  के  बाद  पुनरीक्षित  चालू
 at aT लिख दी  गई  है  ।  मूल्यों  में  कमी  के  बारे  फर्मो  द्वारा  विभिन्‍न  तारीखों  को  अधिसूचित  कि हया  गया

 र लिए  गए  मूल्य  उस  तारीख  से  लागू  हुए  हैं  जिस  तारीख  को  वे  फर्म  ढारा  अधिक  रेट  किए  गए  थे  ।

 विवरण

 दो  कर्मी--मसें  डेवलप  और  मसस  अपोलो  cad  के  मामले  में  भाइटमों  के  रि

 फर्मों  द्वारा  ब  द  में  मुल्य  में  कमी  करने  के  बारे  में  सूचित  किया  गया  उन्हें  केवल  5-5
 he

 उनके दर  ठेकों में  शामिल  किया  गया  था  1-4-1980  को  ये
 साइट

 ों  इन  द

 दर-ठेके में  शामिल  नहीं  इसलिए  5-5-1980  को  इन  दो  फर्मों  की  दरों  का  नी  चे  स्तम्भ  1  से  उल्लेख

 किया गया  है  ।  जहां  तक  तीसरी  फर्म  dad  प्रीमियर  टायर  का  सम्बन्ध  1-4-1980 को  दर  ठेके  में

 प्रशासन
 नक  आइटमों के  दर  नीचे  लिए  गए ह e

 मसले  डनलप
 ee  ——

 _  (a)  टूक  टायर  साइट ज  एन
 को  दर  11-9-80  को  दर  प्रचलित

 थ
 गीत  कर  दर

 अ
 रुपए  रुपए  रुपए

 (1)  900-20  एच  2360-35  2449.38  2388.79

 -12  पी  भाई
 2645.33  2547.35 (2)  9.00-20  2389.74

 -14  पी  ०आर०
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 4 1  2  3

 2360.35  2400.39  2331.81 (3)
 12

 2389.74  2396.34  2498.36 (4)  -14

 स्कूटर  टायर

 (1)  3.50-8  ०.
 87.68  95.50  93.55

 93.53  102.32  100.37
 (2)  3.50-10

 कार  टायर  साइज
 367.29  782.10  374.24

 (1)  5.20-14
 सुपर

 डब्ल्यू 6
 व  नौ

 (2)  5.90-15  सुपर  स्टार  426.04  450.69  441.87

 माई

 6  मार

 (3)  5.60-13  49  आई-पी

 डब्त्य  6
 412.48 367.29  421.29

 377.07  412.48  404.64
 (4)  5.29-14  सुपर  स्टार

 3

 435.83  480.08  478.28
 (5)  5.90-15  सुपर  स्टार

 6  )
 2.  पास  प्रीमियर  स्टार  साइज  1-4-80  को  दर  3-10-80  को  दर

 .
 ट्रक  टायर

 1860.70  2050.00  2001  06
 (1)  9.00-20-12

 1-10-80  को  दर  रुपये कार  टायर
 339.00  333.00

 (1)  5.60-13-6  275.39

 at.
 26  3.09  331.00  325.00

 (2)  5.20-14-5
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 1  2  4

 (3)  304.62  391.00  383.00

 ड्ब्ल्यू  AUS (247)
 ITO  Te न ह  पी  कार  384.59  $13.50  503.00

 i
 6.40-}

 a
 म्  5-6  281.55  503.006  492.00

 won
 a  11.0  एस

 304.62  375.00  369.00

 is:

 5.60-13-6  आर

 डब्ल्यू  )
 20-14.6  281.55  347.00  34.00

 )
 (8)  5  90-15-6  भार  333.85  413.0  405.00

 डब्ल्यू  एस  लय  )

 स्कूटर  यर  सा  ज
 82.08  100.00

 (1)  3.5
 0-8-4  98.00

 2)  4.00-8-4  136.20  166.00  163.60

 Av]
 (3)  4.0 00-8-6  143.89  180.00  176.00

 3.  मैसेज  अपोलो  टायर  साइज  कार  टायर  5-5-80  को  30-7-80  को  दर

 दर  रुपये

 (1)  5.20-14-6  269.95  305.18  302.27

 bash  323.59  349.53  345.39 (2)  5.20-14-6

 ए.सी.ई

 (3)  5
 90.15-6  328.50  417.02  413.00

 (4)  3.90-
 15-6  353.24  349.33 87.32

 ए  सी.ई
 a

 हां  तक  कम  किए  गए  मूल्यों  की  प्रभावी  तारीख  का  सम्बन्ध  पूरि  तथा  निपटान
 निदेशालय  की  दर  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  जब  भी  कोई  फर्म  मुल्यों  में  कमी  को  अधि

 सुचित  करती
 तब  उस  कमी  को  उस  तारीख  से  ही  लागू  कर  दिया  जाता  जिस  तारीखें  को  क  नम  किए  गए  मुल्य
 afar  सूचित  f किए  गए  थे  ।  जब  भी  कोई  कम  अपने  मुल्यों में  संशोधन  करने  उनमें  करती  है  तो

 संशोधित  मूल  यों  के  बारे  में  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  सुचित  करने  की  त  री  ख  30  दिनों

 के  बाद उन  बढ़ाए  गए

 ie

 को  लागू  किया  फर्मो
 दादों

 सूचित
 alee

 मुल्यों में
 कमी  के  स्तम्भ  (3) के  न

 उन
 दरस

 से  समायोजित  कर fe  गया  जिन  तारीखों

 को  विभिन्‍न  प्रकार  के  ए टायरों  के  मूल्य  किया  ग  मन
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 हिन्दुस्तान  —  महाराष्ट्र  हारा
 विटामिन  का  उत्पादन

 3120.  थ्री  arte
 के  महालगी

 :
 क्या

 रसायन  gate  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ">  कग sy
 क्या  हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लि  (०-1

 पुणे  )
 ने  1970  में  दस

 fora
 क्रोड़  रुपये  की  लागत  से  बनाए  गये  अपने  125  ca  क्षमता  के  चिट  1.0

 ara  से

 कोई  विटामिन  catਂ  का  उत्पादन  नहीं  किया  ॥

 उक्त  area  को  स्थापित  करने  के  लिये  परामर्शदाता  के  रूप  fa  नियुक्त  किया

 गया  था  आर
 कितने  वेतन

 (7)  कया  परामर्शदाता  एजेंसी  ने  अपना  कार्य  पूरा  ि  may
 od

 x भ  रु
 उसे  पूरा  भुगतान

 Feat  गया

 लेकिन उक्त  aaa  से  अभी  भी  विटामिन  ठोस  का  कोई  दन  जा  रहा

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  विटामिन  संयन्त्र  ga:  स्था[पत्तः  के  लिये  नये

 परामशंद।ता की  तलाश  में  यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 में  किसी  अन्य  परामर्शदाता  कोई  बातचीत

 हुई  बोर

 ह्  ्
 उ

 यदि  तो  उस  ब  तचीत  का  क्या  परिणाम  रहा  ?

 .  और  उवंत्क  वस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  लि०  पिम्परी  का  विटामिन्स  प्लॉट  19723  में
 चालु  हुआ  इस

 प्लॉट ने  वर्ष  1979-80  में  17.56  टन  का  उत्पादन  किया ।  160  टन  की  क्ष  मता  काले  प्लांट के
 लिये  सरकार  द्वारा  2.33  करोड़  रुपये  की  पूंजीगत  लागत  दी  मंजूरी  दी  गई  ।.  वत  निर्धारित

 क्षमता
 175  टन  इस  प्लॉट  को  नेशनल  केमिकल  लेबोरेटरीज  पुणे  विकसित  प्रक्रिया

 पर  आधारित  किया  गया  जिनके  दायित्व  को  प्रक्रिया  पैकेज  सप्लाईਂ  तक  ही  सीमित  रखा

 गया  था  गौर  प्लांट  को  यान्त्रिक  रूप  से  कम्पनी  द्वारा  स्वयं  पूरा  किया  गया  था  ॥

 |  चूंकि  प्लॉट  के  चालू  होने  के  बाद  से  उसका  आशा  के  अनुरूप  नहीं  हुआ  भत

 सरकार ने  1976  में  एक  कसाब-दल  नियुक्त  कार्यदल  at  सिफारिशों  के  आधार पर  रोश

 प्रोडक्ट्स
 fo  से  सहायता  ली  गई  थी  जो  इस  प्लांट  को  प्रौद्योगिकी  और  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिये  सहमत  हो  गये  थे  ।

 यद्यपि  वर्ष  1979-80  के  उत्पादन  हुआ  लेकिन  दक्षता  और  परिणामों

 द्  2
 निर्धारित

 क्षमता  तक  किया  जा  सका  ।

 मत  कम्पनी  विटामिन  प्यासे  प्लॉट  के  लिये  अन्य  प्रौद्योगिकी  सहायता  प्राप्त  करतें  की
 3 से  एक  wrasse

 सम्भावनाओं  का  पता  लगाती  रही' है है  उसे  फक  परामर्श दाता  स  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  किया  है

 cate के  पुनःसंचालन के  लिए  एक  डिजाइन
 रिपोर्टे

 तैरार
 करने

 के
 बारे  में  अनुभव  प्राप्त

 है  ।-
 डाज

 जिसके  आधार  पर  वत  मियों
 sae

 करने के  लिए  पर  किया  | ह
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 सकता 21  waft वे  .70  लाख  सप्रे  के  शुल्क  पर  सहायता  प्रदान  करने  को  तथा
 दी

 गय  फिर  भी

 उन्होंने  अभी  अन्तिम रूप  से  निर्णय  करना

 हिन्दुस्तान  raratfera  महाराष्ट्र  द्वारा  उत्पादन  का  फार्मूलेशन

 3121.  श्री  आर०  Ho  सहा लगी  था  रसायन  भोर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  एन्टी  ब्नायो  fe कस  लिमिटेड  पिम्परी  पुणे  ह  पिछले  एक

 aga  ह ्र क जर ठामार्डा  सन  के  फार्मूले शन  को  प्रारम्भ  कर  दिया

 उसके  विभिन्‍न  फार्मलेशन  क्या

 पि  ने  एक  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  मुकेश  के  विक्रय  से  कुल  कितना  रुपयों

 घन  afer  हुआ  भोर

 हिन्दुस्तान  ऐन्टीवायोटिक्स  गल  पम्प
 करी  कुर्ती

 (warerse )  )  द्वारा  सूचीकरण  के

 विनिर्माण  के  1  लए  भारती  सभी
 ओषधियों

 को  प्राप्त  करने  पर  कितना  घन  लगाया  गया है  गौर
 बया  ag  धन  विदेशी  मुद्रा

 (|  दिया  गया  है  ?

 पैट्रिसिया
 रसायन  और  उत्तर  मन्त्री  काश  चन्द्र  :  ary

 हिन्दुस्तान  ऐन्टी
 वा

 यों  टिक
 चदर रप हू हर 21० लिमिटेड द्वारा २ ह रिट्ज प्रापक सि Serie

 फार्मूलेशनों  का  निर्माण

 ara  भर
 आंख

 Qal  h  स्प  में  Prat  i  =  &

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  इन  तीन फार्मूलेशनों  की बिक्री निम्न  प्रकार हुई  :

 रुपये  लाखों  में
 SHIT  26.30

 कान  मि  की  दवाई  0.95

 खि  रुपये दें
 थ  दी  masa  की इसके  अलावा  21.8  को  भी  बिक्री की  ag  y

 0  के  दोरान  बढ लक  जेन्टामाइसिन  का
 वर्ष  1979-8  tk

 सि
 re  आयात  नहीं  किया  गया  था  ।  बल्क

 जेस्टामाइसिन  में  बदल
 dhl

 iad मध्यवर्ती qt  का  आयात  fear  गया था  जिस  पर  33.81

 लाख  रुपये  की  far  tt  मुद्रा  लगी

 कम्पनियों  के  निदेशकों  की  नियुक्तियों  के  लिये  agate  देने  में  घिस  स्ब

 3122  श्री  एम०  Ugo  कृष्ण  :  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 ml  झपा  करेंगें

 कम्पनी  पंजी जिस  पश्चिमी  बंगाल  के  पास  पंजीऋत  विभिन्‍न  कम्पनियों
 केन्द्र  सरक

 के  प्रबन्ध  rears  ei
 अथवा c  निदेशकों  की  नियुक्तियों  /qafighaat  के  लिये

 कम्पनी  1956  के  अनुसार  अनुमति  देने के  बारे  में  कुल  कितने  आवेदन  प्राप्त

 क्या  अनुमति  देने  में  अत्यघिक  विलम्ब  हुआ
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 भ्  तथ्य  क्या  कम्पनी  पश्चिमी  बंगाल  के  पास (7)  ate  हा ः  तो
 ग  Se कत  किन-किन  कम्पनियों ने  अनुमति  के
 fe

 क  लए  pay  mie  उनक cor  और  za  गत  तीन  अथवा  चार  वर्षों

 के  कार्यकरण का  ब्यौरा  क्या है  तथा  उक्त  प्रत्येक  कम्पनी  गे  कितना  लाभ  कौर

 (4)  उनके  मामलों  के  शीघ्र  निषटान  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  स्त्री  पी०
 से

 पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियों  यया  उन  प्राइवेट  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहा
 के प्रवन्ध  नदेशकों/पुर्ण  कालिक  निदेशकों  की  नियुक्ति/पुननियुक्ति  पारिश्रमिक  at अ  दायगी के
 कम्पनी  1956  की  घारा  369  के  अन्तर्गत  विभाग  में  सर्व a

 कम्पनियों  के

 बारे में  प्राप्त  होते हैं  ,  तथा  कम्पनी  पश्चिमी  बंगाल  के  पास  पंजीकृत  कम्पनियों  से  आवेदन

 पन्नों के  आंकड़े  विभाग  द्वारा  अलग  से  रक्खे  जाते हैं  इत  आंकड़ों  के  संग्रह  में  अत्याधिक  समर  व  श्रम
 जो  प्राप्त  किये  जाने  वाले  सम्भावित  परिणामों  के  इस  तथ्य  की  दुष्टि  में  रखते  हुये

 समनुरूप  नहीं  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  भी  इस  प्रकार  की  प्रत्येक  कम्पनी  के  गत
 फोन

 वनों  में  कमाये  गये  लाभ  से  सम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।

 विद्यमान  प्रक्रिया  के  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  की  नियुक्ति  तथा  gifzarfa  पिक  की
 any  की  बाबत  कम्पनियों  से  प्राप्त  6०  दिन  की  अवधि  के  अन्दर  निपटाये  ज  Ts!

 गोद-पत्न  की  प्राप्ति  यह  प्रता  लगाने  के  लिये  आरम्भिक  संवीक्षा  की  जाती  है  कि  क्या  सभी

 । अपेक्षित  सुचना  तथा  हिस्सेघारियों  की  साधारण  बैठक  में  कम्पनी  का  भेजे  गये

 ।  कम्प ga  में  दृष्टिगोचर  हुई  किन्हीं  अपूर्णताओं  का  कम्पनियों  की  तुरन्त  परामर्श  दिया  जाता

 के  प्रस्तावों  की  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  परीक्षा  की  जाती  जिसमें  प्रबन्ध  के
 विरुद्ध  यदि  कोई  तो  शिकायतों  तथा  कोई  निरीक्षण/जांच  जो  लेखा  विषयों  की  गई  एवं

 at  गई  अनुवर्ती  कार्यवाही  का  वर्णन  होता है  ।  ये  आधार  सामग्री  ag  विचारों  सुसंगत  है  कि  क्या

 fagi  क्त  के  लिये  प्रस्तावित  व्यक्ति  प्रश् नाश् पंद  पद  घारण  करन ेके  लिये  एक  एवं  उचित  व्यक्ति

 है  तथा  इस  व्यक्ति  की  जनहित  के  विरुद्ध  होने  की  सम्भावना  तो  wal  है  ।

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  पर  1678  कार्यकारी  मार्गदर्शक

 को  गैर-कानूनी  तथा  कम्पनी  1956  के  उपबन्धों  के  शक्ति-अतीत  के  रूप  उद्दीन च्छ्न
 न्

 कर  दिया  इस्  मामले  पर  सरकार  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  अपील  की  गई  थी  ।  सर्वो

 लप  ने  दिनांक  29  1930  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  पर  भन्त:क

 रोका देश  प्रदान  करते  निदेश  दिया  गया  था  कि  केन्द्रीय  उन  कम्पनियों  जिन  होंने  अपने

 भावहीन-पत्न  नवम्बर  1278  के  मागंद्शंक  नियमों  के  अंतगर्त  विवादित होने  से  आपति  त  की  के

 प्रबन्धकीय  कार्मिकों  के  पारिश्रमिक  की  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिये  विधायित  नह हीं  करेंगी  |  इस

 दुष्टि  से  कम्पनियों  से से  1978  के  मागंद्शक  नियमों  पत्तों के  agiew faarae  के  लिये
 रै  Aaa  आ

 भोजन-प

 TSU  vt |  स्वीकृत या  अन्यथा  बताने  के  निवेश  ये  स्वरूप  कुछ  सीमा  तक  आवेदन

 qat  के  निपटान में  उक  देरी  होती
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 सस्ती  किस्म  at  फिल्मों  का  निर्माण

 3124.  श्री  छ् ०  मानना  :  क्या  सुचना  भोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 निर्माण  कर  रहे  फिल्म

 क्या  सरकार को  मालूम  हक  कती
 मनोरंजक

 Ia  जाली  orl  साल  aaa  फिल्मों निर्माताओं  में  हमारे  देश  की  सकत  को  नष्ट  iS
 साधक  nes फिल्मों को  बनाने  की  भावना

 स्वागत  भर

 य  तो  क्या  उनका  विचार  फिल्म  निर्माता  सांस्कृतिक  भीर  ऐतिहासिक

 से  रपट  ग्रंथों  के  आधार  पर  उन  THAT  ||  बतान HT  सलाह  का
 है  जो  हमारे  देश  के

 लोगों  का  जी  1  विनीत  करते  हैं  ?

 सुचना  आर  प्रसारण  मन्त्रालय  से  यप  सनद  कुमुद  बेन  एस०  :.  और

 जो  नहीं  ।  फिल्मों  का  निर्माण  निजी  क्षेत्र  में  और  सर्कार  का  इम  सूप  में में  फिल्मों  के

 निर्माण  पर  कोई  नियन्त्रण  नही ंहै  ।  प्रमाणीकरण  से  पहले  सभी  फिल्में  चलचित्र  अधिनियम

 1952  उपबन्धों  कौर  इसके  rata  जारी  किए  गए  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  फिल्म  सेंसर
 बोर्ड  द्वारा  सेंसर  की  जाती  हैं  ।  इन  मागं दर् गी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  as  अन्य  बातों  के  ag

 सुनिश्चित  करता  है  फि  कर्ता  और  आतंक  के  निरपेक्ष  या  वर्जनीय  दृश्य  न  दिखाएं  जाएं और
 मग श्लील ता  और  भ्रष्टता  द्वारा  मानसिक  संवेदनशीलता  क्षुब्ध  न  की  जाए  |  सिनेमा  की

 सांस्कृतिक  गुणवत्ता में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  भारतीय  फिल्मों  के  लिए

 7s स्थापित  किए  हुए  हैं  ।  पुरस्कार  कलात्मक  उत्कृष्ट  फिल्‍मों  को  प्रोत्साहन  देते  हैं  |
 राष्ट्रीय

 फिल्म
 विकास  जो  भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम है  अच्छा  फिल्मों  के  निर्माताओं  के  लिए  ऋण

 प्रदान  करता  है  और  उनके  वितरण  और  प्रदर्शन  में  सी  सहायता  करता  है

 ह  alta  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फ़िल्म  समा  et  ta
 ९

 3125.  ait  रहे  क्या  सुचना  आर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः  |...  ड

 कया  यह  सच  हे है  कि
 भारत

 3 3  1981  को  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समरोह
 ध जित  कर  रहा

 यदि  तो  भारत के  इस  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  कितने  और  कौन-कौन  से

 देश  भाग  ले  रहे  और

 इस  समा sy te  के  लिए  चुनी  गई  भारतीय  फिल्मों के  नाम  क्या  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मस्ती  कुमुद  बेन  एम०

 हां

 निम्नलिखित  61  देशों  ने  समारोह  में  भाग  लेने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की है

 15)
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 (1)  आस्ट्रेलिया  (2)  आस्ट्रिया

 (4)  बांग्लादेश (3)  बहराइन

 (5)  बेल्जियम  (6)  बोलीविया

 (7)  ब्राज़ील  (8)  बुल्गारिया

 (10)  चिली (9)  कनाडा

 (11)  चीन  (12)  कोलम्बिया

 (13)  क्यूबा  (14)  चेकोस्लोवाकिया

 (15)  डेनिम कों  (16)  मिस्र

 (17)  फिनलैंड  (18)  फ़ांस

 (19)  जमंन  संघीय  गणराज्य  (20)  जमीन  जनवादी  गणराज्य

 (21)  घाना  (22)  ग्रीस

 (23)  हांग  कांग  (24)  हंगरी

 (25)  इन्डोनेशिया  (26)  इराक

 (27)  इटली  (28)  जमाया

 (29)  जापान  (30)  कीनिया

 (31)  कुवैत  (32)  लाओस

 (33)  मालिकों  (34)  मंगोलिया

 (35)  नेपाल  (36)  नीदरलैंड

 (37)  न्यूजीलैंड  (38)  नाईजी  रिया

 (39)  नावें  (40)  पाकिस्तान

 (41)  पेरू  (42)  मिली  पाइबस

 (43)  पोलैंड  (44)  पुतंगाल
 (45)  रुमा  निया  (46)  स्पेन
 (47)  श्रीलंका  (48)  स्वीडन

 (49)  स्विटज़रलैंड  (50)  सी  रिया

 (51)  ट्यूनीशिया  (52)  टकी

 (53)  संयुक्त  अरब  इसी  रात  (54)  इंग्लैंड

 (56)  सोवियत  संघ

 (57)  उरुग्वे  (58)  वेनेज्वेला

 (59)  वियतनाम  (60)  युगोस्लाविया
 (61)  जाम्बिया

 (7)  मन  तक  2  जिनकी  सुची  विवरण  के  रूप  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के

 भारतीय  पैनोरमा  अनुभाग  के  लिये  चुनी  गई  हैं
 ।
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 विवरण

 भारतीय  पैनोरमा  के  लिए  चुनी  गई  फिल्मों  की  सुची

 फिल्म  का  ताम  भाषा  निर्देशित  की  गई

 आक्रोश  हिन्दी  गोविंद  निकालनी
 बांग्ला भा कलेन  सं घानी  मृणाल  सेन

 अलबडें  पिंटो को  गुस्सा

 कयों  आता  है  हिन्दी  सईद  मिर्जा
 भवानी  हवाई  केतन  मेहता गुजराती

 दादर  कीर्ति  बांगला  तरुण  मजूदार

 दूरथू  इदी  मुकाम  तमिल  के०  विजयन

 इस्तअप्पन  मलयालम  जी०  भरावा

 ग्रीष्म मु  वी०  भार०  गोपीनाथ

 हीरक  बाजार  देते  बांग्ला  लत्यजित  रे

 10  lo  जगन्नाथ कादिज  Sarre.

 11  कोलंबस  मलयालम  के ०  जी०  जाजें

 12.  art  भारती

 13  निकालकर  तमिल  भारती  राजा

 14  दक  रभारणन  तेलुगु  के०  विश्वनाथ

 15  सतह से  उठता  हिन्दी  मणि  कौल

 16  शोध  हिन्दी  बिप्लब  राव  चौधरी

 17  सिम्हासन  मराठी  जब्बर  पटेल

 15  साई  पारांजपे हिन्दी ~
 19  दिग्गज  इंडियन

 feer  अंग्रजी  श्रीधर  की  रोसागर
 20.  बंछरामर  बिन  तपन  सिन्हा
 21.  चक्र  हिन्दी  रवीन्द्र  धम  राज

 की  गेस  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  में  नाम

 3126.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  qzifaaa,  रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 aie,  कलकत्ता  और  कानपुर  अलग-अलग  घरेलू  गस  सिलिण्डरों  के

 लिए  प्रतीक्षा  सुची  में  नामों  की  संख्या  कितनी

 कथित  महानगरों  के  अतिरिक्त  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कुल  समेकित  प्रतीक्षा

 सूची  क्या  और
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 प्रतीक्षा  सूची  के  अनुसार गैस  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  उसके  परिणाम

 FAT  रहे  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  वी योजना हैं

 पेट्रो  रसायन  alt  उर्फ  चक्र  प्रकाशा  चन्द्र  बम्बई

 कलकत्ता  और  कानपुर में  खाना  पकाने  की  गस  के  के  आबंटन  के  लिए  प्रतीक्षा

 सूचियों  में  आवेदन-कर्त्ताओं  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 इंडियन  आयल  हिन्दुस्तान  भा  पेट्रोलियम  कुल  जोड़
 गट  यम  क कार्पोरेशन  कज  कार्पोरेशन

 (30.9180 को  ..  (1.10.80 को  (1.10.80  को

 यथास्थिति )

 दिल्ली  273325  25131  78028  376484

 बम्बई  104660  164064  268724
 मदास  136262

 कलकत्ता  45174

 कानपुर  3949

 भाग  के  उत्तर  में  दिये  गये  aed  को  छोड़कर  ava  egal  के  संबंध में  गत  तीन
 वर्षों  के  लिये  समेकित

 प्रतीक्षा  सूची  में  कुल  आवेदन-कर्ताओं  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  सूचना

 नीचे  दी  गई  है
 :--

 1977  1978  1979  1980

 इंडियन  आयल  —  —  10291-6
 कॉर्पोरेशन

 उपलब्ध  नहीं  (30-9.80  को

 भारत  qaifaan  142432  218186  223873  317063
 कारपोरेशन  (1.4.77 को  (1.4.78 को  (1.4.79 को  (1-4.80 को

 हिन्दुस्तान

 पेट्रोलियम  कार्यो  2331.6  558396  1066182

 (10.10.80  को 313.19
 को

 <= i  कक  का  मकान
 /  HOTS)  —  यथास्थिति )

 ग  उत्पाद  उपलब्धता के  कारण  गैस  कनेक्शनों को  अधिक  संख्या  में  स्वीकृत

 करना  सं  भव  नहीं  हुआ  ह  तरल  पेट्रोलियम  गैस  को  बम्बई  हाई  सम्बद्ध  गैस  से  निकालने  की

 सुविधाओं  के  ATH  ढोने  पर  और  उसके  साथ  ही  मथुरा  और  कोतवाली  शोधन शालः ओं  से  अतिरिक्त

 उत्पाद  उपलब्ध  होने  पर  वर्ष  1981  के  आरंभ  से  पर्याप्त  मात्रा  4  नये  गैस  कनेक्शन  जा  दी  किये  जनें

 की  नाशा  की  जाती  है
 ।
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 दर्  ——

 sat fret  सूची  में  से  किये चाल  योजनाओं
 के  नये  नामांकन  मुख्य  रूप  से  ग्र

 जायेंगे  vada  अनुमान  के  वर्ष  1981  की  पहली  तिमाही  से  मार्च  1982 तक  लगभग

 12  लाख  नये  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  तरल  पेट्रोलियम  गैस  कनेक्शन  दिये  जाने  को  ara की  जाती  है  ।

 ऐसी  आशा  है  कि  बाद  के  दो  वर्षों  में  नये  ग्राहकों  को  कम  से  कम  8  लाख  प्रतिवर्ष  की  दर  से  कनेक्शन

 जारी  किये  जायेंगे  ।  इन  सुविधाओं  के  आरम्भ  होने  के  परिणामस्वरूप  वर्ष  1983-84 तक  लगभग  30

 लाख  नये  ग्राहकों  को  नामांकित  किया  जाता  है  |

 कम्पनियों  में  सरकारी  निदेशकों  की  नियुक्ति

 3127.  श्री  के०  लक प्पा  क्या  fafa  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उन  जिनमें  सरकार

 के  पहली  और  31  अक्तूबर  के  दौरान  घारा  408  लगाई  के  निदेशक  मण्डलों  में

 निदेशक  नियुक्त  किया  और

 उनकी  योग्यताएं  और

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  पो०  :  तथा  एक  विवरण

 संलग्न है  ।
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 बिहार  के  गिरिडोह जिले  में  कोयले के  भंडार

 3128,  श्री
 ए०  के०  राय  :  क्य  nsit  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  गिरिडीह  जिले  त्रिदोष
 रूप

 से  गिरिडीह  के  सदन  में  कोककर  तथा

 कर  कोयले  के  कुल  कितने  भंडार

 कितनी  कोयला  खानों  में  कायें  चल  रहा  उनके  नाम क्या  हैं ate  गिरिडीह

 डिवीजन में  उनके  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया  गया

 इसी  क्षेत्र  में  कौन  सी  और  कितनी  कोयला  खानें  बन्द  पड़ी  हैं  और  उसके  कारण  कितने

 कर्मचारी  बेकार  हो  गये

 ia \ x  क्या  अभी  कोयला  निकाले  जाने  की  गुंजाइश  वाली  कोयल  बानों  के  बड़ी  संख्या  में  बन्द

 .  होने  ‘fate  नगर  में  गेर-कानूनी  रूप  से  खुले  रूप  में  खनन  द्वारा  कोयले  की  चोरी  हो  रही  जब

 कि  सरकार  की  ओर  से  इस  तथ्य  के  विपरीत  दावा  किया  जा  रहा  और

 |  गिरिडीह  सब  डिवीजन  में  बन्द  पड़ी  कोयला  खानों  ay
 चालू  करने  के  लिए  क्या

 वाही की  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  विक्रम  :

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 )

 से
 a

 pean

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  द्य क  ्  ah  afafaan में  संशोधनों  के  लिए  सुझाव

 3129.  श्री  बी ०  वी ०  देसाई  :  क्या  न्याय और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बनने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापार  और  उद्योग  प्रतिनिधियों  ने  सरकार से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 रिक  व्यवहार  अधि  नियम  में  कठोर  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया

 ड  पना यदि  तो  उन्होंने  इनके  लिए  क्या  कारण  ए  हैं  ;
 किन  परिवर्तनों  की  सिफारिश  की  गई  भर

 सरकार  इन  संशोधनों  पर  कहां  तक  सहमत  हुई  है

 न्याय  भर  कम्पनी  ard  मंत्री  पी०  :  से  और

 उद्योगਂ  प्रतिनिधियों  से  सरकार  की  एकाधिक्रार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  stare  अधिनियम  में  कड़े

 aadat  के  लिए  कोइ  ज्ञापन  या  अभिवेदन  अभी  विगत  में  प्राप्त  नहीं  हुआ  दे  ।  अन्यों के

 साथ-साथ  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  की  धारा  20  के  अन्तगंत

 परिसम्पत्तियों  की  सी  मा  में  युक्तिकरण  को  बढ़ाते  हुए  विभिनन  क्षेत्रों  से  कुछ  सुभाव  प्राप्त हुए  हैं
 ।  काफी

 संख्या में  संस्थाओं  में  उच्चाधिकार  विद्वेष  समिति  +  कम्पनी  अधिनियम  तथा

 साथ  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में
 संशोधनों  के  लिये  बहुत से

 धक  व्यापारिक  व्यवहार
 सुझावों  हित  अगणित  ज्ञापन भी  प्रस्तुत  किये  थे  ।  एकाधिकार
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 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  सच्चर  समिति  के  error  उनकी  पाद
 @

 के  अध्याय  19  से  22

 में  उल्लिखित हैं  ।  सच्चर  समिति  की  रिपोर्ट की  प्रतियां  30  1978  को  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत
 कर  दी  गई  थी  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोध  क
 सावर  efi  att  के

 लिये  सच्चर

 सकती  की  रिपोर्ट में  उल्लिखित  सुझावों को  स  इन  सभी  fasatfeat  पर  सक्रिय  रूप

 से  विचार कर  रही  है  ।

 उद्योग के  लिए  मूल्य
 ह  बल

 3130.  थ्रो  ato  ato | देसाई  :  रसायन  site  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  rec
 गर  जमो

 क
 लिए  धारण  मूल्य  की  ायाचल  iq sad

 मंत्रालय  की  कार्यपद्धति में  परिवर्तन  करने  जना
 को  मंजूरी दे  दी

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  a tied  T(t  के  लिए  नियंत्रित  मूल्य  में  कोई

 संशोधन  नहीं  करना  पड़ेगा

 इस  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  कितन  1  fa  और

 स उक्त  निर्णय  से  उचित  प्राप्ति  के  मानदण्ड ए
 मार  बग  कर

 होने
 की

 सं
 भावना

 रस  यन  उर्वरक
 m3

 ही  दलबीर  :  का  जी  हां  ।

 सवाद  ares अवधि  से  1  लागत पर  प्र  मूल्य
 की  संगणना  के  लिए  नई

 प्रक्रिया  निकाली है  ।

 जी  नहीं ।

 (7)
 कुल  लागत

 पर  लाम  की
 संगणना

 के  लिए  प्रक्रिया  बदलने के  कारण  वर्तमान  उत्पादन

 स्तर पर  त्न  1979-80 के  लिए  25-34 क करोड़  रुपये  आर  वर्ष
 रुपये  अर  1980-81 के  लिए  लगभग  30  करोड़

 रुपये  का  अतिरिक्त  भार  पड़ने  का  भीम  त  म

 उर्वरक  उद्योग को  कुल  लागत  चत
 लाभ  के  लिए  बदली हुई  प्रक्रिया  पूरी  तरह

 उपयुक्त है  ।

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों का  इनमें

 313].  श्री  ao  ato  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (*)  क्या  उनके  मंत्रालय  के  कोल  इंडिया के  गठन  तथा  उनकी  सहायक  कम्पनियों के  पुनर्गठन

 के  प्रस्ताव  का  विभिनन  पक्षों  द्वारा  विरोध  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  उसके  मुख्य
 कारण  क्या

 मंत्रालय के  प्रस्ताव के  व्यौरे  क्या  और

 अन्तिम  निर्णय
 fa  तक  लिए  जाने की  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  से  कोल  इंडिया  लि०  के
 गठन  कौर  सहायक  कोयला  कम्पनियों  के  ढांचे  में  परिवर्तन  का  प्रश्न इस  समय  सरकार  के

 धीन  है  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  विभिनन  क्षेत्रों  से

 उठता  |  ि  आपत्तियों
 प्राप्त  होने  का  प्रदान  नहीं

 . कार्य  भा रस्म  करने  वाले  बिजली  संयंत्र

 3132.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ड  क्या  सभी  बिजली  संयंत्रों  ने  अब  पूर्ण  क्षमता  से  उत्पादन  आरंभ कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 ~

 बिजली  संकट  कब  तक  दूर  हो  जाएगा ?  ्

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मं  त्री  fama  :  और (a  ताप
 विद्युत  केन्द्रों  की

 क्षमता  समुपयोजन  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  नीमच  करता है  ।  इन  पहलुओं  में  ये  शामिल  हैं--संयंत्र  की

 उपस्कर  की  इंधन  को  यूनिट  के  सुस्थिर  होने  की  प्रणाली  की  प्रचालन

 प्रणाली  में  विद्युत  के  किस्मों  का  मेल-जोल  तथा  भार  अनुपात  आदि  नवम्बर  1980 के
 दौरान देश  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का  क्षमता  सदुपयोग जन  45,4%,  था  ।  जल  विद्युत  केन्द्रों का  क्षमता

 समायोजन
 जल  की  उपलब्धता  पर  तथा  डिजाइन  की  दिव्यता  पर  निसार  करता

 (7)  प्रणाली  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए  कई  अल्पकालीन  तथा

 कालीन  उपाय  किए  गए  हैं  तथा  किए  जा  रहे  हैं  ।  इन  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :  थी

 (1  छुट्टियों  के  दिनों  को  अलग-अलग  दिन  के  भारों  को  रात्रि  समय  में  शिफ्ट  करके >
 भारी  द्वारा  विद्युत  को  भार  मांग  को  बेहतर  प्रबन्ध  व्यवस्था  करना  |

 (2)  प्रणाली  में  नई  उत्पादन  क्षमता  में  रोगों  से  वृद्धि  करना  ।  1980-85  की  अवधि के  दौरान

 लगभग  20,000  मेगावाट  की  अतिरिकत  उत्पादस  क्षमता  की  वृद्धि  की  परिकल्पना  की

 गई  है  परियोजनाओं  का  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के लिए  निर्माणाधीन

 सभी  परियोजनाओं  के  निर्माण  कार्यक्रम  की  विस्तृत  मानीटरिंग  की  जा  रही  है  ।

 (3)  विद्वान  प्रतिष्ठापित  क्षमता  से  अधिकतम  उत्पादन  करने  की  दुष्टि  से  वर्तमान  ताप

 fara  संयंत्रों  के  प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  में  सुधार  करने  के  लिए कई  उपाय  किए  गए

 इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :  ्

 संयंत्र  सुधार  कार्यक्रम  तथा  बेहतर  सुरक्षात्मक  अनुरक्षण
 कार्यक्रम  हाथ  में  लेने  के  लिए

 राज्य  बिजली  बोर्डों  को  सहायता
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 उपस्कर  के  डिजाइन  में  कणों  का
 पता  लगाना  तथा  उन्हें  सुधारों

 और
 प्रतिस्थापित  करने

 के  कार्यक्रम  शुरू  करना

 (7)  स्वदेशी  तथा  ea  देशी  सप्लाई  सत्ताओं  से  फुटकर  पुर्जों  को  समय  प  सप्लाई की  व्यवस्था

 '  उचित  गुणवत्ता  वाले  कोयले  को  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  गलती  करने  वाली
 खानों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  और  संयुक्त  रूप  से  सेम्पलिंग  करने

 के
 लिए  विद्युत

 केन्द्रों  के  प्रतिनिधि  वहां  तैनात  किए  जा  रहे  हैं  ।  कोयला  कम्पनियों  से  कहा  गया है  कि
 पत्थ  सलेटी  पत्थर  तथा  अन्य  विजातीय  पदार्थों  को  हाथ  के  उठाने  के  कार्य को  तेज
 करें  ताकि  गुणवत्ता  में  सुधार  हों  ।  कोयला  कम्पनियों  को  यह  सला  भी दी  गईहै  कि

 कोयला  खानों  पर  पोर्टेबिल/स्थायी  क्रशर  प्रतिष्ठापित  करें  तथा  कोयल

 साइ लिए  समुचित  कार्यक्रम  शुरू  करें  |

 (4)  जिन  इंजीनियरों  तथा  तकनीकी  कर्मिकों  को  faa  केन्द्रों  के  प्रचालन

 का  कार्य  सौंपा  गया है  उसके  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  करना  |

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  विरुद्ध  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अंतगर्त  जांच

 3  | 2  थ्री  फे०  ए०  राजन
 थी  सुशील  भटटाचाये  \  :  क्या  न्याय  site  क  ये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 |. |  आर०  एल०  भाटिया

 करेंगे कि
 ी

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  के  विरुद्ध  एकाधिकार  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 नियम के  अंतगर्त  ae  1978  से  एक  जांच  लम्बित  भोर

 यदि  तो  उसका-ब्यौरा/तथा  प्रगति  क्या है
 ?

 न्याय  भर  कम्पनी  काय  मंत्री  पी०
 :  तथा  श्रीमान

 जी  ।  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  मैसेज  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड
 गौर मैसेज  टाटा  भाइल  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  को  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  की  घारा 10  (4)  भोर  37  के  अन्तत  17  1978  की  जांच का  नोटिस

 जारी  किया  था  ।  उक्त  कम्पनियों  के  विरुद्ध  आरोप  हैं  कि  उन्होंने  उनके  द्वारा  विनियमित  टायलेट  साबुन

 को  कतिपय  ब्लान्का  के  मूल्यों  को  उसी  तारीख  से  संशोधन  करके  संविधान  से  कायें  किया  जांच

 प्रवर्तमान

 हिन्दुस्तान  लीवर  के  मामले  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग

 का  करने  ओर  इनसे  बचने  संबंधी  आदेश

 3134.
 श्री

 (६ |  क्ले०  ए०
 ha  he श्प्द्ण्य

 नादिया
 ्

 क्या
 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 162



 18.  1902  लिखित  उत्तर

 क्या  मुल्यों  में  हेरा-फेरी  और  क्षेत्र  प्रतिबंधों  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  लीवर  कम्पनी  द्वारा
 की  गई  अवरोधक  व्याख्या  क्  व्यवहार  कें  संबंध  में  ah

 bly  ona
 रिक  व्यवहार

 आयोग के  इनको  बंद  करने  और  इनसे  बचने  संबंधी  पूर्व  का  उक्त  कमा  ी  पालन
 किया  भोर

 _  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  :  एकाधिकार  तथा

 रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  दिनांक  17-3-1976  के  करो  बाज  आओਂ  Tee के

 नाथे  में  ०  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  दिनांक  5-10-1977  को  एक  पालन  का  शप  प्र-पत्र  तथा  दिनांक
 5-12-1977  को  एक  अनुपूरक  शपथ-पत्र  प्रस्तुत  किया  |

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  म०  हिन्दुस्तान  लीवर

 लिमिटेड  के  विरुद्ध  उसके  विरुद्ध  यह  आरोप  होने  एक  जांच  संस्थापित  की  कि  वे  पूर्वी  क्रिया  मुल्य
 सतत  रेखा  तथा  क्षेत्रीय  बंटन  के  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहारों  में  निरत  थे  ।  जब

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  दिनांक  17-3-1970  को  करो  |  |

 भागोਂ  आदेश  पारित  तो  कम्पनी  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यतीत  है  ं

 1969 की  धारा  55  के  अंतगर्त  सर्वोच्च  न्यायालय  के  एक  अपील  दायर  we  सर्वोच्च

 न्यायालय  ने  आयोग  के  आदेश  का  समर्थन  किया  और  कम्पनी  की  अपील  खारिज  कर  दी  ।
 चूंकि  कि  नी

 ने  आदेश  के  पालन  का  शपथ-पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया  आयोग  के  भादेश  के  उल्लंघन  का  डोई

 राजस्थान  के  लिये  मंजूर  की  गई  ग्रामीण  विघुतीकरण  योजनाएं

 _  3135.  थो  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ग्रामीण  faa  तस्कर  निगम  ने  वर्ष  1979-80  तथा  1980-81  के  लिए  राजस्थान  के

 की  हैं और  उनके  लिए  मंजूर भिन्न-भिन्न  के  लिए  कितनी  ग्रामीण  विद्युत  करण  योजनाएं

 किए गए  ऋण  का  जिलावार  ब्यौरा  क्या  ्

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  विषय त
 बोझ  इन  योजनाओं  को  बहुत  ही  धीमी गति  से

 और ्र faa कर  रहा

 ध  बोर्डे  के  काम  को  शीघ्रता  से  करने  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  क्या  ठोस

 वाही कर  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  (#)  राजस्थान  के  विभिन्‍न  जिलों
 के  लिए

 ग्राम  विजय  तीकरण  निगम  ने  1979-80  के  दौरान  20.78  करोड़  की  कुल  ऋण  राशि  को  95  प्राम

 विद्युतीकरण  स्कीमें  तथा  1980-81  (30-11-80  के  दौरान
 8.83  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता

 . की  18  स्कीमें  स्वीकृत  की  हैं  ।  जिलेवार  ब्यौरे  विवरण  में  दिए
 गए

 ग्राय
 विद्युतीय

 की  गई  स्कीमें  सामान्यतः
 5  वर्ष  तक की  अवधि ALU

 निगम  ह
 में  सोपानबद्ध  रूप  में  पूरी  की  जानी  हैं  की  राशि  निर्माण के  कार्यक्रम  तथा  वास्तविक
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 लिखित  उत्तर  1980

 979  1  Tse प्रगति  पर  किस्तों  में  a  जाती  2  0  में  स्वी कृत  का  क्रियान्वयन

 राज्य  बिजली  बोले ave  द्वारा  बड़ी  धीमी  र पाच  &  किया  जा  i  हैं  इस  समय  ऐसा  क कहना  जल्दबाजी  होगी ।

 जहां  तक  1980-81  में  स्वीकृत  की  गई  स्कीमों  का  संबंध  इन  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  अभी  शुरू

 किया  जान

 पिछले  वर्षों  में  स्वीकृत  की  गई  स्कीमों  के  बारे  में  30-6-1980  तक  की  उपलब्धियों  की  समीक्षा

 वास्तविक  लक्ष्यों  के  साथ  में  करने  पर  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  इन  स्कीमों  की  प्रगति  मच्छी  रही

 हर्  योंकि  ग्राम  विद्य/तीकरण से  संबंधित  सोपानबद्ध  लक्ष्यों  की  उपलब्धियां  94%
 अ पम्प सेट  जीत  करने के  संबंध  में  उपलब्धियां  102% ८  बनाई  गई  हैं

 (7)  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  की  स्कीमों  ा  से  4  यान्वयन
 कि

 के  लिए

 निगम के  अधिकारी  निमित  रूप  से  मानीटरिंग  करते  हैं  तथा  राज्य  बिजली  बोर्ड  के
 अधिकारियों  के

 साथ  विचार-विमर्श  भी  करते  साथ  ही  ऋण  की  दूसरी  तथा  बाद  की  किस्तें  देने  से  पहले  हमेशा

 ही  वास्तविक  प्रगति  की  समीक्षा  की  जाती  स्कीमों  के  क्रियान्वयन  में  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के

 लिए  निगम ने  कार्य  निष्पादन  बजट  की  प्रणाली  भी  लाग  की

 बीवी

 1979-80  शौर
 1980-

 81  (30-11-80
 के  दौरान  राजस्थान  में  स्वीकृत  की

 ग्राम  विद्युतीकरण  सको  मों  का  जिलाबार  ब्यौरा
 धा

 रम  सख्या  faa  को  1980-81  (30-11-86
 नाम  dom  ait  के  दौरान  स्वीकृत

 की  गई
 a

 tn '
 सं०  वपन संख्या  ऋण

 रुपये  में  )  रुपये  में  )
 नम

 4  5  6

 अजमेर  41.839

 भीतर  4  162.818 58.765

 बांसवाड़ा  239.257

 बाडमेर  469.143  130.978

 17.356

 भीलवाड़ा  8.931

 बीकानेर  256.197

 बंदी  96.779

 चित्तौड़गढ़  41.526  338.671

 चुरु  0.537 10

 1]  जयपुर  12  119.383

 200.851  15.984
 12  जालौर
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 1  2  3  4  5  6
 ce  ee  गर्म

 13  ुंझनू  5  33.949

 14  9.646 झालावाड़

 15  जोधपुर  91.074  93.180
 कोटा  159.469 16

 17  41.362  74.928

 1S  पाली  7.148  7.433

 19  125.977  9.678 सवाई  माधो पुर
 20.  सीकर  40,321  3.622

 17.143 21.  सिरोही  45,339

 22.  उदय  पुर  1.234
 $$$

 जोड़  95  882.631
 —  करा  2077-887  TT 18

 मे ंfaq  प्रारूपण का se

 पी०  राजगोपाल  नायडू  :
 क्या  saa  fhe  mrq पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विधायी  विभाग  हिन्दी  में  विधि
 प्रारूपण  का  प्रशिक्षण  देता

 यदि  तो  उसमें  1978-79  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  दिया

 क्या  उक्त  विभाग  अंग्रेजी  और  हिन्दी  को छोड़कर  किसी

 का  प्रशिक्षण  देता  और  सैन्य  भाषा
 में  विधिक  प्रारूप

 im  हन्य
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 न्याय  और
 कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  :  जी  हां  ।

 सामान्यतया  प्रशिक्षण  1  जुलाई  से  अगले  वर्ष  की  30  जून  तक  एक  वर्ष  की  अवधि  के

 लिए  होता  प्रशिक्षण  बर्ष  1977-78  के  दौरान  राजस्थान  [|  एक अधिकारी  ने  प्रशिक्षण श  प्राप्त
 b  | किया  था  ।  विशेष  मामले  के  रूप  में  1979  से  एक  वर्ष  वधि  के  लिए  राजस्थान  से  भाए

 एक  अन्य  अधिकारी  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  ati  प्रशिक्षण  वर्ष  1979-80  के  दौरान दो  अन्य

 हि
 कारियों ने  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  जिनमें  से  एक  अधिकारी  राजस्थान  से  और  दूसरा  मध्य  प्रदेश  से

 भाया  था  ।

 (#
 जी  नहीं  ।

 रक अंग्रेजी  कौर  हिन्दी  दोनों  में  ही  प्रशिक्षण  किसी  पचा गा
 नहीं  होता  है  ।  प्रशिक्षण जियों  को  विभाग  के  उन  पों  के  साथ  जो  विधिक  प्रारूपण

 Fae  किवे  उस  कार्य  में  आवश्यक  विशेष के  कार्य  में  लगे  हुए  कार्य  करने  का  अवसर  दिया  जाता  है

 योग्यता  प्राप्त  कर  सों  |  विभाग  विधिक  प्रारूपण  में  प्रशिक्षण  की  ऐसी  ही  सुविधाएं  अन्य  भाषाओं  में
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 i
 tea

 9  1980
 ee

 उपलब्ध  नहीं  कर  सकता re  wifes  इन  भाषाओं  में  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुवाद  संबंधित  राज्य
 सरकारों  के  अभिकरण  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा

 LIAS  में  वृद्धि  करना

 3137. श्री  के  ०  पो  कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  उत्पादक  राज्य  कोयले  प  हटी  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  कर  रहे

 यदि  तो  11.0  इस  प्रदान  र  कर लिया गया  और

 में कट  via  लिया  गया  है
 ? यदि  तो  इस

 उर्जा  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री

 विक्रम  :  हां

 और  प  व  की  दरों में  कैप्टन  पर  इस  समय  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 प्राकाशनाणों  दरभंगा

 3138, थ्री  हरिनाथ  मिश्र :  क्या  सुचना  ate  प्रसार  ण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आकाशवाणी  दर मंगा  के  प्रसारणों  को  कित  ी  दूरी के  अंतगर्त  सुना  जा  सकता

 क्या  यह  सच  है  नेपाल  के  पड़ोसी  तराई  क्षेत्र  मातु-भाषा  मं मिली  है  जिसे  नेपाल

 सरकार  द्वारा  दूसरी
 राजभाषा  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  दरभंगा  द्वारा
 किए

 गए
 _
 प्रसारणों  को  नेपाल  के

 तराई  क्षेत्र  में  नहीं  सुना  जा  सकता  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  प

 क्या  यह  सच  हैं
 कि

 आकाशवाणी  दरभंगा  की  स्थापना  का  एक  उद्देश्य  इसकी

 भाषा के
 जरिए  नेपाल  के  तराई  क्षेत्र  को  शामिल  करना  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  और

 दि  at,  तो  यह  प्रयोजन  किस  प्रकार  पूरा  किया  गया  है  ?

 es AT  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०
 जोशी

 दरभंगा

 केन्द्र  की  भावित  कवरेज  रेंज  75  से  90  किलोमीटर के  बीच है  ।

 तराई  क्षेत्र  मे ंआबादी  का  काफी  भाग
 में  मिली

 भाषा  है  ।  लेकिन  faety  at  नेपाल

 2 सरकार  द्वारा दूसरी  राजभाषा  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दी
 गई  हैं

 आकाशवाणी  का  दरभंगा  केन्द्र  मुख्य  बिहार  राज्य  में  ‘afafa  भाषी  क्षेत्री से  (

 को  कवर  करने  के  लिए  स्थापित
 veal

 गया  इसका  नेपाल  के  . तराई  क्षेत्र  को  कवर  करने  का

 SES दर भगा  को  गिरे  का  अनुसार अनुसार  लगा  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया
 इरादा नहीं  था  |  अतः

 ड  See,  क्षेत्र  के
 कुछ भागों  ee

 कर  रहा है
 aa
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 आकाशवाणी  दरभंगा  के  सिये  जनरेटर

 3159,  श्री  हरिनाथ  शिश्न  :  कया  सुना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ww क्या  यह  सच  है  कि  के  दरभंगा  केन्द्र  के  पास  अपना  कोई  जेनरेटर  नहीं  हैं
 गौर  ag  बिजली  की

 समाई  क pete

 ng

 त्रोतों पर निर्भर ध. ८
 बिजली  की  उक्त  सप्लाई  औसत  रूप से  कितने  समय के  लिए  उपलब्ध फ्छिली  जीव

 और

 1.0  अप  च  क  टर क्या  आकाशवाणी  दरभंगा  का  विचार  है  यदि  तो

 उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सुचना आर  प्र  रण  मंत्रालय  से  प  मंत्री  ह  |  |  aga  बेन
 डनन्नादी

 :
 टकियों  में  एक  डीजल  जेनरेटर  है  (iho दर मंगा  के  जली  की  सप्त  बन्द  हो  जाने

 पर  किया जाता  है
 भ [=  ट्रांसमीटर  के  f  लए  फि  को  ee  हीं  है  और  जिसको  बिजली

 की  सप्लाई के  लि  sq  विद्युत  ats  पर  निभ र  रहना  पड़ता  है रास्ता  पड

 णी  मंगा  प्रति  मास  ग  3:  my
 Pe E 4 ¢

 के  कार्य  क्रम  प्रसारित करता
 उपलब्धता  क  कारण  yay प्रेषण  केन्द्र  al  बिजली  की  सप्ला  समय  में  औसतन  प्रति

 मास  लगभग  24  घण्टे
 की

 कटोती
 होती

 रही
 है  ।

 शेष
 अवधि  के

 बिजली  की  सप्लाई  उपलब्ध  रही
 है ं।

 कने  लिए  62.5  Ho  वी०  ए
 जेनेरेटर  खरीदने के  प्रस्ताव  पर  इस

 समय  बिचार  कियां  जा  + >  ।  क्

 ए  र  me
 दरभंगा  आक  कम चारा  किए  आवास

 3140.  श्री  हरिनाथ  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आकाशवाणी  दरभंगा  के  कितने  कमेंचा  रियों  को  सर  कारी  आवास  प्रदान  किए गए

 भोर  |

 क्या क्या  सरकार  ने  आकाशवाणी केन्द्र  दरभंगा  के  सभी  पूर्ण  कालिक  कर्मचारियों  को  आवास

 प्रदान  करने  की  कोई ई  योजना  तैयार  की  भौर  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 सुचना और
 प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 वाणी  दरभंगा के  18  कमंचारियों  को  सरकारी  आवास  दे  दिये  गए  हैं  ।
 थ

 छठी  योजना  (1980-  वृ
 सहयोगी

 न  प्रस्ताव  समय  विचाराधीन  में

 वत  मान  केन्द्र  में  अतिरिक्त त  स्टाप  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  यो योजना  lt  लिए  Sa  साख
 दर  के  बढ़ा  हुआ

 प्रावधान अगर  ag  प्रावधान  स्वीकृत  हो  जायेगा  तो  अन्य  केन्द्रों के  साथ-साथ  दरमंगा  में  भी
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 अतिरिक्त  क्वार्टरों  के  निर्माण  को  उचित
 प्राथमिकता

 दी  जायेगी  जो  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निसार

 करेगी ।

 समय  प्रदेश की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 3141.  Giant fag  नेताम :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा व करेंगे

 (*)  कया  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  ग्रामीण  विजय  तीकरण  की  रोज  ता  बनाई  है  और

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  किन  क्षेत्रों  को
 लिया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  fara  ग्राम  विद्य,/तीकरण  कार्यक्रम

 बिजली  बोर्डों  द्वारा  तयार  किये  जाते  हैं  और  उन्हीं  के  द्वारा  क्रियान्वित  किए  ति  इनके  लिए

 नदियां  प्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  मध्यम  से  राज्य  के  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 प्रदान की  जाती  31-10-80  की  स्थिति  के  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  की  76  ग्राम faa

 करण  स्कीमें  निगम  की  जांच  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  31-10-80  की  स्थिति के

 अनुसार  राज्य  बिजली  ays  से  प्राप्त  हुई  12  स्कीमें  आवश्यक  संदयोधन,/स्प७ट
 करमों  के

 लिए  वापस

 भेज दी  गई  थीं  और  ale  के  पास  लम्बित  पड़ी  हुई  हैं  ।

 निगम  में  जांच  की  जा  रही  स्कीमों  के  अंतगर्त  भाने  वाले  क्षेत्र  तथा  UsT  बिजली  बोर्ड

 के  पास  स्पष्टीकरण के  लिए  लम्बित  स्कीमों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्र  विवरण  |  और 2  में

 दिए गये

 विवरण

 31-10-80 की  स्थिति  के  ग्राम
 faqa | es

 करण  निगम  में  वित्तीय

 सहायता के  लिए
 ग्राम  निरस्तीकरण

 स्कीमों  के
 ्  स  स

 मध्य

 म

 रक  विवरण
 भन्तगंत  भाने

 वाले

 ऋम  सं  ०  स्कीम का  सके  अंतगर्त  जिला

 य  यय  ि  अ  ज
 आने  वाला  ब्लाक

 द

 1.  बछिया  ब्लाक  मण्डला

 डिंडोरी  ब्लाक  मण्डला

 3.  ओडसी  ate  भाई थान  सरगुजा
 UST  BTTT  सरगुजा
 इन्द्रा  ब्लाक  सरगुजा

 नरूला  ब्लाक  विदिशा

 धमतरी  ब्लाक  रायपुर

 भार हल  ब्लाक  मुना
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 शहडोल

 10  शहडोल

 11  शह  डोल
 12  शिवपुर  ब्लाक  ब  तुल
 13  तुमे रन  ब्लाक  होशंगाबाद

 14  दतिया  ब्लाक  दतिया

 15  सीना  ब्लाक  दतिया

 16  विजयपुर  ब्लाक

 17  शिवपुर  ब्लाक
 18  छिंदवाड़ा  और  सौसर  छिंदवाड़ा

 19  खाटेगांव  देवास

 20  कन्नौज  दिवस

 21  afaar एस० टी  ०  स्कीम

 22  शिवपुर  .  विजयपुर की  एस०  टी ०  स्की में  मोरेना

 23  जावरा तथा  पाथरगढ़

 24.
 कुराई  ब्लाक

 25  तिल्दा  ब्लाक  रायपुर
 26  ग्वालियर

 ह
 और  भिटारवाड़

 27  सीघी

 28

 va

 रामा  तथा  रानापुर  भावुक
 सीघी 29

 30  सीधी a  ब्लाक  सीघी

 31  लेकर  ब्लाक  भिड

 32  गोहाद  ब्लाक  भिंड

 33  fas और  अंतर  भिड

 विजयडण्डी  ब्लाक 34  मण्डला

 35  पुरसेरे  ब्लाक  रायगढ़

 36  बस्तर भानु प्रतापपुर

 37  सालमगढ़  रायगढ़

 38  मलकरघधा  बिलासपुर

 39  नारायणपुर  बस्तर

 बालाघाट 40  बिहार  ब्लाक

 41  शक्ती  तहसील  बिलासपुर

 42  बरेराकेला  ब्लाक  रायगढ़
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 43  बौदा  मल्हार  छतरपुर
 44  बे  दवाडा  जबलपुर
 45  टीकमगढ़

 46  हरदा  और  बतुनियारनी  होशंगाबाद

 47  पिपारिया  तथा  बनखेडी  होशंगाबाद
 रायगढ़ 48

 49  नवागढ़

 50  दमोह

 51  शहडोल

 52.  शहडोल

 53.  खण्ड वां हलवा  ब्लाक

 54  कटनी  ब्लाक  जबलपुर

 55  बैरागढ़  जबलपुर

 56  पावई  तथा  गुन्नौर  ब्लाक  पन्ना

 51.0  पारसवाड़ा  ब्लाक  बालाघाट

 58  बिलासपुर
 59  बिलासपुर
 60  चापड़ा  तथा  धरोना  सिवनी

 61  लाखनादोर  सिवनी

 62  बेतुल
 63

 चिचोली  तथा  घोरादेंगरी

 पोट ला वाद

 नैनपुर  और  बिछिया  पण्डित

 65  जतारा भर  पटेरा  टी  कम  गढ़
 66  बारोद  ब्लाक  शाजापुर
 67.  नालखेड़ा  शाजापुर
 68  फान्दा और और  बेरिया  भोपाल

 69  पाटन  जबलपुर
 70  नादा  Pics  ददिया  दतिया

 71  मोरार  और  घाटिया गांव  ग्वालियर

 72.  बुद्धिनी  सीहोर

 To  विदिशा  और  गयाराव  विदिशा

 74.0  पनागर  जबलपुर

 75,  महादेव  ब्लॉक  इंदौर
 पारसा  मोरैना 76,
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 मध्य  प्रदेश  बिजली  बोझ  में  (31-10-80  की  स्थिति  के

 स्पष्टीकरण  के
 ong

 भेजी गई  ग्राम  विद्य,/तीकरण  स्कीमें  तथा  उनके  पास
 लम्बित स्की  मे  के  अन्तर्गत  आने  वाले  क्षेत्रों  को  दिखाने  वाले  विवरण

 क्रम  सं०  स्कीम  का  याम  अन्तर्गत  आने  जिला

 वाला  ब्लाक

 कुन्दन  ब्लाक  जबलपुर
 बावेला  ब्लाक  छतरपुर

 ब्लाक  राज नन्दन  गांव
 देवास  ब्लाक  देवास
 बागली  ब्लाक  देवास

 सीहोर  ब्लाक  सीहोर
 खेरखिया  होशंगाबाद

 कुवशी  ब्लाक  घार

 शक्ती  तहसील  विलासपुर
 10  खाते गांव  देवास
 11  भान्जा  और  दुलोगे  ग्वालियर

 ः
 12

 डिवीजन  होशंगाबाद
 ==

 कास्टिक  सोडा  का  उत्पादन

 3142.  श्री  साघवराव  नया  कया  रसायन
 और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या ठ  सच है  कि  कास्टिक  सोडे  के  बहुत  से  औद्योगिक  क  इसें सों  को  कार्यान्वित  नहीं

 किया  जा  रहा  है  अथवा  उनमें  कम  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा है ट्  अ

 यदि
 तो  लाइसेंस  प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  किस  सीमा  तक  अप्रयुक्त  1979-80

 में  तथा  1980 0  को  समाप्त  तिमाही  के  दौरान  कुल  लाइसेंस  क्षमता  और  वास्तविक  उत्पादन
 कितना  था ।

 लाइसेंसों  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  और  a

 (a)  कास्टिक सोडे  की  री
 क्ष

 मत मता
 के  उत्पादन  के  लिए  क्या

 उपाय
 किए  गए

 हैं  और  किए  जा

 रसायन  और  उवंरक  मंत्री  प्रकाश  चन्द्र  :  :  141.100  टन
 प्रतिवर्ष  की  कुल  क्षमता  वाले  कास्टिक  सोडा  के  सभी  औद्योगिक  लाइसेंस  कार्यान्वयन  के  विभिन्न
 चरणों में  है  ।
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 (2)  ere  की  कमी के  कारण  वर्ष  1979-80  के  दौरान  12.0  प्रतिशत  और

 1980-81  के  दौरान  74  ws  संस्थापित  क्षमता  का  उपयोग  हुआ  ।

 (=)  7,65,994  टन  की  वार्षिक  संस्थापित  क्षमता  वाले
 33  यूनिट  कास्टिक सोडा  के

 दन  में  लगे  वर्ष  1979-80  के  दौरान  5,49,662  टन  भोर  अप्रैल  से  सितम्बर  1980  के  आधे ay
 में  2,82,841  ca  सोडा  का  हुआ  .।

 (a)  sea  नहीं  उठता  ।

 सरकार  बिजली  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  उपाय  कर  रही  है  जिससे  क्षमता

 उपयोग  में  सुध  र  होगा  ।  आगे  सरकार  प्र  फाइट  एनोड  के  स्थान  पर  धान  के  एनोड  के  प्रयोग को  भी

 बढ़ावा  दे  रही  है दै  जिससे  बिजली  की  खपत  में  किफायत  होगी  भौर  क्षमता  उपयोग  बढ़  गा  ।

 समय  प्रदश  में  मांड  कोयला  खानों  से  कोयले  का  खनन

 श्री  नन्दकिशोर  stat 3143.  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रायगढ़  के  निकट  एक  बिजलीघर  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  की  अनुमति दिए
 जाने  के  जिसे  बाद  में  मांड  कोयला  क्षेत्र  से  जोड़  दिया  जायगा  मांड  कोयला  क्षेत्र में कोयले  के

 खनन-किये  को  तेज  करने  हेतु  सरकार  अथवा  कोयला  विभाग  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  रही  है
 मथ वा अब अब  तक  की  गई  है  भोर

 रि  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  का  क्या  रवैया

 ऊर्जा  मंत्रालय
 :  (®)  और  (

 r)
 रायगढ़  के  एक

 बिजलीघर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  अभी  तक  मशहूर  feat  गया  मांड  रायगढ़  क्षेत्र में
 भारतीय भू  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रादेशिक  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  इस  क्षेत्र  में  कोयले  के  भंडारों
 की  मात्रा  का  पता  लगने  में  लगभग  तीन  वर्ष  का  समय  लग  जाएगा  |  इसके  बाद  कोल  इंडिया  लि० को
 अथवा

 उसकी  एजेंसी  अर्थात  खनिज  गवेषण  निगम  को  विस्तृत  समन् वेषण  कार्य  करना  पड़ेगा  ।  वहां

 पूंजी  निवेश का  कोई  विचार  समन् वेषण  की  उपयुक्त  दोनों  अवस्थाएं  पुरी  हो  जाने
 sk

 किया  जा

 सकता

 मध्य  प्रदेश  स्थित  भाई०  ato  कोल  माइन्स  से  तथा  गुजरात  के  बिजली
 घरों  को  कोयले  की  सप्लाई

 3440.
 भी  नन्द  किशोर  शर्मा  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश में  रायगढ़  स्थित  भा  से-बम्बई  तथा  गुजरात  राज्य

 के  बिजली घरों  जिनकी  कुल  विद्युत  प्रजनन  क्षम  nae  mo aT  1600  मेगावाट  है  अस्थाई  रूप से

 कोयले की  सप्लाई सु
 मच  फर  हो  गई कर  शक  ई  =

 यदि  oh  eer  rocts  az

 (7)  कोयला  उपलब्ध
 होने  के  बावजूद  भी  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोड़े  को  कोयले  की  सप्लाई
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 करने से  इन्कार कर  दिया  गया  है  कौर इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  विक्रम  महाजन
 ओर

 (a  बद
 कोमला

 खानें  मध्य

 देश  के  रायगढ़  जिले  में  नहीं  बल्कि  पड़ोस  में  ही  उड़ीसा  के  सम ्म्बल  पुर पुर  जिले  में  हैं  ।

 पिछले  एक  वर्ष  की  इन  खानों  से  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  aes य पा  गुजरात  बिजली  बोड़े  को

 किसी  बिजलीघर  के  लिए  कोई  कोयला  नहीं  भेजा  गया  ।

 परन्तु  रेलवे  ने  संचालन  सुविधा  की  दृष्टि  से  4,000  से  5,000  टन  को  अला  जो  aa  ग्राहकों
 को  भेजा  गया था  उसे  महाराष्ट्र  के  बिजलीघरों  को  भेज  दिया  ।

 मध्य  प्रदेश  से  चलने  वाले  किसी  भी  बिजली  as को  ८ कोयला  देने  से  इन्कार  नहीं  किया

 गया  gi  थ
 बी०  कोयला  खानों  से  रायगढ़  तापीय  विद्युत  केन्द्र  को

 कोयले  की  सप्लाई

 द  किशोर  फार्मा  :  क्या 3145.  oft  cone द  faa  QUANT.  ऊर्जा  अना  यह  चलाते  den  करेंगे

 मध्यप्रदेश
 Tat var  रेड

 स

 लीव
 नियत  केन्द्र को  कहां  से  तथा  कितनी  मात्रा

 में  कोयले  की  सप्लाई  की  जा  रही  है  ;

 रायगढ़  स्थित  भाई  =
 बी ०  दातों

 के  पा  50
 भा

 दन  हे  भा  को

 के भण्डार हैं  ;

 यदि
 तो  इस  खान  क्त  बिजली  घर

 को  rm
 की  सप्लाई  करने के  क्या

 कारण हैं  ;  और

 इस  खान  से  उक्त
 केन्द्र  को

 कोयला  उपलब्ध
 कराने  हेतु

 क्या  कार्यवाही  करने का  विचार

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विक्रम  :  चूंकि  रायगढ़  ताप  ~ id  केसर  के
 लिए  कोई  परियोजना  रिपो  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  से  केंद्रीय  विजय  त  प्राधिकरण  को  प्राप्त  नहीं  हुई

 है  रायगढ़  ताप  विद्युत  संयंत्र  का  कोयला लिट लीकेज  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अर  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  किए  गए  प्रारम्भिक  भू-वैज्ञौनिक
 सर्वेक्षणों  से  पता  चला

 है  कि  आई०  बी
 ०  घाटी  में  500  मिलियन  टन  कोयले  के  भण्डार  विस्तृत

 भू-वैज्ञानिक  रिपोर्टों  द्वारा  ये  भण्डार  अभी  तक  श्रेणी  में  नहीं  लाए  गए  जब  तक  ऐसा

 नहीं  हो  जाता तब  तक  आई०  बी०  घाटी  कोयला  क्षेत्र  से  किसी  प्रकार  के  और  लीकेज  के  बारे  में  बचन

 बद्धता  नहीं  की  जा  सकती  ।

 जो स्थिति  site  (a)  में  बताई  गई  है  उसको  ध्यान  में  रखते  हु  इस  खान

 से  कोयला  उपलब्ध  कराने  का  ssa  फिलहाल  नहीं  उठता  ।
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 Sep
 चिल

 शता
 समीप  ल के भण्डार  का  पता  चलना

 3146.
 cea  am

 ही
 तक

 उवेंरक  मंत्री  यह  बताने  की
 ot

 कृपा  करेंगे कि  :

 सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा क्या  पक  मालय ने  उड़ीसा  राज्य  की  ACHTIZ
 भ्

 में  चिलका भील  के  समीप  तेल  के  भण्डार  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  सर्वेक्षण  अथवा  छिद्र  किया  गया  है  ;

 कपा  भण्डार  की  मात्रा  का  अनुमान  भी  लगाया  गया  है  ;  ओर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  कया  है

 ?

 aatfaan,  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  (  श्री  प्रकाशन  चन्द्र  :  और  जी  नही ं।
 सी  द्वारा द्वारा की  गई  जांच  से  पता  चला  कि  जिला  पुरी  के  स्थान  गांव  में  प्राकृतिक  तेल  वहाँ

 नहीं  आ  रहा  था  बल्कि  वहां  तैयार  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  समिति  टी  att

 ae
 (=

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 तगर & fact  में  हिडन  कट  के  पार  नया  अशोक  in &
 feast

 रण

 3147.  थी  कमला  मधुकर :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क
 रेंगे  कि

 (®  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  हिन्दी  कट  के  पार  गाव  गी  कि  में  नया  अशोक

 नगर  और  इसके  आस  पास  की  कालोनियों  का  विजय  तीकरण  अभी  तक  नहीं  किया  गया  है  जबकि ये

 कालो  नियां  1972  से  qq  बनी  थी

 दन  क  लौरियों  के  निवासियों  को  स्ट्रीट  लाइट  कौर  ate  के  कनेक्शन  देने  के

 लिए
 क्या

 कार्रवाई  की  जा  रही है  विशेषकर  जबकि  कालोनियों  तक  रोड  लाइड
 ee  ocean  कस  दी  गई

 ;

 (7)  )  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  att

 (a)  बिजली  की  सम्पूर्ण  व्यवस्था  कब  तक  हो  जाएगी  ?

 प्रन्नालय  में  राज्य  मंत्री  बिक्रम
 :  किसी  कालोनी  का  विद्युतीकरण  हाथ  में

 लिए  जाने  से  यह  आवश्यक है  कि  प्रत्येक कालोनी  के  कम  से  कम  20  प्रतिशत  c arzafca  बनाने  को

 राशि  aie तान  कर  दें  और  समुचित  विकास  प्रभार  वहन  करने  का  वच  न  औपचारिक रूप  से  दें  ।
 न्यू  भयानक  विहार  कालोनी  के  सम्बन्ध  जिसे  विजय  विकृत  नहीं  किया  गया  कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया

 + प गया  है  क्योंकि  प्लाटों  की  संख्या के  बारे  में  सूचना  उप  केर  ए  स्यान  दिए  जाने  का  वचन  और

 ag  विवरण  नहीं  दिया  गया  ् at

 दल्ली
 नगर  निगम  ar

 वा सड़कों के  अनुरक्षण  के  लिए  उत्तरदायी  एजेंसी  से  विशिष्ट  रूप

 hans  व्यवस्था  की
 जाएगी

 । न  क  क

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 कोस  em  में  लिया  जा  सकता  है  जब  सभी  सुचना
 पि  fz ललित  he

 प्रदाय
 को  दे  दी

 चेत  परत  बान
 la

 से
 स ेबताए  अनु

 तेल
 त
 तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  ली  जा  रहे ंढी  गेस  को  कीमत

 314  श्री  नार०  पी०  गायकवाड़  :  FAT  पेट्रोलियम  ,  रसायन  मौर  रक मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ड्

 कया  सरकार  को  पता है
 कि  तेल  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  महाराष्ट्र

 तथा  भर पम  क्यों  में  विभिन्न  उपभोक्ताओं  से  गेस  के  लिए  अलग-अलग  कीमत  ली
 ग

 जा
 रही

 क्यां  सरकार  को  पता  है  कि  कोयले/तेल  की  प्रतिस्थापना  के  आधार  cm  Ta  कॉ  arya

 निर्धारित
 क हरना  अनुचित  है  तथा  गुजरात  में  गस  की  कीमत  नियत  करने  के  बारे में  डा०  वी ०  के ०

 arte  वी ०  राव  द्वारा  दिये  गये  पंचाट  में  दिये  गये  जमा  सिद्धांत  प्रतिकूल हैं

 यदि at  तो  क्या  ag  सच है  कि  गुजरात में  गेस  की  कीमत  में  1966
 से

 1980  के  बीच
 थ

 State शत  से  ation  वृद्धि  हुई है  ;  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  डा०  ato  Fo  आर०  वी  owe  द्वारा  गुजरात  के  मामले  में  सैस

 की  कीमत  सम्बन्धी  पंचाट  जो  सिद्धांत  स्वीकार  किये  गये  हैं  और  जिसकी  सिफारिश की  गई
 a उनको  ध्यान  में  रखते  हुए गुजरात  में  गैस  की  कीमत  नियत  करने  प्रदन  पर

 विचार  करने  के
 लिए

 समिति
 नि नियुक्त  करना  जरूरी  समिति  है  ?

 पेट्रोलियम  रसायन  भोर  उर्वरक  मंत्री  care  चन्द्र  सेठी  हां  ।  तेल  एवं
 के  >  नि क॑  लए wrsfir ]

 |  गेस  आयोग  द्वारा  विभिन्न  क्षेत्रों  और  विभिन्न  प्रयोजन  taa के  अलग-अलग मूल्य

 aga  किए  जाते  हैं  ।  जि

 _  डा०  ato  आर०  ato  राव  के  पंचाट  में  गुजरात  में  गैस
 के  मुल्य  नियत  करते

 समय  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के  उष्मीय  समता  के  कोयले  के  गढ़े  शीष  मूल्यों को  ध्यान  में  रखा

 गया था  उन्होंने  भविष्य  में  गस  के  मूल्यों  को  तय  करने  में  वैकल्पिक ईंधनों  के  उम्मीद  समता

 सिद्धांत
 को  अपनान ेसे  नकारा  नहीं  है  ।

 1966 से  1980  की  अवधि  के  दौरान  भध्यस्था  पंच  |: 1  pon  ae  के  साथ

 बिक्री  करको  द दरों  में  वृद्धि  होने  के  परिणाम-स्वरूप  की  गई  बातचीत  से
 गुजरात  के  उद्योगों  को  दी

 जाने  वाली गस  के  मूल्य छः  बार  संशोधित  किये  ta  की
 74

 91  पये  पति  1,000
 घन  मीटर  मूल्य

 राहत  लागत  को  शामिल  fafacat की  तुलना में  वर्ष
 1967  की

 बिक्री
 कर  और  of

 मान  मलय उपभोक्ताओं  के  लिए  वर्त  [  मूल्य  al ra  दिये  )-- (2

 rd
 (1,000  fen  ect  बर  #)

 जी०  ई०  वी ०
 जी०  एम  ०  एफ  ०  सी  ०

 निजी  उद्योग
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 es
 वाली  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  वसूल

 किये  जा  रहे  मूल्य  अनुचित  नहीं

 विदेशी  कम्पनियों  को  भारतीय  sare

 3149.  श्री  राम  विलास  पासवान :  क्या  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  निम्नलिखित
 जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन 301  विदेशी

 काया गि गों  की  जिन्होंने  अपने  वार्षिक  तुलना-पत्र  और  हनी-लाभ  के  शिव रण  कम्पनी  कार्य  को
 सैं

 प्रस्तुत
 किये  Q)  भारतीय  शाखाओं  और  सहायक  कम्पनियों  के  वर्ष  1973  से  वर्ष  1979  तक

 की
 अवघि का  रायात-निर्यात  कुल  देयताएं  आदि  के  सम्बन्ध  में ० ee

 देशवार  भर  वर्षवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 sara  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी  ०  शिवशंकर  :  tet  में  संगीत  301  विदेशी
 उन  विदेशी  कम्पनियों  की  शाखाओं  से  सम्बद्ध  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1973-74  के  तुलना-पत्रों

 और  लाभ  तथा  हानि  लेखाओं  को  प्रस्तुत  किया  ari  वर्ष  19/8-79  358  कार्यरत  देशो

 कम्पनियों  में  से  141  शाखाओं  ने  अपने  तुलना-पत्रों  और  लाभ  तथा  लेखाओं  को  प्रस्तुत  किया  ary

 2  fe  1980  को  उत्तरित  wat  संख्या  2054 के  उत्तर में  जैसा  स्पष्ट  feat  गया  था  ष

 217  शाखाओं  में
 ;

 25  नौपरिवहन  कौर  विमान  चालन  व्यापार  में  लगी  हुई  थीं  तथा  उनको  अलग  से

 भारतीय  लेखाओं  को  प्रस्तुत  करने  से  मुक्त  कर  दिया  24  अन्य  भारतीय  कम्पनियों  में  समामे  लित
 c

 a  थीं  इस  प्रकार  से  उनको  अलग  से  लेखाओं  को  प्रस्तुत  करना  अपेक्षित  नहीं  था  ,  जबकि  अनप

 निष्क्रिय  हो  गई  थी  या  बन्द  होने  की  प्रक्रिया  के  अंतगर्त  थीं  ।  विदेशी  कम्पनियों  की  141  शाखाओं

 और  113  सहायकों  के  कम्पनी  अनुसार  और  आदेशानुसार  व्या पारा वर्त

 कर  से  पुत्र  आयातों  और  निर्यातों के  जिनके  सम्बन्ध  में  वर्ष  1978-79  की  सुचना
 उप लब ध  है  ,  कथित  अराकीन  प्रश्न  के  उत्तर  में  लोकसभा  में  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है  1978-79  की

 प्र अवघि  में  विदेशी  कम्पनियों  की  125  सहायकों  कार्यरत  थीं  और  तुलना-पत्र  alt  लाभ त  था  हा

 लेखा  उनमें  113  के  उपलब्ध  ।  उत्पादन  का  मूल्य  कम्पनियों  के  लाभ  तथा  हानि  लेखाओं  में  प्रत्यक्ष

 रूप  नहीं  दर्शाया  गया  है  किन्तु  यह  बिक्री  के  मूल्य  में  व्यापक  रूप  से  प्रतिबिम्बित  होता है  ।
 बम

 2978-79  की  अवधि  में  विदेशी  कम्पनियों  की  141  शाखाओं  और  113  सहायकों  की  देयत ५1121  ना

 xed
 et

 संलग्न  ओर  11  में  दिये  गये  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या

 टी
 ०-1  545/80]  ।

 qa  वर्षो  की  समरू पक  सुचना  तेयार  नहीं  की  गई  है  क्यों कि  इस  सूचना के
 के

 संकलन  में  काफी

 समय और  श्रम  लगेगा  जो  उपलब्ध  होने  वाले  परिणामों  के  समानुपात  तक  नहीं  होगा  ।

 फिल्म  संस्थान

 ——  इसा 3150.  श्री  एन०  डेनिस  क्या  सूचना
 र

 गरम  स्थापित  किये  गये  फिल्म  संस्थानों (*)  केन्द्रीय
 सरकार

 का  ब्यौरा  कया  ि
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 18  1902  लिखित  उत्तर

 सूचना  जोर  प्रसारण  मं  rem  उप-मंत्री  (eal  री  कुमुद बेन  एम०  :  केन्द्रीय

 सरकार  भर  राज्य  सरकारों  द  रा  निम्नलिखित  फिल्‍म  संस्थान  स्थापित  किए  हुये हैं  :--

 (1)  केन्द्रीय  सरकार--भारतीय  फिल्म  और  टेलीविजन  पुणे  ।

 (2)  राज्य  सरकारें--तमिल  नाडु  सरकार  द्वारा  स्थापित  इंस्टीट्यूट  आफ  फिट ल्म  टेक्नोलाजी

 #
 मद्रास  ।

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  स्थापित  एस०  जे०  पॉलीटेक्निक

 बंगलौर  ।  यह  चलचित्रिकी  और  ध्वनि
 इंजीनियरी

 में  भी
 प्रशिक्षण

 देता है  ।

 भारतीय  फिल्म  और  टेलीविजन  पुणे  :
 इस  संस्थान  को

 1980  में
 फिल्म

 निर्माण  की  कला  कौर  तकनीकी  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  उपलब्घ  करने  के  aa

 स्थापित  किया  गया  था  ।  इसमें  दूरदर्शन  कर्म  के  लिए  भी  प्रशिक्षण  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 करने  के  बाद  इसका  नाम  भारतीय  फिल्म  और  टेलीविजन  संस्थान  कर  दिया  गया  था  ।  ag  संस्थान
 1  1974  से

 सोसायटी
 के  रूप  में  काम कर  रहा  यह  संस्थान

 इस
 समय

 निम्नलिखित

 विधाओं में  डिप्लोमा  प्रदान  करता  है

 (1)  चलचित्रिकी

 (2)  सम्पादन

 (3)  निदेशन

 4)  ध्वनि  रिकार्डिग  ओर  इंजीनियरी  .

 संस्थान  में  दाखला  एक  लिखित  प्रवेश  प  ett att  और
 सतर  बाद  a  के  आधार  पर  किया

 जाता  है  पहले  तीन  विधायकों  के  लिये  20  छात्रों  को  और  ध्वनि  रिका  ST  और  ध्वनि  इंजीनियरी  के

 पाठ्यक्रम  के  लिए  12  छात्रों  को  दाखला  दिया  जाता  है  ।  7  स्थान  अविका-एशियाई देशों  के  विदेशी

 छात्रों के  लिए  सुरिक्षत हैं  ।  संस्थान  के  फिल्म  विंग  में  प्रशिक्षण  सैद्धान्तिक  और  व्यावहारिकता  दोनों

 रि

 इंस्ट्रीट्यूट  माफ  फिल्म  आडि यार :  सेंट्रल  पाली  टैक्सी  मद्रास  में
 शुरू  as

 चित्रिकी  और  ध्वनि  रिकार्डिग  में  छात्रों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  1945  में  एक  अनुभाग  खोला  गया

 था  बाद  में  1950  में  इस  अनुभाग  का  दर्जा  एक  अलग  इंस्टीट्यूट  आफ  फिल्म  टेक्नोलॉजी के  रूप  में

 बढ़ा  दिया  गया  था  ।  इस  समय  यह  संस्थान  निम्नलिखित  प्रस्तुत करता  है

 ()  निर्देशन  और  स्क्रीन  प्ले  लेखन

 (2)  चलचित्रिकी

 (3)  ध्वनि  रिकार्डिग  और  ध्वनि  इंजीनियरी

 (4)  फिल्म  प्रोसेसिंग

 (5)  सम्पादन

 (6)  अभिनय
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 लिखित  उत्तर  9  1980

 छात्रों  का  चयन  तमिलनाडू  और  भारत  के  अन्य  राज्यों  से
 ौर

 विदेशों  से  भी  योग्यता  के

 आधार पर  किया  गया  है  ।

 .  पश्चिमी  बंगाल  में  कम्पनियों  के  निदेशकों  को  नियुक्ति  के  लिये  अनुमति

 3151.  डा०  ए  भाजपा  :  न्याय  भर  कम्पनी  कायें  मंत्री यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 —— कया  यह  सच  है  कि  कम्पनी  पश्चिम  बंगाल  ती  पास  पंजीकृत  बहुत  सी

 कम्पनियो ंसे  aq  1980  के  दौरान  प्रबन्ध  निदेशकों  कालिक  निदेशकों  की
 नियुक्ति/पुरनियुक्ति

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  हेतु  अनेक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 क्या  उक्त  भावेदन  पा रि लब्धियों  सहित  पारिश्रमिक  नियत  कफ  आदि

 पर  सरकारी  निर्णय  अभी  किया  जाना

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ऐसी  प्रत्येक  कम्पनी  के  नाम  क्या  हैं  तथा  गत
 तीन  वर्षों में  प्रत्येक  को  कितना  लाभ  हुआ  तथा  ऐसे  प्रत्येक  व्यक्ति  का  नाम  क्या  ओर

 गाविन  पत्रों  की  और  अधिक  बिलम्ब
 किये

 बिना  निपटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें
 ह  =

 नार
 =

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०  दिवश  से  पब्लिक  लिमेटेड
 कम्पनियों  तथा  उन  प्राइवेट  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  को  सहायक  के  प्रबन्ध

 के  लिये निदेशकों कालिक  निदेशकों  की  नियुक्ति/पुनरनियुक्ति,  तथा  पारिश्रमिक  को  अदायगी

 कम्प  नी  1956  की  धारा  269  के  अंतगर्त  विभाग  में  सभी  कम्पनियों के  बा
 a  प्राप्त  होते  तथा  कम्पनी  पश्चिमी  बंगाल  के  पास  पंजीकृत  कम्पनियों  से  भोजन-पत्रों

 के  आंकड़े  विभाग  द्वारा  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  इन  आंकड़ों  के  संग्रह  में  अत्याधिक  समय  q

 जो  प्राप्त  किये  जाने  वाले  सभावित  परिणामों  के  इस  तथ्य  की  दृष्टि  में  रखते  हुए

 समनुरूप  नहीं  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  भी  इस  प्रकार  की  प्रत्येक  कम्पनी  के  गत  तीनों

 वर्षों में  कमाये  गये  लाभ  तथा  पदचारियों  के  से  सम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  करने  की  इच्छा  व्यक्त

 ह
 ss  विद्यमान  प्रक्रिया  के  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  की  नियुक्ति  तथा  पारिश्रमिक  की  अदायगी

 की  बाबत  कम्पनियों  से  प्राप्त  आवेदन-पत्र  60  दिन  की  अवघि  के  अन्दर  निपटाये  जाते  हैं  ।

 पत्र की  प्राप्ति  यह  पता  लगाने के  लिये  आरंभिक  संवीक्षा  की  जाती है  कि  क्या  सभी  पा क्षत

 os सुचना  तथा  हिस्सेघारियों  की  साधारण  बैठक  में  कम्पनी  का  भेजे  गये
 — है  कम्पनियों के दृष्टिगोचर  हुई  किन्ही  अपूरणताओं  का  कम्पनियों  को  तुरन्त  परामशं  दिया  ज

 प्रस्तावों  को  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  की  रिपोर्ट  क  अधार  पर  परीक्षा  की  जाती  प  प्रबन्ध  के  विरुद्ध
 ् ण्  रा  2  #  f=

 यदि  कोई  तो  शिकायतों  तथा  कोई  रि  चष्य1्च्ा  [ण/जांच  जो  लेखा  की  गई  एवं  की  गई
 ह

 अनुवर्ती  का  र्थ  सुसंगत हैं  कि  नियुक्ति  के
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 18
 1902  (a) ae

 लिखित  उत्तर

 पद  धारण  क रने  के  लिये लिये  प्रस्ताव  जित  3 प्रदान द  कालग  एक  ललच बल चन  faa’  ब्यक्ति है  तथा  इस

 व्यक्ति की  नियुक्ति  जनहित  क ेfae  ह  ने  की  संभावना  तो  नहीं है  ।

 दिल्ली  उच्च-न्यायालय  ने  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  पर  1978  कार्यकारी  मा र्गद शंक  नियमों
 1956  के  उपबन्धों  के  शक्ति-अतीत  कं  रूप  उच्छिन्न कर गर-कानूनी  तथा  कम्पनी  अधिनियम

 दिया  है  ।  इस  मामले  पर  सरकार  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  अपील  की  गई  थी  सर्वोच्च  न्यायालय

 मेरी  ata  29  सितम्बर  1980  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  पर  अन्त:कालीन  रोकादेश  प्र

 करते  निदेश  दिया  था  कि  केन्द्रीय  उन  कम्पनियों  जिन्होंने  अपने  आवेदन-प  त्र  नवम्बर

 1978 के  मार्गदर्शक  नियमों  के  अन्तर्गत  विधा  जीत  होने  से  आपत्ति  की  के  a oaiaeacs Taeyayy z का
 मित्रों  के

 पारिश्रमिक  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिये  विधामित  नहीं  करेगी  ।  इस  दृष्टि  से
 कम्पनियों

 से

 1978 के  मार्गदर्शक  नियमों  के  अनुसार  आवेदन-पत्रों  के  विधायक के  लिये  स्वीकृति  या अन्य था

 बताने  के  रि निवेदन  किये  गये  हैं  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  कुछ  सीमा  तक  आवेदन  पत्रों  क
 निपटान  में

 कुछ

 देरी  होती
 है

 गोन्टरमान  पाइप से  कलकत्ता

 3152.  डा०  Go  यू०  आजमी :
 कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कपा क करेंगे  कि  :

 ग गो स्टर मान  पाइपस  कलकत्ता  का  गठन  क्या  है  विवरण भर

 तथ्यों  सहित  बताएं  और  निदेशक  मण्डल  का  गठन  क्या  क्त  निदेशकों
 में
 कम्पनी

 के
 शेयरों

 का
 आवंटन  और  वितरण  क्या  भौर  विदेशियों  के  पास  यूनिटों  म  कुल  संख्या  कितनी है  और  शेयरों  की

 कीमत क्या  लि

 क्या  विदेशी  देयर धा  रिता  के  सम्बन्ध  में  गम्भीर  विवाद
 उठा  है  और  क्या  कम्पनी  विधि

 ars  द्वारा  कोई  रोधक  आदेश  जारी  किया  था  जिसे  विदेशी  शेयरधारियों ने  माना

 ।  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  विवरण  क्या

 क्या  उन  सभी  के  विरुद्ध  आगे  की  कारंवाई  करने का  प्रस्ताव है  जिन्होंने  इस  सम्बन्ध में
 बो  के  निदेशों  का  पालन  नहीं  किया ;  और

 (=)  गत  तीन  वर्ष  के  कुल  उत्पाद  क्रय-विक्रय  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 दम न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  पी०  )  :
 इस  कम्पनी  में  विदेश

 वित्तीय  निदेशकों  और  अन्यों  द्वारा  त  शेयर  निम्न  प्रकार  हैं
 ह

 क्रम  सख्या  नाम
 _10  रु०

 प्रत्येक के  झ्षेयरों की की  संख्या
 कमकर  a

 1  गोन्टरमनपा  इयर्स  जी०  न् 7.0  «  ato  एच  3,60,000

 ")  (40  प्रतिशत का  गठन  करते
 2.  डेस्क  सेल  फर  विरोध  लिखे  1,80,000

 wana  एन  विफेलजांगचे फट  (20  प्रतिशत  का  गठन  करते
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 1  2  3

 3.  इण्डस्ट्रियल प फाइनेंस  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  29,178

 4.
 इन्डस्ट्री

 चल

 क्रेडिट
 एण्ड

 इन्वेस्टमेंट
 कारपोरेशन  41,071

 arg  इण्डिया

 5.  इण्डस्ट्रियल  डिवलपर्मेंट  बेंक  आफ  इण्डिया  47,481

 6,  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  30,650

 1.  यनाइटेड  इण्डिया  एण्ड  जनरल  इंशोरेंस  कम्पनी  लि ०  30,000

 8.  यूनिट  zee  arm  इण्डिया  37,250

 9.  यूनियन  दें बैंक  आफ  इण्डिया  100

 19,057 10.  श्री  oo || है  निदेशक
 11.  श्री  एच०  Udo  गुहा  1,600

 12.  श्री  ag  )  100

 13.
 प्राय

 1,23,513
 —————  sTyzr  9,900,000

 नि  लिन

 r
 दिनांक  5-5-1980  तक  कम्पनी  निदेशक  मंडल  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी

 1.  श्री  जी०  भय

 2.  श्री  डब्ल्यू०  निदेशक  एच०  वैकल्पिक  निदेशक  )
 3.  श्री  एच०  निदेशक  एच०  Gro  पैनका  वैकल्पिक  निदेशक )

 ल् 4.  श्री  एच०  एल०  निदेशक

 5.  श्री  एच०  एन०  निदेशक  एल०  एस०  tate-aafera  निदेशक
 6.  श्री  एच०  के ०  प्रबन्ध  निदेशक

 श्री  एच०  एन०  निदेशक

 ए
 >  श्री  ए०  गार०  निदेशक  (Ato  खा०  fro  द्वारा  नामित )

 से  मई  1980  कम्पनी  के  निदेशक  श्री  हरी  नारायण  गुहा  ने  कम्पनी
 fe

 बोर्ड  की  यह  लिखते  हुए  एक  अभिवेदन  दिया  कि  उन्होंने  महसुस  किया है  कि  मे  re

 पीपर्स  जी०  एम०  बी०  एच०  सहयोगकर्ता  )  और  मेरास  डेस्चसेल  चैफट  फ  a  fae  eed azfaa,
 जैसा  बिस्ट  एन  विफेलजांग  चेफट  द्वारा  धारित  शेयरों  के  स्वामित्व  के  लिए  जो  एक

 म  i भारतीय  कम्पनी  को  करने  अंश  हस्तान्तरण  की  अनुमति  मांग  रहे  और  जिसकी  अगर अ  तदेदी

 गई  तो वह  कम्पनी के  हितों  के
 विपरीत  कम्पनी  विधि  बोडे

 ने  इस  मामले  के  तथ्यों  ह  और  परि

 स्थितियों  पर  सावधानी  पुर्वक  विचार  करके  दिनांक  21-5-1980  को  अधिनियम  की  धारा  409(2)® Sed  yey:  न

 अन्तर्गत  अन्तरिम  आदेश  इस  पर  बल  देते  हुए  पारित  किया  कि  निदेशक  मण्डल  में
 कोई  परिवर्तन

 दीं  किया  जाना  चाहिए  तथा  अधिनियम  की  घारा  409(1)  के केन्द्रीय  सरकार की  fe
 के  बिना

 अन्तर्गत कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  कि  इस  पर  क्यों  नहीं  आदेश  अन्तिम  पारित  किया  जाना
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 चाहिए  ।  कम्पनी  विधि  सुनवाई कर  रहा  है  और  अधिनियम  की  धारा  409(1)  के

 अरव  जॉच
 के

 हरदी

 तक जाने के  बाद प्राणी  चम ७ उसके  उचित  आदेश  पारित  करिए  जाएगे  |

 न वर्षों  के  अवघि में  कम्पनी  के  कल  व्यापक  रावते कल पिछले  read  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 30-4-7  18  ब कीव  वर्ष  2,96,0
 622

 र

 30-4-79 की  समाप्त  वर्ष  3,88,07  ०

 30-4-80  की  समाप्त  ay  4.59,  10,455  रु

 क  राजस्थान  पत्रिका  को  विज्ञापनों  में  कमी  करने  सम्बन्धी  समाचार

 3153,  ett  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  गी  ag  बताने की  कृपा  करेंगे
 fa  :

 क्या  उनका  ध्यान  गत  28  सितम्बर के  इण्डियन  एक्सप्रैस  में  छपे  इस समा च चार की  ओर
 दिलाया  गया  है  कि  राजस्थान  सरकार  ने  स्थानीय  हिन्दी  दैनिक  राजस्थान

 ae
 समाचार की को दिए जाने  वाले

 विज्ञापनों  में  इसलिए  बहुत  कमी  कर  दी  है  कि  इस  पत्रिका  ने  राजस्थान  सरकार की  आलोचना  की

 आलोचनात्मक  विचारों  वाले  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापनों में  राज्य  सरकारों

 द्वारा  कमी  के  ए  जाने  के  ऐस  ही  समाचार  उत्तर  प्रदेश  कर्नाटक  तथा  अन्य  राज्यों  से  भी  प्राप्त  हुए

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रेस  परिषद  ने  हाल  ही  में  इसके  विरोध  में  कहा  है  कि  आलोचना

 करने  वाले  ऐसे  समाचार-पत्रों  के  प्रति  सरकार  की  ऐसी  कार्यवाही  अनुचित  थी

 इस  बारे  में  प्रत्येक  मामले  के  तथ्य  क्या  उनके  प्रति  सरका  र  की  क्या
 निति

 और  क्या  कार्रवाही  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  कया  art  निर्देश  दिए  गए

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एम ०  :  att

 ऐसी  कुछ  शिकायतें  जिनमें  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  विज्ञापनों को  देने  के

 में  पक्षपातपूर्ण  रवैया  अपनाए  जाने  का  आरोप  लगाया  गया  सरकार  के  ध्यान
 में  आई  है  ।

 और  प्रेस  परिषद  ने  विकासਂ  की  शिकायत  पर  यह  न्याय निर्णय  feat कि

 विज्ञापनों  को  केवल  इस  कारण  से  ही  बन्द  नहीं  किया  जा  सकता  सरकारी  विभागों  या  मि  ड rrateada

 अधिकारियों  की  राय  किसी  समाचार  पत्र  में  कतिपय  लेख  अरुचिकर है  या  उनकी  पसन्द  के

 या  उनमें  सरकार  या  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  कार्य  की  आलोचना है  ।  प्रेस  परिषद  का  उस

 ag  विचार  बना  था  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोझ  और  अन्य  विभागों  द्वारा  उक्त  स  wee ee ee reat faa  को
 विज्ञापनों का  देना  बन्द  कर  दिया  जाना  वैयक्तिक  और  असंगत  कारणों  से  प्रेरित था

 gos  Cees  &
 परिषद  का  यह  भी  विचार  था

 कि  कोई  भी
 सरकार या  प्राणी

 गर
 विज्ञापन  मता

 केवल इस  कारण  नहीं
 रोक

 सकता  कि  समाचारपत्र उसकी  नीतियों  का  आलोचक  है  और  यदि  ऐसे  कोई  लेख  हैं  जिनको  वे
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 अदलील  या  अपमानजनक  समझते  हैं  तो  अधिकारी  प्रेस  परिषद  को  लिख  सकते  हैं  या  न्यायालय  में

 उपयुक्त  कारंवाई कर  सकते  हैं  ।

 राज्य  सरकारें  अपनों  tears  नीतीश  1  का  ad का  भरण  करने के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  कोई
 राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  grat  उनको  कोई  मागं  दर्दी a4 TRACE [ faatea  जारी  नहीं  किए  जाते  ।

 श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यस  से  लघ  उद्योग  के  उत्पादों  को

 लोकप्रिय  बनाना
 ्

 3154.  श्री  के०  टी ०  कोसल राम
 :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बत  नि नेकी  कृपा  करेंगे

 गोष्ठी  में  दिए कि  सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  28  1980  लघु  उद्योगों  के  बारे  में  हु

 गए  भा इवा सन  के  अनुसरण  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  लघु  उद्योगों के  उत्पादों

 को  लोकप्रिय  बनाने  और  इस  सम्बन्ध  में  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  बड़े  बड़े  व्यापार-गृहों को  प्राप्त

 एकाधिकार को  कम  करने  के  प्रयोजन  से  क्या  कदम  उठाए  जा  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :  दिए  गए

 माइ वासन  के  अनुसरण  सरकार  का  अपन ेनियंत्रणाधीन  माध्यमों  के  जरिए  लघु  उद्योग गों  के  उत्पादों
 का  प्रचार  करने  के  तौर-तरीकों  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव है  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  और

 लघु  उद्योग के  लिए  विज्ञापनों  की  रियायती  दरें  जैसे  कतिपय  कदम  पहले  ही व्यवहार
 में

 हैं

 अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  नियम

 श्री  टी०  एस नेगी :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  अधिकारियों के के
 स्थानान्तर  सम्बन्धी

 नियमों के  बारे  में  12  1980  के  अतारांकित  get  संख्या  7765  के  उत्तर  से
 सम्बन्ध  में

 यह

 ie
 इन  महानगरों  के  केन्द्रों  पर  इस  वर्षों से  भी  अली —  से  कार्यरत

 अधिकारियों
 की

 विशेष  wierd
 या हैं  कौर  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  क्या  कारण  हैं

 अ
 वाणी  के  बम  कलकत्ता आर  मद्रास  स्थित  केन्द्रों  में  कितने

 राजपत्रित  अधिकारी  प्रोग्राम  एग्जी  _  के  रूप  में  छः  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  हैं
 गौर  उनके  नाम  तथा  agate  क्या  है

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  जल्दी  जल्दी  स्थानान्तरण  वि  ने  से  कार्यक्रमों  के  स्तर  पर  बुरा

 असर  पड़ता
 औ

 यदि  तो
 क्या  सरकार  विवाह  अपनी  वर्तमान  स्थानान्तरण  नीति  में  परिवार

 करने
 का  है  ताकि  कार्य  क्रोध  के  स्तर  में  सुधार  हो  सकें

 ?

 सूचना
 भोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :  भाषायी

 182



 18  1902  लिखित  उत्तर
 वधित

 ज्
 और कार्यक्रम की  प्रशासनिक

 oa
 ्

 ag
 और

 कुछ  अन्य
 ae

 के  कारण  कार्यक्रम  अधिकारियों  को  उनके  सामान्य  कार्यकाल  से  अधिक  समय  के  लिए  केन्द्र  पर  रखना

 जरूरी हो  जाता  है  ।  इस  रूप  में  कोई  विशेष  अहातों  नहीं  हैं  ।

 प्रशासनिक  सुविधा  के  तमंचा  रियों  के  स्थानान्तरण  के  बारे  में  कतिपय  मा गंदगी  सिद्धान्त
 निर्धारित  किए  गए  हैं  ये  साविधिक  नियम  नहीं  हैं  ।  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  कार्यक्रम

 कारियों  को  उनके  सामान्य  कार्यकाल  के  बाद  रखने  से  किन्हीं  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं

 एक एक  विवरण  संलग्न है  ।  जैसाकि  oa  के  भाग

 is)
 के

 उत्तर  में  बताया गया  किसी

 नाचकर  को  दा  पर  उसके  सामान्य  कार्यकाल  के  बाद  रखने  के  लिए  विशेष  अहं ताओं  का  होना

 कसोटी नहीं

 सामान्य (7)  स्थान चत  एए  मान्य  क्रम  में  कदा  Fg  ताते  प्रयासी दा  सोदा  कों  सदा  धयान

 में  रखा  जाता  है  ।
 e

 (a)  नहीं  vad
 वि

 शार  दरवाज़ा

 विवरण

 नाम

 1.  श्रीमती एस०  बी  ०  आकाशवाणी  बम्बई 1
 श्रीमती  राजरानी  तथैव

 3.  श्रीमती Fo  बी  ०  मांजरेकर  तथा

 4.  श्री  वाई०  एच ०  _  तथा

 5.  श्री  एस०  के०  विज्ञापन प्रसारण  बम्बई ।
 6.  श्री  जे०  पी०  केन्द्रीय  विक्रय यु  बम्बई |
 7.  श्री  एस०  विविध  भारती  बम्बई ।
 8. श्री  एस०  Ho  आकाश  कलकत्ता  ।

 ०  के  ०  घोष  ada 9.  श्री

 i  10.  Fo  [  दिल्‍ली

 11.  श्री  एच०  क े०  aaa

 तथा 12.  श्रीमती  वेद

 13.  श्री  पी०  एन  ०  वर्मा  तथा
 थ 14.

 कुर  मंजुला
 भटनागर  तथा

 15.  श्री  बी०  के०  तथा

 16.  श्री  नारायण  विदेश  सेवा  दिल्‍ली 1
 17.  श्री  मेहर  त्तत्व

 18,  श्री  विचित्र  aaa
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 19.  श्रीमती  बी ०  वेंकटरामन  ,  मद्रास |

 ्  तथा 20.  कू ०  एस०
 21.  श्री  एम०  एस०  aaa

 तथा 22.  श्री  डी०  भरूमुगम
 23.  श्री  एम०  मूत  विज्ञापन  प्रसारण  मद्रास  ।

 लि  इन  लेजिस्लेचरਂ  मण्डल  में  Ast)  कार्यक्रम

 3156. श्री  आर०  के०  सहा लगी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  SAT  करेंगे
 किः

 mis’ क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  पड ड  इन  पालिश  मेंटਂ  में  के  जेसे  ही

 घाव  दूरदर्शन  से  ट  इन  लेजिस्नेचरਂ  मण्डल  i  मक  कार्यक्रम  शुरू  करने  के
 बारे में  ,  महाराष्ट्र में  ञ्  जनता  पार्टी  को  fi

 सचघाराब्ट
 वबधघायव  समति समिति  की  ओर se  के  an  amt  1980  का  एक

 मम्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 है

 यदि  तो
 इसके

 लिए  क्या  कारण  बताए गए

 वाही  की
 गई

 है  अथवा  की ()  उक्त  अभ्यावेदन में  की  गई  मांग  पर  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही

 भ
 re  और

 (a)  यदि  अब  तंक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तों  उन
 समें

 विलम्ब  के
 व्या

 कारण  हैं और  यह

 कार्यवाही  कब  की  जाएगी  ?

 सूचना
 मौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम  ०  द  और

 महाराष्ट्र  की  भारतीय  जनता  पार्टी  की  विधायी  समिति  से  30  1980  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ

 था  जिसमें  उसने  ag  सुभाव  दिया  था  कि  बम्बई  दूरदर्शन  से  इन  दि  लेजिस्लेचरਂ  कार्यक्रम  शुरू
 किया  जाए  ताकि  लोगों  को  उनसे  सम्बन्धित  समस्याओं  की  तथा  विधान  मण्डल  में  उन  पर  जो चर्चा

 होती  है  उसकी  जानकारी  दी  जा  सके  ।

 और  उस  अनुरोध  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  गया  था  ।  यह  महसूस  किया  गया
 था  कि  लेजिस्लेटिव  हालों  के  अन्दर  फिल्म  की  शूटिंग  पर  प्रतिबन्ध  होने  के  कारण  उपर

 युक्त  दृश्यों  के
 अभाव  में  प्ट्ड  इन  दि  लेजिस्लेचरਂ  जेसा  कार्यक्रम  टेलीकास्ट  करना  काफी  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।  इस

 बात को  देखते  हुए  कि  यह  रूप  रेडियो  प्रसारणों  के  लिए  बहुत  उपयुक्त  यह  निर्णय  कलिया  गया  है  कि

 राज्य के  विधान  मण्डल  की  कार्यवाहियों  का  रेडियो  पर  प्रसारण  जारी  रखा  जाए  ।

 लक्ट्रिक  जम्प  मन्पुफेक्चर सं  लिमिटेड  कलकत्ता

 3157.  डा०  द्  यु०  भाजपा :  क्या  न्याय  और  Btqay eta Hay कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 मंन्युफेक्च रसे  )  कलकत्ता  के  निदेशक  मंडल  में
 इलेक्ट्रिक  लैम्प

 कम्पनी में  वि कम्पनी  में  कितने  कितने  शेयर कौन  व्यक्ति  हैं  तथा प्रत्य  कराना  |

 कम्पनी  की  कुल  शेयर  पूंजी  कितनी  है  तथा  प्रत्येक  शेयर की  कीमत  क्या  है  और  उक्त

 कम्पनी को  अधिकृत  एवं  कुल  प्रदत्त  पूंजी  कितनी  है  तथा  किस  किस  व्यक्ति  के  नाम  506  से  अधिक

 दायर  हैं  त  था  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  सभी  देयर  अभी  भी  विदेशियों  के  बहुराष्ट्रीय  समूह समूहों के  नाम  पर  हैं

 वचा  7% yy aaa  के  माध्यम  को  अपनाये  बिना  दौरा  रिता  के  अन्तरण  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि

 भारतीय  जनता  द्वारा  पूंजी  न  लगाई  जा  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  और  विदेशी  शेयर  रिता  के  गर-कानूनी  अन्तरण

 को  रोकने  के  लिए  कया  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी  :  तथा  30  जून

 1979  तक  के  इलैक्ट्रिक  लैम्प  मैन्युफैक्चर्स  प्राइवेट  लिमिटेड  की  नवीनतम  वार्षिक  रिपोर्ट
 कौर  लेखाओं  के  अनुसार  कम्पनी  के  निदेशक  निम्न  प्रकार थे  :

 1.  श्री  डब्ल्यू०  मेकलेन  निदेशक

 2.  डा  ७  अर०  एस०  नामक

 ८  नि  att  एस०  जी०  पास

 निदेशकों के  व्यक्तिगत कोई  शेयर  नहीं

 30
 1979  तक  कम्पनी

 की  प्राधिकृत  पूंजी  60  लाख  रु०  थी  भर  उसकी  अभिदत्त  पूंजी
 10  रु०  प्रत्येक  के  शेयर  से

 55
 लाख  रु०  हो  गई  थी

 ।  कम्पनी
 की  सम्पूर्ण  प्रदत्त  इस

 समय  निम्नलिखित  4  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  धारित  है

 धारित  शेयरों  पारित  प्रतिशत

 की  संख्या

 1.  जनरल  इलैक्ट्रिक  iSTt  न  ho  116,453  21.1%
 2.  क्राम्पटन  पार्किन्सन  Jo  के  ०  75,680  13.8%
 3.  मौजूदा  लैम्प  कम्पनी  लि  ०,  ho  162  429

 29.7%
 4.  Uo  ato  फिलिप्स  ग्लोइलाम्पे  1  balan  gas  194,42

 35.49,
 (00(  00%

 (7)  Ta  (@)  इलैक्ट्रिक
 लैम्प

 स्यू  कच
 रसे

 प्राइवेट
 he fi He Ss,  कलकत्ता  (z

 एल०  एम०  आई०  )  की  कम्पनी क॑ की  साम्य ne nN  में  TX.  सथ  की  40  प्रति  |  अनधिक के  स्तर

 तक  कम  करने
 के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दवारा  विदेशी  gt  विनियम  1973 के  अंतगर्त

 जारी  निर्देश  के  अनुसरण में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  ई०  एल०  एम०  भाई० ने
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 पीयकों  इलैक्ट्रोनिक्स  एण्ड  a  इंडिया  को  सम्पूर्ण  शेयर  घारण  की
 बिक्री  का  प्रस्ताव

 किया  है  ।  यह  प्रस्ताव
 भारतीय

 रिजर्व बैंक  के  कम्पनी  अधिनियम  में  सम्बन्धित
 उपबन्धों  के  अंतगर्त  प्रस्ताव  अनुमोदन  दें  लिए  विचाराधीन  है  ।

 नेपाल  रेयन  कारपोरेशन
 ब

 3158.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ि

 क्या  नेशनल
 रेयन  कारपोरेशन  बम्बई बम्बई की  रुग्ण  घोषित  कर

 दिया  गया है
 और

 पह  भव  सरकारी  प्रबन्ध  के  (८

 (a)  यदि  तो  इसे  सरकारी  प्रबन्ध  अंतगर्त  लिए  जाने  की  पृष्ठभूमि क्या  है

 कम्पनी  की  परिसम्पत्तियों  और  देयताओं  का  ब्यौरा क्या  है

 इसके  प्रमुख  शेयरधारक  कौन-कौन  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  के  पास  कितने  शेयर  हैं  और
 कितने  मूल्य के

 क्या  बम्बई  का  एक  रसायन  जिसका  न  गुरदियाल  बलिया  इस

 कम्पनी को  अपने  अधिकार  में  लेने  की  कोशिश कर  रहा  भी

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  पी०
 :

 तथा  मैं  ०
 नेशनल

 रेयन  कारपोरेशन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  रुगण  घोषित  नहीं  किया है  ।  कम्पनी

 के  कार्येकलायों  को  या  तो  इस  प्रकार  से  संचालित  जो  कम्पनी  के  किन्हीं  सदस्यों  के
 लिए  खा

 कारी  अथवा  इस  प्रकार  जो  कम्पनी  के  हित  या  जनहित  के  विरुद्ध  को  रोकने  के  ms

 नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  निदेशक  मण्डल  कम्पनी  1956  की  घारा  4  a

 मन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  11  जुलाई  1980  से  3  ay  की  अवधि  के  सरकारी  निदेशक  नियु

 किए  गए  हैं  ।  कम्पनी  के  निदेशक  मण्डल  में  वर्तमान  में  15  निदेशक
 hs

 जिनमें से  8  निदेशक  कम्पनी

 afafaaa,  1956  की  धारा  408  के  अंतगर्त  नियुक्त  किए  गए  हैं  PL  इस  प्रकार  सरकारी निदेशक
 Nae नक्र  ed

 बहुमत
 में  यह  भी  बताया  जाय  कि  औद्योगिक  एककों  का  लेनाਂ  ऐसा  मामला  जो

 मंत्रालय  द्वारा  उद्योग  एवं  1951  की  सीमान्तगंत  आता

 कम्पनी  को  परिसम्पत्तियों  तथा  देयताओं  के  प्रकाशित  पत्रों  मे ंउपलब्ध हैं  ।

 31-12-1980  की  ag  समाप्ति  के  नत्रीततप  प्रकाशि  तुनक-पत्र से  2994  लाव  रूड  की

 वर्तमान  1121
 ava

 Bo  की  वर्तमान  देयता नों  तथा  1873  लाख  रु०  की  शुद्ध  कार्य रत

 पंजी  का  पत्रा  चलता है  ममरी  अतिरेक  घन  1288  लाख  रु०  है  ।
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 30  जून  1980  तक  कम्पनी  को  प्रदत्त  हिस्सा  पूंजी  निम्न  प्रकार  है

 1,74,246  .55  प्रतिदिन  100  रु०  की  दर  के  1,74,24.  600  स०

 अधिमान  हिस्से
 5,94,097  100  रु०  की  दर  के  साधारण  हिस्से  +5,94,09,700  रु०

 कम्पनी  को  | हिस्सा पृ  |  |
 0-6-80  तक  मुख्य  हिस्से  रता  निम्न  प्रकार  हैं

 :

 न हिस्सों
 की

 कुल  साम्य  पूंजी  कराँ

 प्रतिशत

 राष्ट्रीयकृत  बेक  12,253  2.06

 राष्ट्रीय  बीमा  89,133  15.00

 सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  ‘facta  संस्थान  1,06,954  18.01

 2,08,340  35.07

 85,044 बलिया  की  धारिताएं  14.31

 बलियाओं  द्वारा  अवाप्त  हिस्से

 27,139 हस्तान्तरण  पंजीकृत  4.53
 +  1,12,183  18.88

 भिन्न
 2,73,574 _

 46.05

 ममा  अनप _ ——<—<—<—<<_—<—_—_—_
 100.00

 तथा  4)  लिया  समुह  वर्तमान में कम्पनी  की  साम्य  पूंजी  का  18.1  4  प्रतिशत

 RY  wert  darts  ऊपर  बताया  गया  धारा  408  के  अंतगर्त  नियुक्त  सरकारी  निदेशालय  बहुमत

 में  उपरोक्त
 वलिया  समूह  ने  कुछ  हिस्से  खरीदे  जो  अभी कम्पनी के  पास

 पंजीकृत  कराए जाने  हैं  विभाग के  पास  बताने  के  लिए  ag  सूचना  नहीं  है  कि  व
 लिया  कम्पनी

 का  प्रभार  ग्रहण  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।
 =

 आका दादा णी  के  एक  कमेंट्री  द्वारा  एक  विज्ञापन  एजेंसी  चलाया  जाना

 3159.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  का  कोई  भी  कमंचारी  अपने  नाम  में  विज्ञापन  एजेंसी
 खोल  सकता है  भौर  उसके  पंजीकरण  के  लिए  आकाशवाणी  से  अनुरोध  कर  सकता

 यदि  तो  ऐसा  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  पर  क्या  पेनल्टी  लगाई  जाती  भर

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  विभाग  को  यह  जानकारी  मिले  कि  किसी  कर्मचारी ने  सेवा  में

 रहते  हुए  अपनी  एजें सी  का  पंजीकरण  कराया  तो  उसके
 पंजीकरण  यता  वापिस  ले  ली  जाती

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  यदि  तो  क्यों  नहीं

 सूचना  और  प्रसारण  eae  में  mqHWat  कुमुद  बेन  एस०  :  नहीं  ।
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 नियमित  सरकारी  कर्मचारियों
 बौर  स्टाफ wanes

 के  लिए
 निर्धारित

 सेवा  शर्तों में

 ुककर्ता  कमेंचारियों  के
 विरुद्ध  उपयुक्त

 i
 सततता  gl केसी  ed  चा  के  नाम  पर  किसी  ए आकाशवाणी  जेंसी  को  पंजीकृत  नहीं  किया

 जाता  और न  ही  मान्यता  a
 जाती

 पंजीकरण  या  मान्यता  को  वापस  लेने  का  प्रशन  नही
 उठता ।

 स्थगन  प्रस्तावों के  बारे  में

 थ्री रामा विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  पिछले  सत्र  से  आपको  लिखकर  के  देता  भा

 रहा हूं  कि  5  हजार  हरिजन  मराठवाड़ा  यूनिवर्सिटी  का  नाम  बदलकर  डाक्टर  अंबेडकर  यूनिवर्सिटी

 रखने के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  इसके  लिए  जेल  गए  इस  सम्बन्ध में  मैं

 नोटिस दे  रहा
 अध्यक्ष  महोदय  :  मोशन  मैं  देख  लूंगा  |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  एडजनेमेंट  मोशन  दिया  कालिंग  अटेंशन  दिया  मैं  आपसे  मिला

 आपने  कहा  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  को  कहा  मंत्री  जी  इस  सम्बन्ध में  जवाब  देंगे

 मध्यक  महोदय  :  भाप  भज  भा  बात  कर  लेंगे  ।

 =  श्री  रतन सिह  राजदा  :  मैंने  अफगान  विद्यार्थियों  पर  निगम  लाठी  चार्ज  के

 '  में  नियम  197  के  अन्तर्गत  नोटिस  दिया  है  ।
 =

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मैं  अनुमति  नहीं  देता  ।
 थ्

 शी  हरिकेश  बहादुर  :  कृपया  राजस्थान  में  अध्यापकों  पर  निर्मम  लाठी

 जिससे  कई  भष्यापक  जरूमी  सम्बन्धी  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  अनुमति दें  ।

 Rega  महोदय :  जी  नहीं  ।

 प्रेमी मघ  दण्डवत  (
 चलाइएਂ

 चूंकि  आपका  स्वास्थ्य  ठीक  नहीं  उपाध्यक्ष  महोदय ने

 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  बारे  में  कहाਂ

 मध्यम  महोदय  :  मैं  आपको  सूचित  करूंगा  ।

 ———

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  प

 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  मद्रास  फर्टिलाइजर्स

 लिमिटेड  मनाली  मद्रास की  ae  1979-80 को  समीक्षा  तथा

 बारीक  प्रतिवेदन

 qztt  रसायन  और  बैरक  मंत्रालय  में राज्य
 मंत्री  दलबीर  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
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 18  1902  प्रस्ताव के  बारे  में

 कम्पनी  1956 956
 की

 घारा  की  उपधारा  (1)
 के

 santa  निम्नलिखित
 पत्रों

 तथा  अंग्रेजी  सकारना  की  एक-एक  प्रति  :

 मंडी
 यन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  1979-80  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वाराਂ  समीक्षा

 चयन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1979-80  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखा परी  गीत  लेखे  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  1529/80]

 (2)  मद्रास  फर्टिलाइजर  मनाली  के  वर्ष  1979-80 के  काय
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 { )  मद्रास  फरटिलाइजसं  मनाली  का  वर्ष  1979-80  का  वार्षिक

 ल ेलेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पिलक
 SENT

 यो टिप्पणिया ं|  में  रखा  गया  ।  देखिए ए  संख्या  एल०  zo ०  1530/80]

 च्यनाकषण  प्रस्ताव  के  बारे  में

 राजनाथ  कर  शास्त्रो  अध्यक्ष  मोदी  मैंने  एक  कालिंग  अटेंशन  दिया ि  साग

 जिसमें एक  हरिजन  विधायक  पर  एक  सब  इंस्पेक  f  eat  art  उसका  क्या  हुआ
 ?

 मगर  आपने  दिया  था  तो  वह  ||  वच् अध्यक्ष  महोदर  हन  है  ।

 थो  घनिकलाल  मण्डल  अध्यक्ष  विद्याथियों  को  छोड़कर  शिक्षकों  पर

 लाठी  का  प्रहार शुरू  हो  गया  सरकार  किसी  भी  समस्या  को शांतिपूर्ण  ढंग  से  हल  नहीं  कर  पा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  उत्तर  दे  चुका  हूँ

 श्री  घनिकलाल  मण्डल  मेरा  व्यवस्था  का  TRA

 अध्यक्ष  महोदय  ओवर रू  मैंने  रोक  दिया  है  ।

 शी  घनिकलाल  मण्डल
 are  बात  सुन  आपको  रोकने  की  पूरा  अधिकार

 लेकिन  भाप  इस  तरह  नहीं  सुनेंगे  तो  हमारा  यहाँ  रहना  और  काम  करना  मुदिकल  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इतना  लिबरल  कोई  नहीं  है  ।
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 लोकलेखा  समिति  के  विवरण  9  1980

 थी  घनिक्लाल  मण्डल  यह  स  हसा पर  उतारू  हो  गई

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  तो  गृह नल  सह  ऐसा  कया  कह  रहें  हैं  ।

 sit  aqfaa  लाल  मण्डल  :  हिसा  का  बढ़ता  हुअ  जो  ह  सक  कहां  जाकर  थामा  जाएगा  ?

 अब  तक  विद्यार्थियों पर  लाठी  गोली  चलती  थी  लेकिन  अब  टीचर  पर  भी  लाठी  गोली चल  रही  है  +
 यह  सरकार खुद  हिसा  बढ़ा  रही  है  ।  ise

 श्री  रामावतार  शास्त्री  कालिंग  स्टेशन  दो  बजे  क्यों  रखा  गया

 अध्यक्ष  सहोदय :  आप  तो  खुद  समझदार  सोचकर ही  किया  होगा ॥

 खा स  विवरण

 श्री  चन्द्रजीत  ak  THAT) : ्  निम्नलिखित  विवरणों  के  अंग्रजी  तथा  हिन्दी  संस्करण

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :
 Sy

 (1)  रक्षा  सेवा  ं  से
 सम्बन्धित  106  वें  प्रतिवेदन  के  अध्याय में

 भन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  ई  कार्यवाही  तथा  अध्याय  के  संबंध में

 का

 (2)  नई  लाइनें  पा  और  लाइनों  की  भार  वाहन  क्षमता  कार्य  से  सम्बन्धित  1207
 प्रतिवेदन  लोक  के  अध्याय  | में

 sian

 पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  का  विवरण ।

 झरा  प्रदेश
 के  कोठागुडम  नामक  स्थान  में  डिमाॉंस्ट  बान  स्पंज  आयरन

 प्लाट  को  पुरा  किये  जाने  के  बारे  में  गतंव्य

 गृह  मं  त्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  पी०  नकटे
 :  महोदय

 मु  सदन  को  यह  बताते  हुए  बहुत  ao  है  कि  स्पंज  लोहे  का  प्रदर्शन  जो  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्य  क्रम/सं  युक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  की  सहायता  से  आन्ध्रप्रदेश  में  कोयला  व  कोतगुडेम  के

 स्थान  पर  लगाया  जा  रहा  तेयार  हो  गया  ओर  इसको  परीक्षण  के  तौर  चलाने  से  जो  परिणाम

 सामने  आये  हैं  वे  अत्यन्त  संतोषजनक हैं
 ।  इस  संयंत्र  की

 ा
 क्षमता  30

 000
 हन  जैसा कि

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  इस्पात  तैयार  करने  के  दो  तरी के  धान-भि
 टूट यों  से  इस्पात  तै तैयार

 afecq  पों  से  इस्पात RN  गत
 कौर  (2)  विद्

 त  चाप  भ  तयार  करना |  घाटन  feet  से  इस्पात  तैयार
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 18  1902  गान  प्रदेश  के  कोठागुडम  नामक  स्थान  में  डिमांस्ट्र वान

 स्पंज  माय रन  प्लांट  को  पूरा  किये  जाने  के  बारे  में  करते  व्य
 ध

 करने में  कोककर  कोयला  इस्तेमाल  ा  जाता है  जबकि  विद्य/त  चाप  भक्षियों  से  ge  are  तयार  करने

 में  स्टील  मैटिंग स्क्रेप  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की  भी  जानकारी है  कि  देश  में  कोककर  कोयले  के  भंडार

 समिति  इसलिए  इस्पात  तैयार  करने  में  अकोकर  कोयले  का  इस्तेमाल  करने  के  तरीके  मालूम  करने

 होंगे  ।  देश  में  स्टील  मैटिंग  स्क्रेप  की  उपलब्धि  भी  सीमित  जो  केवल  17  लाख  टन  द्रव  इस्पात

 तैयार  करने  के  लिए  पर्याप्त  जबकि  देश  में  विद्युत  चाप  भट्टियों  की  स्थापित  क्षमता  30  लाख  टन

 से  भीं  अधिक  है  ।

 यह  सर्वे  विदित  है  कि  faa  चाप  भट्टियों  में  इस्पात  बनाने  के  काम  में  आने  वाली  |

 arate  स्टील  मेकिंग  स्क्रेप  के  स्थान  पर  20  से  40  प्रतिश्त  तक  स्पंज  लोहा  भी  इस्तेमाल  किया जा

 सकता ह ैहै  और  इसका  इस्तेमाल  और  भी  अधिक  मात्रा  में  किया  जा  सकता
 है  ।  स्पंज  लोहा  गेस  अथवा

 अंको  क श  कोयले  का  अपचायक  के  रूप  में  इस्तेमाल  करके  तैयार  किया  जा  सकता  है  ।
 चूंकि

 भारत  में

 में  गैस  की  उपलब्धि  सीमित  ,  इसलिए  यह  देश के  हित में
 है  कि  स्पंज  लोहे  का  उत्पादन  करने  के  लिए

 ऐसी  प्रौद्योगिकी  का  पता  लगाया  जाए  जिसमें  अकोककर  कोयला  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  हो

 इसके  लिए  दो  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  ही  उपलब्ध

 (1)  जमीनी  के  मसस  लुर्गी  gay  द्वारा  पेश  की  प्रौद्योगिकी  और

 (2)  अमरीका  के  मसस  एलिस  चम सं  द्वारा  पेश  की  गई  प्रोद्योगिकी  ।  त  एलिस  विर्से

 द्वार  पेश  की  गई  प्रौद्योगिकी  में  कुछ  हद  तक  तेल  का  इस्तेमाल  किया  जाता  इसलिए  dad  gif न्
 सेमी  द्वारा  पद  की  गई  जिसमें  अकोककर  कोयला  ल  किया  जाता

 अपनाई गई

 मन  सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  हम है  कि  12  1980 से  यह  कारखाना  faat
 तेल के  उपयोग  के  चल  रहा  है  ।  करार  के  अनुसार  इस  कारखाने  में  92  प्रतिशत  धातु  तैयार  होनीं

 mors
 चाहिए  लेकिन  इसमें  तैयार  हो  रही  धातु  का  प्रतिशत  92 से  से  96  के  बीच  यद्यपि  वं

 में  इस  प्रकार  का  लोहे-अयस्क  इस्तेमाल  किया  जा  रहा है  जिसमें  लोहे  की  मात्रा  केवल  60 0.61

 प्रतिशत  है  तथापि  इससे  उत्पादित  स्पंज  में  लोहे  में  लोहे  की  मात्रा  लगभग  88  प्रतिशत  -  सदन
 को यह  जानकर  भी  eg  होगा  कि  उत्पादन  आरम्भ  होने  के  कुछ  ही  दिनों  में  कारखाने  का  af  क

 > 2
 दन  2

 10  टन  तक  पहुंच  गया है  जो  इसकी  निर्धारित  क्षमता  है  विभिन्‍न  भटिठयों  में  इस  स्पंज  SUL  स

 पर  किए  गए  इस्पात  से  पता  चला  है  कि  यह  इस्पात  सम्पूर्ण  स्क्रेप  का  इस्तेमाल  करके  बनाए TT

 इस्पात  से  बह ेहैदर  किस्म  का  है  ।  बेलन  मिलों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  से  भी  पता  चला  है  कि इस  स्पंज  लोहे

 उत्पादित  इस्पात  का  बेलन  करना  भी  असिन है  ।  31  1980  को  भारत  के  उपराष्ट्रपति  इस

 कारखाने
 का

 उदघाटन  करेंगे  |

 मैं  इस  अवसर
 पर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्र  (/aaaa  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  को

 191



 नियम  377  के  अधीन  मामले  9  1980 भ

 उनकी  सहायता  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  तथा  स्पंज  आयरन  इंडिया  लि०  और  मास  लुर्गी  प्र  मी  के

 भधिकारियों/कमंचारियों  जिन्होंने  यह  कारखाना  लगाया  बधाई  देता  हू ॥

 फण

 नियम  377  के  अधीन  मा  मले  श

 उत्तर  प्रदेश  के  कछ  जिलों  में  डीजल  में  मिटटी  के  तेल  को  मिल

 श्री  रणवीर सि  केशरंजन  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के

 एवं  बाराबंकी  जनपदों  में  डीजल  में  किरोसिन  घायल  की  मिलावट  के  कारण  अनेक  टक्कर  के  पम्प

 डाउन हो  गये  जिनसे  किसानों  को  भारी  क्षति  उठानी  पड़ी  है  पंजाब  geet  द्वारा  निर्मित  स्वराज

 ट्र ेक्लासें  के  अभियन्ता  ने  जांच  के  पश्चात  उक्त  पुष्टि  की  है  ।  क्षतिग्रस्त  टक्कर  की  संख्या  उस  क्षेत्र  में

 70 से  ऊपर  व  रही है  किरोसिन के  मूल्य  डीजल  से  कम  होने  के  कारण  अनधिकृत  मिलावट से

 मुनाफा  कमाने
 की  दृष्टि  से  ag  घातक  कदम  उठाये  गये  हैं  आपूर्ति  हेतु  उपलब्ध  डीजल  की  जांच के

 अभाव में  भी  इस  प्रकार  का  अनमेल  कायें  करने  को  प्रोत्साहित  किया  गया  है  ।  अविलम्ब  जांच

 कर  इसकी  पूनम आवृत्ति  रोकी  जाये  तथा  उत्तरदायित्व  निर्णीत  कर  क्षतिग्रस्त  कृषकों की  क्षति  पूति
 कए क कराई  जाये  ।

 उडीसा  के  कालाहांडी  जिले  में  अनाज  कीं  वसूली  करने  वाली  एजेंसियां

 रखी  रास  बिहारी  बहेरा  )  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  एजेन्सियों के  धान

 की  वसूली  सम्बन्धी  असंतोषजनक  कार्य  ने  कालाहांडी  के  किसानों  के  लिये  एक  दयनीय  स्थिति  पैदा

 कर  दी  उनमें  से  अधिकांश  लोगों  की  जीविका  कृषि  पर  ही  निमार  करती  है  ।  उनका  दैनिक  जीवन

 फसलों  की  बिके  ी  पर  निर्भर  करता  है  और  जब  तक  उन्हें  अपनी  फसलों  के  लाभप्रद  मुल्य  न
 मिल  जायें

 तब  तक  उन्हें  भूखा  री  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  वसूलनी  न  किये  जाने  के  फलस्वरूप  बिचौलिये
 बहुत

 लाभ  उठा  रहे  हैं  और  किसान  उनके  हथकंडों  के  शिकार  बनते  जा  रहे  हैं  ।  किसान  fae र  हन ेने  के  लिये

 अपनी  फसल  को बहु  दत  सस्ते  दामों पर  बेच  रहे  व्यापारियों  तथा  बिचौलियों  के  किसा  नों  के  शोषण

 करने का
 खेद  नही ंहै  जिन्हें  अपने  परिवार  का  भरण  पोषण  करना  पड़ता है  ओर  अगले  मौसम के  लिये

 कृषि  कार्य  भी  शुरू  करने  पड़ते  हैं  ।  उनके  पास  बीज  खरीदने के  लिये  भी  पैसा न  हीं  होता  ।
 कृषि  ऋण

 संस्थाओं  | को  भी  इनकी  आवश्यकताओं  की  जानकारी  नहीं  रहती  ।  वे  ऋण  स्वीकृति  से  पहले  किसी
 rr |  जमानत  चाहते  धूप  भर  वर्षा  में  परिश्रम  करने  वाले

 किसान
 के

 लिये
 जमानत

 न  किसी रूप
 a  2  au

 देना
 कठिन  हो  जाता

 है
 ह  |

 परदेसी  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपान्तर
 ।

 #
 77)
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 18  1902  )  नियम  377  के  ala  मामले

 भारत  सरकार
 को

 सा चा स्त
 उसूली

 एजेसियों
 को

 सकेगी  बनाता  चाहिए  बाकि  कालाहांडी  जेसे
 पिछड़े  जिलों  के  किसानों को  कुरबानी  के  बल्  रे

 बनना  पड़े  ।

 उत्तर  परदेश  में  सहजनवां  हरी  घाट  तक  रेल  लाइन  के  निर्माण के
 लिये  सवाल

 श्री  महावीर  प्रसाद  अध्यक्ष  सहजनवा  से  दोहरी  घाट  तक  रेलवे  लाइन

 को  पुन  संवेदी  ण  कराकर  निर्माण  कराने  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 उक्त  रेलवे  लाइन  जिसकी  दूरी  लगभग  67.35  किलोमीटर  है  और  उस  पर  लग  भग  14.25

 करोड़  रुपये  व्यय  होने  की  बात  किन्तु  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  यह  कहकर  उक्त  रेलवे
 लाइन  को

 निरस्त  कर  दिया  था  कि  आर्थिक  दृष्टिकोण से  उक्त  लाइन  लाभप्रद  नहीं  है  रेलवे  लाइन  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  पड़ती  जिसकी  महत्ता  काफी है  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता ह ैहैकि

 आजादी के  इतने  वर्षों  के  बाद  भी  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र में  एक  इंच भी  रेलवे  लाइन  aaa  यदि  यही

 नियम  बना  लिया  तो  जो  क्षेत्र  सदियो ंसे  पिछड़े  वे  सदेव  पिछड़े  ही  रहं  जायेंगे  ।  द
 2 ह

 अभी  हाल  ही  में  मैंने  उद्योग  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  जब  उक्त  क्षेत्र  में  उद्योग
 लगने  के

 विषय  =  बात  की  तो  उन्होंने  यही  कहां  कि  चूंकि  उक्त  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइन  नहीं  इस
 सलिए  उद्योग

 नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 रेलवे  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  उक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  को  सामाजिक  एवं

 शिक  दृष्टिकोण से
 अन्य  क्षेत्रों

 के
 समानान्तर  लाने  के  लिए  उक्त  रेलवे  लाइन का  सर्वेक्षण  कराकर

 उसे  बनाने
 के  लिए  गायक  कार्यवाही  करें  ।

 स
 फरक्का  सुपर  तापीय  विद्युत  परियोजना  बस्तों  का  निर्माण  स्थल

 गोमती  गोता  मुखर्जी  :  मैं  नियम  377.0  के  अन्तर्गत  एक  वक्तव्य  दे  रही

 द
 परिचय  बंगाल  के  समाचार  पत्र  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  फरक्का

 सुपर  थम  ल  बिजली  के  लिए  टाउनशिप  मालदा  जिला  में  बनाया  जाएगा ।  फरक्का

 steerer
 द  जिले  में  हैं  और  यह  गंगा  के  एक  किनारे  पर  है  भोर  मालदा  दूसरे

 किनारे
 पर  इसके

 यहां  रहने  से  वे  सभी  समस्याएं  सामने  आयेंगी  जो  एक  बिजली  संयत्र  में  आती हैं  ।
 re

 A  को  सभा

 को  बताना  चाहिए  कि  कया  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  हां  तो  क्यों  इसे से  अस्वीकार  किया
 जाएगा  ताकि  टाउनशिप  तथा  सुपर  saa  परियोजना  दोन नों

 का  में
 र  जबकि

 फरक्का में  जगह  की  कोई  कमी  el  उ  ः
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 नियम  377  के  भ्र घिन  मामले  9  1980
 नन  नन

 केरल  को  चावल  की  सप्लाई

 श्री  बी०  एस०  विजय राघवन  :  मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत  एक  वक्तव्य  दे

 रहा

 केरल में  चावल  वितरण  काय  ठप्प  हो  गया है  ।  विंमान  स्थिति  के
 अनुसार  कम  से  कम

 जनवरी  तक  रा  न  दुकानों  द्वारा  चावल  का  वितरण  नहीं  हो  सकेगा  ।  यह  बात  खेदजनक  है  कि

 केरल  को  चावल  न  देने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  ऐसे  समय  में  आया  है  जब  हम  विदेशों को  चावल  का

 निर्यात कर  रहे

 केरल के  लिए  प्रति  मास  1,35,000  टन  चावल  चाहिए  ।  लेकिन  नवाब
 daa

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  एक  सप्ताह  का  स्टाक  भी  नहीं  था  ।  सभा  जाता है  के  भारती

 खाद्य  निगम  ने  चावल  का  स्टाक  बनाने  के  लिए  कोई  भी  कायंवाही  समय  पर  नहीं  ग

 नियमों  के  श्रतुसार  चावल  के  वैगनों  के  लिए  एक  मास  पहले  आवेदन  पत्र  दिया  जाना

 चाहिये
 ।  जांच  के  बाद  पता  चला  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  वैगनों  के  लिए  समय पर

 आवंटन

 पत्र  नहीं  दिया  ।  जब  तक  आवेदन  पत्र  दिया  वन  उपलब्ध  होंगे  और  चावल  परचून का

 दुकानों  तक  पहुंचेगा  तो  जनवरी  का  महीना  भ  जायेगा  ।  जनवरी  में  चावल  का  भाव  15  पसे

 हि त  किले
 नो  बढ़  जायेगा

 केरल  में  चावल  वितरण  में  बाघा  के  कारण  राज्य  सरकार  को  पड़ोसी  राज्यों  से  सीधी

 खरीद  करने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ेगा  ।  इससे  राज्य  को  भारी  हानि ह तेगी  |  कारें  होल्डरों  को

 चावल के  लिए  प्रतीक  मलय  देने  पड़ेंगे  ।

 मैं  रकार  से  केरल  को  चावल  भेजने  के  लिए  शीघ्र  काय  ही  करने  और  राशन  को
 दुकानों  द्वारा  बावल  वितरित  करने  सम्बन्धी  बाजारों  को  दूर  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 (3  जीवन  बीमा  निगम  में  क्यारियों  को  बोनस  दिया ज
 हामी

 श्री  सुनील  मंत्रा
 :

 मैं  नियम  377  के  rar  वक्तव्य  दे  रहा

 जीवन  बौमा  निगम  अधिनियम  1976 को  पहली  बार  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय में  कौर
 बाद  में  उच्चतम  न्यायालय  में  आल  इंडिया  बीमा  कर्मचारी  एसोसियेशन  द्वारा  चु  गैती  दी  गयी

 कौर  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इसे  भारतीय  संविधान  के  लिए  उल्लंघन कारी  घोषित  किया  गया
 |

 उच्चतम  न्यायालय  के  सात  न्यायाधीशों  के  निर्णय  का  पालन  करते  हुए  जनता  सरकार ने

 जीवन  atar  निगम  को  गेर  कानूनी  तरीके  से  रोके  गये  बोनस  को  जारी  कर  ने  के  लिए

 कक
 लेकिन  1978  में में  जीवन  बीमा  निगम  ने  साथ-साथ  argo  डी०  एक्ट  की  धारा  19  (2)  के

 अंतगर्त एक  नोटिस  जारी  जिसमें  समझौत ेके  रद्द  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  गयी  |  आई०

 रते
 डी०  एक्ट की

 को
 लागू क

 जीवन  बीमा  निगम  ने  बोनस  सम्बन्धी  शर्तो  में

 ने  से  वंचित  किया  ।  भारत  सरकार  इससे
 परिवर्तन  किया  ite  मंच
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 संतुष्ट  नहीं
 पीर

 गौर
 जीत

 ।

 बीना ता  निगम
 अधिनियम  की  धारा

 49  के
 अन्तर्गत  एक  राजपत्रित

 जिसके  उ  त  एल०  श्राई०  सी०  स्टाफ  ढेर  मैदान अधिसूचना  ज़ारी  की  के
 रेगुलेशन  58  का

 संशोधन  किया  गया  जो  बोनस  a  asides  है  1  इसका  उद्देश्य  स  को  बोनस  त  के  अधिकार

 से  वंचित  करना  था  ।  भारत  सरकार  ने  बड़ी  सावधानी  के  साथ  एल०  भाई०  सी ०  एक्ट  की  घारा

 | 11  के  अंतगर्त  ga:  एक  राजपत्रित  अधिसूचना  जारी  का  जिससे  वास्तव  में  कर्मचारी

 बोनस  के  अधिकार  से  वंचित  होते  थे  ।
 ्

 argo  डी०  एक्ट  की  घारा  19(2)  तथा  के  भ्रन्तर्गत  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  की

 गयी  कार्यवाही  को  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  लखनऊ  बैच  में  चुनौती  दी  गयी  ।  जीवन

 निगम  की  इसी  कार्यवाही  तथा  एल०  भाई  सी०  एक्ट  की  धारा  49  तथा  11(  के  श्रधीन
 केन्द्रीय  सरकार  की  कार्यवाही  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  भी  चुनौती  दी  गयी  ।  रब इलाहाबाद

 उच्च  न्यायालय  में  मामला  हारने  के  बाद  एल०  भाई  afo  ने  सुप्रीम  कोर्ट  में  अपील  की ।
 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  नियासीन  रिट  याचिका  को  सुप्रीम  कोर्ट  को  भेजा  गया  प्रारम्भिक

 सुनवाई  के  दौरान  सुप्रीम  कोर्ट  ने  श्रादेश  जारी  किया  कि  एल०  आई०  सी ०  कपिल  के  स्वीकार  न

 होने की  दक्षा  क्यारियों  को  12  प्रतिशत  ब्याज  के  साथ  बोनस  दिया  जाये  |  a &
 a  10  1980  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  कि  एल ०  आई०

 तथा  भारत  सरकार  की  सारी  कार्यवाही  गर  कानूनी  भर  असंवैधानिक  है  और  कमंचारियों को
 बोनस से  वंचित  करने  वाले  आदेश  को  रह  कर  दिया  ।

 श z
 _  लेकिन  अब  समाचारपत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  सम्बन्धित  मंत्रालयों  में  उच्च

 तम  न्यायालय  के  निर्णय  को  टालने  1978-79  तथा  1979-80  के  वर्षों  कमाया  गया

 बोनस न  देने  के  बारे  में  गुप्त  वार्ता यों  चल  रह  हैं  ।  11  नवम्बर  1980  को  Tao  भाई  सी० के

 चेयरमेन  ने ने  अल  इडिया  बीमा  कमंचारी  एसोसियेशन  के  प्रतिनिधि  मंडेल  को  कहा  कि  वित्त  TaT-
 क्

 लय  के  टेलीफोन  निर्देश  को  ध्यान  में  रखते  वे  बोनस  नहीं  दे  सकते  |

 सरकार  को  इस  प्रकार  के  तरीके  नहीं  अपनाने  चाहिए  ।  प्रश्न  43,000  कर्मचारियों  को

 बोनस  देने  का  प्रश्न  यह  भी  है  कि  क्या  सरकार  संसद  द्वारा  पारित  कानून  के  न्यायिक

 कानून  का  पालन  करेगी  अथवा  देश  की  उच्चतम  न्यायपालिका  के  नीतियों  की
 व्याख्यानों  के  होते

 हुए  भी  सरकार  स्वयं  ही  इसकी  व्याख्या  करेगी  ।

 बम्बई  के  फल  भागों  में  गण्डागदीं  बढ़ने  फके  समाचार

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवते  :  7  दिसम्बर  1980  को  ara  में  एक

 ऐसी  घटना  है  जो  प्रेस  भाजादी  के  लिए  एक  बड़ा  खतरा है  श

 बम्बई से  प्रकाशि  सकल  नामक  एक  म  राठी  बम्बई  के  वर्ली  तथा  प्रभादेवी
 क्षेत्रों  में  व्याप्त  गुड गर्द  i  प  स  करता  भा  हा  ।  इन  क्षेत्रों  में  गुण्डे  लोगों  को  आतंकित

 Beg  aS  ee करने  के  लिए  तलवारों  के  साथ  ह  ।  इस  बारे  में  बम्बई  के  पुलिस  भ्रायुक्त  को  जो  पत्र  मैंने

 उसका
 भी

 कोई  प्रभाव  नहीं  हुआ ।
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 मिसा  दण्डवत |
 लोगों  ने  सकलਂ  में  गु  डा गर्दी  सम्बन्ध

 प्रकाशित
 समाचार  से  क्रोधित  होकर

 1980  को  इस  मराठी  दैनिक  को  ले  जाने  वाल ेटेम eqy i 3 7  दिसम्बर  में
 आग  लगा  दी  ।  ड्राइवर  बच

 निकला और  जलने  से  बच  गया  ।  यह  प्रेस  की  आजादी  पर  एक  हमला  है  ।

 द  प् निश्चत  करने  के मैं  गृहमंत्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  यह

 बारे  में  निर्देश  जारी  करें  कि  इस  प्रकार  की  ग  डा गर्दी  का  निरीक्षण  जाए  तथा  प्रेस  की

 आजादी  की  रक्षा  की  जाए  ।

 तमिलनाडु  को  सदा  को  सप्लाई

 ' |  ह  _..  भरी  eto  पिलाने  छप्पन  :  भ्रष् यक्ष  महोदय  नियम  377  के  अधीन  मैं  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले  को  उठाना  चाहता हूं  ।  तमिलनाडु  में  सहस्रों  कुटीर-एकक

 बन्द  बिस्कुट  शादी  बनाते  हैं  जो  कि  आम  आदमी  के  स्वादिष्ट  खाद्य हैं  ।
 एक  उदाहरण  लें  तो  अकेले  सलेम  जिले  पापड़  बनाने  वाले  120  क्टर-एकक  जिनमें

 3000  से  भी  अधिक  लोग  काम  कर  रहे  हैं  जिनमें  से  2800  तो  स्त्रियां  ही  at  यह  बात

 ध्यान  में  रखनी  .  होगी  कि  अनुसूचित  जातियों  की  विकलांग  स्त्रियां  इन  एककों  में  कार्य

 +  करती हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  बन्द  बनाने  वाली  सदस्यों  कुटीर  इकाइया ंहैं
 जो  कि

 गरोब  लोगों  को  भोजन  सम्बन्धी  आवश्यकताश्रों  को  पूरा  करती  हैं  ।

 अ  बन्द  और  बिस्कुट  शादी  तेयार  करने  के  लिए  मुख्य  कच्चा  माल  मेंदा  कौर  स्टार
 || शादी  होता  स्टोर  नड़  वाली  सब्जियों  स ेतैयार  किया  जाता  इस  स्टार्च

 ग
 सप्लाई अकेले  धर्मापुरी  जिले के  प्टाचें  तैयार  करने  वाले  800  एकक  करते  हैं  ।  परन्तु  दु  भग्य  4

 प्रदा  एक  दल  वस्तु  बनती  जा  रही है  ।  खुले  बाजार  से  Far  खरीदना  इन  कुटीर-इकाइयों के
 लिए  असम्भव  है  क्योंकि  खुले  बाजार  में  लिए  जाने  वालें  भाव  धौर  सरकारी  उचित  दर  को  दुकानों

 से  लिए  शाने  वाले  दाम  में  प्रति  बोरी  140  रुपय ेसे  लेकर  170  रुपये  तक  का
 were  मद न  मिलने  के  बन्द  बिस्कुट  आदि  बनाने  वाली  बहुत-सी  इकाइयों के  बन्द  हर

 को
 खतरा है  ।  एक  उदाहरण  के  अनुसार  सलेम  जिले  में  9  ऐसी  इकाइयां  ब  नद  हो  गई  है ं।

 4

 सरकार  को  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  इन  कुटीर-इकाइयों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  मंदा

 सप्लाई  करनी

 गा

 जिसे  उन्हें  ऐसी  कुटीर-इकाइयों  की  देखभाल के
 उंतरदाभितमसमकप

 सौंपा

 जाना
 चाहिए

 ह  eee

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  भ्रध्यादेश
 के  निरनुमोदन  के  बारे

 में
 स

 विधानिक  संकल्प
 तथा

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  हम  सांविधिक  संकल्प  पर

 और  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 विधेयक  पर  चर्चा  कर  गे  ।  श्र  अटर्लबहारां  वा  Ie
 i  परी  हैं

 श्री  एन०  के०

 Aaa
 हि उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  सर्ती  moe  om

 ae  क
 दक  के  we  के  मोसे  बद  क

 कके
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 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  23  1980  को  प्रख्यापित  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 श्रष्यादेश  1980  (1980  का  अध्यादेश  संख्या  12)  का  निरनुमोदन  करती

 अध्यक्ष  मैंने  इस  सांविधिक  संकल्प  को  उस  अध्यादेश  के  निरनुमोदन थे  प्रस्तुत

 किया  जिसे  राष्ट्रपति  महोदय  ने  इस  सभा  द्वारा  1973  में  अधिनियमित  किए  गये  भौर

 1974  से  लागू  होने  वाली  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता के  कुछ  उपबन्धों  को  संशोधित  करते  हुए
 23  1980  को  प्रख्यापित  किया  है  |

 पहली  बात  तो  यह ह  हैकि  मैं  श्रष्यादेशों  के  जारी  करने  और  श्रम्यादेशों  के  माध्यम से
 विधान  बनाये  जाने  के  सख्त  खिलाफ हूं  ,  विशेषकर  wafer  संसद  की  बैठकें  ad  में  लगभग  से

 कोई महीने  तक  होती  हैं  ।  23  सितम्बर  tt  इस  श्रध्यादेशा  को  जारी  करने  का  पूर्णतया  न  तो

 अवसर  था  और  न  ही  कोई  औचित्य  |  परन्तु  दुर्भाग्य  से  जेसा  कि  सभा  भलीभांति  परिचित

 सरकार  इस  देश  के  प्रशासन  को  अध्यादेशों  द्वारा  ही  चला  रही  है  तथा  संसद  द्वारा  बनाये

 विधानों  द्वारा  नहीं  ।  अध्यादेश  जारी  करने  की  यह  असाधारण  शक्ति  संविधान  प्रदत्त है  जिसके
 अंतगर्त  राष्ट्रपति  अध्यादेश  जारी  कर  सकता  परन्तु  इस  शक्ति  पर  कम  से  कम  निभा  करना

 चाहिये  कौर  विशेष  रूप  से  बहुत  कम  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  अध्यादेश  जारी  नहीं  करने  चाहिए  ।

 अध्यादेशों  द्वारा  विधान  तयार  करने  तथा  प्रशासन  चलाने  के  सरकार  के  रवैये  की  मैं  निदा

 करता  हूं  ।  अध्यादेश  जारी  करने  के  सरकार  के  रवैये  के  विरुद्ध  मैं  अपना  कड़ा  विरोध  प्रकट  कर

 |  जैसा  कि  सरकार  भली-भांति  जानती  है  एक  यही  अकेला  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  गया

 बल्कि  इस  पन्त  राल  में  सरकार  ने  लगभग  एक  दर्जन  अध्यादेश  ard  किए  हैं  इस  अध्यादेश  को
 जारी  करने  के  लिए  सरकार  ने  कौर  सम्बद्ध  मन्त्री  महोदय  ने  औचित्य  के  जो  कारण  सभा  पटल
 पर  रखे  हैं  वे  कतई  भी  विश्वासोत्पादक  या  युक्तियुक्त  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  अध्यादेश  के  अन्य  उपबन्धों  का  सम्बन्ध  वे  हानिकर  नहीं  हैं  ।  मैं  उसके  बारे
 में  कोई  अधिक  चिन्तित  नहीं  हूं  ।  जमानत  पर  छोड़ने  या  सुरक्षा  से  सम्बद्ध  कुछ  उपबन्धों  को  भ्रापने

 कड़ा  कर  दिया  है  और  उनकी  भी  मुक्के  कोई  चिन्ता  नहीं  परन्तु  मेरी  कड़ी  आलोचना तो
 खण्ड  के  वारे  में  है  जो  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  से  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  108  109  कौर  110

 राष्ट्रों  के  atta  सुनवाई  की  शक्तियां  छीन  लेता  है  कौर  उन्हें  कार्यकारी  afaedel  को  शॉप
 ता  है  ।  माननीय  सदस्य  यह  भलीभांति  जानते हैं  कि  ग्रान्दोलन  के  दौ  कांग्रस
 टी  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  करने  पर  और  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  को  इस  सं

 ्  अधीन  शक्ति  प्रयोग  से  वंचित  करने  पर  जोर  देती  रही  है  और  अभियान  तव लाती  रह  प्रो

 wea
 प्रान्दोलन  में  यह  लड़ाई  कांग्रस  पार्टी  के  तत्वावधान  में  दशकों  तक  चलती  रही  मैं

 ag तो  नहीं  जानता  कि  वे  उसके  बारे  में  सब  कुछ  कसे  भूल  गये  ।  यह  केवल  स्वतन्त्रता  ध्रांदोलन

 का  एक  अंग  at  नहीं  था  कि  कार्यकारी  मिस्र  टों  द्वारा  शिष्यों  के  दुरुपयोग  के
 बिरद  एक  dat

 छेड़ा  परन्तु  बाद  में  विधि  आयोग  ने  इस  प्रश्न  की  जांच-परख  भी  की  कौर  विधि  आयोग  ने
 प्रश्न  के  चीनी  /  पतलूनों  पर  विचार  करने  बाद  अपना  सुविचारित  प्र  तिरे

 लिक  लीग वेदन  को
 न( सूर केन्द्रीय  सरकार  ने

 स्वीकार  किया  भोर  उसके  आधार पर  दण्ड  wf
 प्रक्रिया  संहिता

 में  उपयुक्त
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 [at  सतीश  श्र

 संशोधन  घिरे
 गये

 तथा  1973  में  नया  अधिनियम  बनाया  गया  ।  म  महोदय  और इस  सभा  के

 माननीय  सदस्य  दें  की  याद  ताजा  करने  के  मैं  विधि  आयोग  के  प्रतिवेद  से  यहां
 ware

 चाहूंगा--विधि-अ  योग  का  इकतालीसवाँ  पृष्ठ  51,  परा  8  11  में
 Pare

 %
 mt

 मत  है  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  gu  कि  इन  कार्यवाही

 अन्तिम्नादेश  दिया  जाता है  वह  उस  व्यक्ति  की  स्वतंत्रता  को  प्रभावित  करता

 जिसके  विरुद्ध  कार्यवाही  आरम्भ  की  जाती  है  और  सुरक्षा  की  किण्व TUNA

 करने  वाले  आदेश  को  न्यायसंगत  ढंग  से  पास  करने  से  ya  न्यायिक  लग  से

 साक्ष्य  का  सूक्षम  परीक्षण  आवश्यक  होता  है  तो  ये  शक्तियां

 मिस्र  टों  को  सौंपना  वांछनीय  है  ।  इन  तीनों  घाराओं  में  से  किसी  के  भी  भन्तगंत  जांच
 a

 विचारण  का  स्वरूप  धारण  कर  लेती  यद्यपि  तकनीकी  रूप  से  जिस  व्यक्ति के VLA

 कार्यवाही  की  जाती  है  वह  कोई  दोषी  व्यक्ति  नहीं  जिसमें  किसी  अपराध

 जांच-पड़ताल  या  परीक्षण  नहीं  होता  कौर  साक्ष्य  के  श्राम  नियमों  में  कुछ  सी  मा  तक  छूट |
 दे  दी  जाती  है छ

 te  हमारे  विचार  से  तो  इन  तीनों  धाराओं  के  अन्तगंत  सभी  प्रथम  st  oy  मजा

 गे को  ऐसी  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिएं  ।  इसी  के  साथ  ही  साथ  हम  यह  नहीं  सोचते
 fr  इन  तीनों  घारा त्रों  के  ग्रन्तगंत  शक्तियां  न्यायिक  मिस्र  टों  और  कार्यकारी  afer  टों

 दोनों  को  ही  एक  साथ  देने  की  आवश्यकता  यद्यपि  कछ  राज्यों  में  श्राज  ऐसी  ही  स्थिर  त

 -  4 द  ।  शक्ति  विभाजन  की  किसी  सांविधिक  योजना  के  area  इस  प्रकार  की  प्रणाली
 भ्रम  पदा  हो  सकता  है  और  इसके  अलावी  इसे  अच्छा  भी  नहीं  सभा  जा  सकता

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रतिवेदन  को  स्वीकार  किया  था  औ

 प्रक्रिया  की  संहिता  वद्ध  किया  गया  था  कौर  1973  में
 इस  संसद  ने

 एक  नया  अधिनियम  बनाया
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  संशोधित  उपबन्धों  के  अ्रन्तगंत  हमें  7  वर्ष  का  दीं  aqua  हो  चुका

 it  र  पूर्णतया  ऐसी  कोई  बात  दृष्टिगोचर  नही  होती  जो  विधि  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  में

 ह  घ-विशेषज्ञों  के  सुविचारित  मत  से  अथवा  1973  में  इस  सम्माननीय  सभा  द्वारा  aa गये

 निर्णय  से  दूर  जाने  को  उचित  ठहराती  हो  ।  यहां  तक  कि  उस  विशिष्ट  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  भी

 oy
 उपबन्ध  है  कि  यदि  कोई  राज्य-विशेष  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  को  यह  शक्तियां  प्रदत्त  करना

 चाहे  तो  वे  ऐसा  उच्च  न्यायालय  से  सलाह-मशविरा  करके  कर  सकते  अब  आपने  उस  प्रक्रिया

 को  उलटा  कर  दिया  है  ँ  और श्राप  ग्राम तौर  से  ये  शक्तियां  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  को  दे  रहे  हैं
 राज्य  विधान  सभाओं  को  दे  रहे  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  को  दे  रहे  हैं  कि  यदि  वे  ऐसा  करना

 चाहते हैं
 ता

 वे
 ये  शक्तियां  उच्च  न्यायालय  से  सलाह-मश्विरा  करके  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  दे

 सकते  हैं  ।  श्राप  ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं
 ?  राज्य  सरकारों  के  पास  तो  अभी  भी  वह  शाक्ति है  शरीर

 यदि  वे  ऐसा  चाहते  हैं  और  कोई  राज्य-विशेष  विशिष्ट  कौर  कुछ  कारणों से  अपने  राज्य  में

 कार्यकारों  मिस्र  टों  को  ये  शक्तियां  प्रदत्त  करना  चाहता  है  तो  ऐसा  तो  वे  ait  भी
 विद्यमान

 विधि के  अधीन  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  कोई  रूप  में  या  पूर्णरूपेण  पद्धति-विशेष  को  बदलने हेतु  तथा

 घारा  108  109  कौर  110  के  अधीन  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को
 अखिल

 भारतीय  आधार  पर
 फ  लिए  प्रौढ़

 {  r वंचित  करने  के  .  पायल  राज्य  स्तर  पर  कार्यकारी
 बन  का

 प्रयोग  करने
 से

 मिस्टर  टों  को  ये  श शक्तियां  देना  मेरे  विचार  से  न्यायसंगत  नहीं
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 चहता

 विधेय क
 नया a  i  Si

 =
 AHIS  पीठासीन  हए  )

 आपकी  ऋतुमति  मैं  श्रपनी  इस  विचारधारा  को  उदाहरणों  से  स्पष्ट
 करना  चाहता

 हूं  कि  किस  प्रकार  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  ने  इस  शाक्ति  का  दुरुपयोग  किया  जिसने  fafa  ori

 की भी  इस  निर्णय  पर  पहुंचने  को  बाध्य  किया  तथा  विधायकों  को  भी  इस  निष्कर्ष  पर  होने को

 बाध्य  किया  कि  इन  शक्तियों  का  प्रयोग  कार्यकारी
 मिस्र

 टोंद्वारान  किया  जाए  ।  मैं

 a घटित  जयपुर  के  कुछ  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  सैकड़ों  वकीलों  पर  अभियोग  चलाया

 घारा  108,  109  गौर  110  के  अधीन  उनके  fru  मामले ज  किए  गये  तथा  कायिक  री

 न्यायालय  के मजिस्ट्रेटों  ने  इन  सभी  धाराओं  के  अर्न्तगत  सभी  वकीलों  को  दोषी  पाया  तथा  उच्च

 अंदोलन  के  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्य  उपबन्धों  के  अधीन  कौर  उन  सब  व्यवसायों  से 1

 जिनके  विरुद्ध  मुकदमे  शुरू  किए  गए  थे  उनसे  मानते  सांगी  शरीर  जब  जमानत  नहीं  दी  गई

 तो  उन्हें  जेल  भेज  दिया  गया  ।  परन्तु  बिना  अपवाद  के  उच्च  न्यायालय  ने  कार्यकारी  af  wee et
 ह  aizait  को  रह  कर  यहां  मैं  इन  शब्दों  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  ऐसे  सैकड़ों ही  शम्स ज

 को  रह  किया  गया  कौर  जिन  लोगों  के  विरुद्ध  अदालती  सुनवाई  शुरू  की  गई  थी  वे  जर
 a

 के  सदस्य  थे  fauhit  से  कछ  बाद  में  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  राजस्थान  उच्च-न्यायालय  के
 ara

 चीज़
 यथा  श्री  वेदपाल  त्यागी  कौर  tao  न्यायमूर्ति  एम०  पी०  जैन  |

 इन  सभी  व्यक्तियों  के  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  शभ्रन्तगंत  कार्यपालिका  मिस्र  टों

 ar  क्यारी  area  की  गयी  जमाअतें  मांगी  गई  थीं  और  बिना  किसी  अपवाद  के  उच्च
 न्यायालय  द्वारा  की  गई  छानबीन  के  समय  एक  भी  निर्णय  कसौटी  पर  खरा  नहीं  उतरा--सभी

 bi  देश  उच्च  न्यायालय  द्वारा  रह  कर  दिए  गए  थे  ।  ऐसा  अ्रनुभव  न्यायालय  में  gar  था
 ।

 यह

 न्यायपालिका  का  अ्रनुभत्र  था  |  यद  राज्य  सरकार  का  निणंय  था  ।  यह  विधि  आयोग  क

 सुविचारित  निर्णय  और  निष्कर्ष  था  और  विधि  आयोग  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  सिफारि
 पीर गर  केन्द्र  सरकार  ने  अपनी  बुद्धिमता  में  विधि  आयोग  की  feats  को  स्वीकार  कर  लिया  अरर

 fafa  आयोग  की  रिपोर्टे  को  स्वीकार  कर  लिया  और  1973  में  एक  नया  कानून  लायू  कि

 मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  ।  केन्द्र  सरकार  का  यही  खास  दृष्टिकोण  संविध
 फ

 प्रदत्त  उन  निदेशक  सिद्धान्तों  के  बारे  में  भी  हैं  जिनके  बारे  में  मौजूदा  सरकार  तथा  विधि  अ  थ
 दिन-रात  कहते  रहते  हैं  कि  वे  इन  निदेशक  सिद्धान्तों  के  लिए  प्रतिबद्ध  और  कभी-क  भ  bo

 अधिकारों  से  ऊंपर  निदेशक  सिद्धान्तों  की  सर्वोच्चता  की  दलील  देते  हैं  ।  मैं  विधि  मंत्री  से  पूछू  गा

 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  50  में  यह  अ्रस्तविष्ट  नहीं  है  कि  कार्यपालिका  से  us

 होगी  शरीर  उसी  तरह  मजिस्ट्रेटों  की  नियुक्ति  की  जाएगी  ?  किस  तरह  वे  उस  सभी  का  प्रामीत्य

 प्रतिपादित  करते  हैं  ?  मैं  कहूंगा  कि  यह  विक्षेप  अध्यादेश  संविधान  के  अनुच्छेद  123  के  aaa

 ट्रपति  या  केन्द्रीय  सरकार  को  अध्यादेश  जारी  करने  की  दी  गई  शक्तियों  का  स्टेशन  अथवा
 घोर  कुरूप  भाग  ।  यह  संसदीय  लोकतंत्र  की  स्वस्थ  परम्परा  के  भी  प्रतिकूल है  ।  यह  एक  असामान्य

 बात  है  ।  यह  पूरी  तरह  प्रनुचित है है  ।  यह  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  के  प्रति  कूल  यद  1973

 में  लिए  oe  सम्माननीय  सदन  के  निर्णय  के  विपरोत है  नट यह  हम
 ्

 Qs  रे  संविधान के  अनुच्छेद  50
 का  भी  ae  द

 2
 यह  एक  fitz  or  जि

 etc
 नत  है  जिसे  प्रस्तुत

 स्तुति  किया  गया है  ।  मैं  संविधान  के

 अनुच्छेद  50  को उ  इतो
 कदा  बना  हैप
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 ee  ce

 (ARTS et  )

 *ूराज्य की स को  स  1९ ।  रान  ओं  में  पा  यी  इदराक  के  पृथक  करने के
 लिए  शल्य  अग्रसर  होगा  ।

 a उक मैं  कहना  किस  कसौटी  पर  इस  अध्यादेश  के  प्रचालन  को  एकदम  उचित  ठहराया
 ?  इससे  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  को  राज्य  के  कार्यपालिका  जो  है--सत्तारूढ़ गया है

 राजनीतिक  के  कहे  अनुसार  काय  करने  के  लिए  अधिक  शक्तियां  मिल  जाएंगी  ।  मैं  नहीं

 समझता  कि  उस  तरह  के  तरीके  इन  धारियों  के  अन्तगंत  ये  कार्यवाहियां  एकदम  छातप्रतिशत

 न्यायिक  होंगी  ।  मान  कोई  काय  पालिका  मजिस्ट्रेट  किसी  व्यक्ति  को  जेल  भेजना  चाहता  है

 ध्रुवा  कछ  मंत्री  किसी  व्यक्ति  को  जेल  चाहते  हैं  ।  तब  क्या  उपाय  है  ?  वह  मजिस्ट्रेट  को

 दो  लाख  रुपए  की  जमानत  मांगने  की  कह  सकते हैं  ।  मैं  एक  ऐसे  मामले  से  वाकिफ  हुं  जिसमें

 वाही  के  ध्रन्तगंत  कार्य  पालिका  मजिस्ट्रेट  ने  दो  साल  की  जमानत  की  मांग  की  थी  जिसे  वह  व्यक्ति

 नहीं  दे  सका  और  उस  आदमी  को  जेल  जाना  पड़ा  ।  इसलिए  इन  प्रावधानों  का  दुरुपयोग  किए

 जाने  की  संभावना  है  ।  मेरा  मतलब  है  कि  इनमें  इस  सरकार  का  कोई  विश्वास  नहीं  न्यायिक

 प्रक्रिया  में  न्यायपालिका  में  इस  सरकार  को  कोई  आस्था  नहीं  है  ।  इसीलिए  मैं  नहीं  चाहता  कि

 ये  दोस्तियाँ  कार्यपालिका  मिस्र  टों  के  पास  रहें  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  न्यायपालिका  ने  अपने  को  दी

 गई  जिम्मेदारियों  को  अच्छी  तरह  नहीं  निभाया  है  ।  जहां  कहीं  भी  न्यायपालिका  सफल  ज
 _  कहीं  उसमें  खामियां  रहीं  कौर  जहां  कहीं  भी  गलतियां  उस  मामले  में  मैंने  न्यायपालिका  की

 आलोचना  की  भ्रांत  मैं  कहता  हूं  कि  विंमान  स्थिति  में  न्यायिक  सुधार  अपरिरिहाय॑  है  ।  हम  सभी

 यायपालिका  न्यायिक  पद्धति  में  सुधार  लाने  के  लिए  हैं  ।  मैं  इस  बात  की  जोरदार  वकालत

 करता  हूं  कि  न्यायिक  प्रणाली  में  सुधार  किए  जाने  की  भ्रावश्यकता है  ।  मैं  कहता हूं  कि  यह  प्रणाली

 असफल  नहीं  हो  रही  अपितु  उच्च  स्तर  पर  मौजूद  व्यक्ति  ही  सारी  प्रणाली  को  सफल  बनाते

 a  चाहे  जो  कोई  प्रणाली  हम  अपना  लें--हम  कोई  दूसरी  प्रणाली  अपना  सकते  हैं--वे
 व्यक्ति  जो  सारे  मामले  का  संचालन  करते  वे  ही  समूची  प्रणाली  को  असफल  बना  रहे  हैं  लोग

 प्रणाली  को  सफल  नहीं  बना  रहें  संसदीय  लोकतंत्र  vane  नहीं  हो  रहा  परन्तु  वे  व्यक्ति

 .  इस  समूची  प्रणाली  को  असफल  बना  रहे  हैं  जिनके  हाथों में  सारे  मामलें  के  संचालन  का  प्र  भार सतर

 इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  किसी  भी  साधन  की  सफलता  उस  साधन  का  प्रयोग  करने
 बाले

 निसार  करती  है

 द  थ्री  लकप्पा  :  जब  श्राप  सत्ता  में  थे  तो  आपने  क्या  किया  ?

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  जब  हम  सत्ता  में  थे  तो  हमने  यह  भ्रध्यादेश  जारी  नहीं  जब

 डम  सत्ता  में  थे  तो  हमने  न्यायपालिका  को  न्यायिक  स्वंतत्रता  बहाल  की  ।  हमने  प्रेस  की  स्वतंत्रता

 को  न्यायिक  स्वतंत्रता  बहाल  की  कौर  हमने  न्यायपालिका  की  उस  प्रतिष्ठा  को  पुनर्स्थापित  किया

 जिसे  आपातस्थिति  के  काले  दिनों  के  उन्नीस  महीनों  में  श्री  लकप्पा  और  उनके  दल  के  लोगों  द्वारा

 समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।  वे  अनावश्यक  रूप  से  उत्तेजित  हो  रहे  हैं  ।  मैं  केवल  अपनी  पूर्णतः

 सोद्देश्य  भावनाओं  की  मोर  इस  मान्य  सदन  का  ध्यान  भक्षित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।

 मैंने  केवल इस  अध्यादेश  के  उस  खण्ड  2  की  आलोचना  की  थी  जो  न्यायिक
 मिस्र टों  से

 शक्तियां

 शक्तियों को
 कार्यपालिका

 मजिस्ट्रेटों

 को  सौंप  द rare ls  ट्रे
 छीनता  है  फिर उन  श
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 ( {  संशोधन  )  विधेयक

 —$<—_ अए  दि
 यह  रन  चट्  5  (

 इसलिए मैं
 कहता  हूं  |  Pe)  ),  जो  संविधान  में  प्रदत्त  निदेशक  सिद्धान्तों  के

 बारे  में  का का  उल्लंघन है  ।  ह  विधि  आयोग  की  उस  सुस्पष्ट  रिपोर्ट  के  प्रतिकूल  है  जिसे  इस

 सरकार द ्करा  1973  में  कन  किया  गया  था  भर  1973  में  विधान  मंडलों  द्वारा  एक

 ||  बल नियम  पारित  किया  गया  था  ।  श्रीमान  जी  अतीत  के  अनुभव  से  भी  मेरे  इस  दृष्टिकोण

 |  ऐसा  लगता  है  कि  न्यायपालिका  स्वयं मिला  है  कि  इस  बात  का  कोई  औचित्य  नहीं है
 mife  का  के  प्रति  सरकार  का  कम  विश्वास है  |  आप  अनुभव  करते हैं  कि  श्राप  अपने

 राजनीतिक  विरोधियों  को  aa  नहीं  सकते  लेकिन  भाप  न्यायिक  भिलट
 टों  के  are  |  से

 धघाराश्रों  के  तहत  शक्तियों  के  प्रयोग  द्वारा  उनका  दमन  करना  चाहते हैं  ।  श्राप  चाहते  हैं ब  कि  डस

 शक्तियों  का  उन  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  प्रयोग  किया  जाये  जो  आपके  दबाव  में
 आ  सकेंगे M ad |

 at  उन  प्रावधानों  का  पूरी  तरह  दुरुपयोग  किया  जाएगा  कौर  मात्र  एक  मामलाਂ  नहीं  अपितु
 सैकड़ों  मामले  कौर  उदाहरण  ऐस ेहैं  जब  आपात  स्थिति  के  दौरान  विभिन्‍न  aural के  mata

 पुलिस  द्वारा  किस  तरह  We  मामले  रजिस्टर  किए  गये  थे

 अधिकारियों  तथा  नौव:रशाहों  शक्तियों  का  दुरुपयोग  होता  रहा  है  कौर  तब  तक

 होता  रहेगा  जब  तक  कि  वे  लोग  जिनके  हाथों  सत्ता  संचालन  was  नहीं  होते  ।  तब  आप

 दुरुपयोग  को  रोक  सकते  है  ।  परन्तु  यहां  पद्धति  को  उलटने  जा  रहे  हैं  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  7 MIM fe a
 सरकार  का  न्यायिक  मजिस्ट्रेटो ंमें  क्यों  विश्वास  नहीं  है  और  क्यों  न्यायपालिका  तथा

 प्रणाली  में  उसका  विश्वास  नहीं है  |  यह  तथ्य  इस  बात  का  सूचक  है  कि  व्तेंमान  सरकार  का

 न्यायपालिका  में  कोई  विश्वास  नहीं  है  वह  न्याय  प्रणाली  को  मजबूत  नहीं  बनाना  चाहती  और
 इन  शक्तियों  को  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  से  छीनकर  कार्यपालिका  मिस्र  टों  को  देना  चाहती

 मैंने  किसी  अन्य  प्रावधान  पर  arara  नहीं  किया  है  ।  मैंने  विशेष  तौर  पर  खण्ड  2

 का  उल्लेख  किया  है  जो  इस  अध्यादेश  विशेष  का  आधार है  ।  श्राप  दोष  प्रावधानों  को  बनाए  रख

 सकते हैं  ।  मैं  उनका  वि  Yq  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  संबंध  है  यह

 आधारभूत  प्रश्न  है  और  इसमें  भी  आपने  राज्य  सरकारों  के  लिए  उपबंध  किए हैं  ।  इसलिए  मैं

 कहता
 हूं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  50  के  परिसर  अक्षय  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  के  परिप्रेक्ष्य  ba |

 न्

 और  1973  में  इस  सदन  द्वारा  लिए  गए  सुस्पष्ट  निर्णय  के  परिसर  कल  में  शरीर  पिछले  सात  वर्षों  के

 अनुभव  को  देखते  हुए  कौर  देश  में  न्याय  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  को  देखते  हए

 वर्तमान  व्यवस्था  को  नहीं  बदला  जाना  चाहिए  ।  यह  शक्ति  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के  बजाय

 लिका  मजिस्ट्रेटों  को  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  पूरी  तरह  इस  अध्यादेश  के  खण्ड  2  में

 शामिल  उपबंधों  की  निंदा  करता  हूं  ।  यदि  बाद  में  सदन  इस  खण्ड  को  निकट  ः नने  का
 निर्णय  कर  लेता  है  तो  मैं  अपने  संकल्प  को  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  परन्तु

 ड  सरकार  को  उस निर्णय की  पहल  करनी  चाहिए  ।  मैं  नहीं  aaa  कि  सरकार  वैसा  करने  जा  रही है  ।  क्योंकि
 =  ।  इन  शब्दों के  साथ मैं  अपना  संकल्प इस  सरकार का  न्यायपालिका के  प्रति  आदरभाव  नहीं

 प्रस्तुत  करता हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सांविधानिक  संकल्प  पेश  हुआ  :
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 दी  i

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  23.
 ल  Faces. PSEA SE  bh ZOOM ran  को  प्रख्यापित  दण्ड  प्रक्रिया

 80 >  (1980  का  अध्यादेदा (0)  का  HEATA  a (settee  ),  अध्यादेश  19  \°  अध्यादेश  संख्या  12)  का  निरनुमोदन
 करती  हैः

 गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में
 राज्य  मंत्री  पी०  बैंक  :

 निःसंदेह  श्री  सतीश  अग्रवाल  ,  एक  प्रसिद्ध  वकील  ने  अपनों  बात  के  fe
 लए

 am
 दिये  हैं

 यद्यपि वे  ठीक  बात  नहीं  उन्होंने  wat इस  संकल्प के  पक्ष में  कुछ  मुद्दे  रखे
 हैं  जो  पेश

 किया  गया  ।  इस  संकल्प  के  उस  भाग  पर  मैं  बाद  में  बात  करू  गा  ।  aa  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 दण्ड  प्रक्रिया  1973  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  |

 देश  में  विद्यमान  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति  को  देखते  हुए  कौर  विधि  sada

 सम्बन्धी  एड क पह ७ ऐजेन्सियों  को  समाज  विरोधी  विभिन्‍न  गुटों  कौर  समुदायों  के
 बाच  वैमनस्य की

 भावना  उत्पन्न  करने  वाले  तत्वों  के  बारे  में  कड़ी  कार्यवाही  करने  का  अधिकार  ने  के लिए यह
 प्रावश्यक  aaa  गया  कि  कानून  को  अविलम्ब  सख्त  बनाया  जाना  चाहिए  ।  तदनुसार  एक

 देश  जारी  किया  गया  ।  इस  अध्यादेश  में  प्रस्तावित  संशोधनों  को  स्थायी  रूप  के  लिए ag
 विधेयक  इस  सभा  के  समक्ष  लाया  गया  है  ।

 a  ;  इस  विधेयक  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  अभ्यस्त  अपराधियों  के  लिए  जमानत  मिलना

 कि  यदि  कोई कठिन  कर  दिया  जाए  ।  इस  विधेयक  में  यह  उपबंध  किया  जा  रहा है  भतीजो जो
 पहले  ही  किसी  प्रेम  य  तथा  गर-जमानतीय  अपराध  के  लिए  दो  बार  दोषी  ठहराया  जा  चु

 ि |

 या  जो  मृत्यु  दण्ड  या  आजीवन  कारावास  सात  at  इससे  अधिक  के  कार  aia  से

 दण्डनीय  घ्रपराध  के  लिए  एक  बार  दोषी  ठहराया  जा  चुका  गिरफ्तार  किया  जात
 ति

 है  शर
 उस  पर  feel प्राय  व  गस  जमानतीय  अपराध  करने  का  अभियोग  चलाया  जाता है  या  सदेह

 किया  जाता  है  तो  उसे  साधारणतया  न्यायालय  द्वारा  जमानत  नहीं  दी  जाएगी  |  गम्भीर  ग्रिपर

 के  लिए  दोषी  अभ्यस्त  अपराधियों  की  श्रापराधिक  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  ऐसी  व्यव

 करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।  अध्यादेश  की  उद्घोषणा  से  पहले  बहुत  a  एसे  भ्रपराधी  जमानत

 पर  अपनी  रिहाई  करा  लेंगे  ae  जमानत  की  अवधि  में  वे  और  अधिक  अपराध  करेंगे  |  इस स  विधेयक

 के  उपबन्धों  केविन  नियत
 ब

 क्यों  मैंने  वाले  अपराघी  साधारणतया  जमानत  नहीं  ले  सकेंगे

 तथापि  न्यायालयों  को  स्व-निचेय  से  एकदम  वंचित  कर  देना  वांछनीय  नहीं  सभा  गया  है  और

 न्यायालय  ऐसे  मामलों  में  श्रभी  भी  जमानत  मंजर  कर  सकेंगी  परन्तु  इसके  लिए  इसे  विशेष  कारण

 बताने  होंगे ॥

 इन  परिवर्तनों  से  महिलाओं  या  16  वर्ष  की  आयु  से  कम  वाले  या  बीमार  व्यक्तियों  पर

 प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ॥
 बा के  दायित्व  के  सम्बन्ध  में  दण्ड

 feat
 1973  की स्थिति  भी

 प्रद  है
 क्योंकि

 इसमें
 ऐसा  कोई  उपबंध

 नहीं
 कि

 यदि  जमानती  का
 बंध

 पत्र  जब्त  हो  जाता
 है

 शरीर

 ag  जुर्माने  की  रकम  अदा  नहीं कर  सकता  है  तो  उससे  वह  रकम  कसे  वसूल  की  जाए  ।  एक

 ऐसा  उपबंध  इस  विधेयक  में  शामिल  किया  गया  ऐसी  परिस्थिति  में  जमानती  को  जेल  हो

 सकती  है  1
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 18  1902  ars  A  )  विधेयक
 नन  ि क

 इस  विधेयक  का  उपाय  यह  भी  है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की ६  रा
 108,

 109  शरर

 110 के
 अधीन  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्यवाहियां  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  को  a  जाएं  कौर यह  भी

 उपबन्ध
 किया  गया  है  कि  यदि  राज्य  चाहे  तो  वे  उन्हें  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  सौंप  सकते हैं  ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  के  अधीन  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्य  वालिया  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को
 हो  सौंपी x

 गई  थी  और  राज्यों  को  धारा  478  के  अधीन  भ्र धि कार  दिया  गया  था  कि  राज्य  विधान  सभ
 aor  काय एक  संकल्प  पारित  कराकर  तथा  सम्बन्धित  उच्च  न्यायालयों  से  परामर्श  लेकर  उठ

 पालिका  afer  at  को  सौंप  सकती  हैं  ।  adara  विधेयक  द्वारा  यह  स्थिति  बदल  दी  गई  है  ।  यह

 उल्लेखनीय  है  कि  1898  की  निरसित  संहिता  में  न्यायिक  मजीद  ं  को  ये  कार्यवाहियां  सौंपना

 अनि वा यें  नहीं  था  ।  ये  कार्यवाहियां  मुकदमें  नहीं  थे  कौर  न  दण्डनीय  थे  :  वे  अपराध को
 रोकने  में  भूमिका  अदा  करने  के  लिए  तेयार  की  गई  सुरक्षा  सम्बन्धी  कौर  वादियां  हैं  भर  ब
 विधि  ave  व्यवस्था  बनाये  रखने  में  सहायता  मिलती है  ।  इसलिए  सिद्धान्त  रूप  में  कार्यपालिका

 मजिस्ट्रेटों  को  इन  कार्यवाहियों  को  सौंपने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  जो  विधि  कौर

 व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  किसी  राज्य  के  लिए  गु  जाइए  छोड़  दी  गई
 है  कि

 यदि  राज्य  चाहें  तो  वह  इन  कार्यवाहियों  को  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  घारा  478  में  ाष्ति
 क्रियाओं  का  पालन  करके  सौंप  सकता  है

 इस  विधेयक  द्वारा  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  यह  शक्ति  दी  गयी  है  कि  वे  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  धारा  153  और  505  की  उपधारा  (2)  ate  (3)  के  अधीन  मुकदमा  चलाने

 ।  मंजूरी  दे  सकते  हैं  ।  1898  की  निरसित  संहिता  में  केवल  राज्य  सरकार  के  जिला  मिस्र टों
 राज्य  सरकार  द्वारा  शक्ति  प्रीत  श्रधघिकारी  के  आदेश  से  या  प्राधिकार  के  अधीन  शिकायत

 जाने  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  153  कौर  505  के  aia  मुकदमा  चलाया

 जा  सकता  विधि  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  उपबन्ध  को  अनावश्यक  रूप  से
 जटिल  माना  जिससे  अधिक  समय  लेने  वाले  विवाद  खड़े  हो  जाते  हैं  कि  क्या  किसी  अधिकार  को

 राज्य  सरकार  द्वारा  उचित  रूप  से  शक्ति  दी  गई  थी  कि  क्या  उस  प्राधिकारी  से  या  सरकार  से

 शिकायत  दर्ज  करने  की  शक्ति  मिली  थी  कौर  श्रीश्री-आदि  ।  इसलिए  विधि  आयोग  ने  सिफारिश
 |

 कि
 शाक्ति  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  में  निहित  होनी  चाहिए  और  तदनुसार  दण्ड

 या  संहिता  1973  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकार  की  मंजूरी  लेने  में  समय
 सरापा ग  सकता  है  कौर  मंजूरी  लेने  में  विलम्ब  से  ऐसे  अपराधों  पर  मुकदमा  चलाने  FT  उद्  द्  ह  खत्म

 जाएगा  |  तदनुसार  इन  शक्तियों  को  जिला  मिस्टर  et  को  भी  समवर्ती  रूप  शे  देने  का  विचार

 |  aa  प्रस्तावित  उपबन्ध  से  विधि  आयोग  द्वारा  अपने  4  प्रतिवेदन  में  परिकल्पित  किस्म की =
 काठ  नहीं  art  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  कुछ  उपयोगी  संशोधन  करने  का

 बिचार है
 ।  ये  परिवतंन  अन्तर्राज्यीय  सम्मेलनों  या  अन्यथा  राज्यों  से  पराम  करने

 के  बाद  लाए
 गए  हैं  जिनसे  निस्संदेह  अपराधों  को  रोकने  तथा  अपराधिक  तत्वों  के  सम्बन्ध  मे ंव  ही  करने
 में  सहायता  मिलेगी  मु

 विश्वास  है
 है  कि  सदस्य  क्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 इन  प्रस्तावित  परिवर्तनों  से  त  परता के  साथ  जाएंगे  श्री  सतीश  अग्रवाल द्वारा  पूछे
 गये  प्रश्नों

 के  MENG Ota er  में  मैं  उनका  उत्तर उस  समय  दूंगा  जब  मैं  wea  में  इस  विधेयक  पर
 विवाद  का  उत्तर  दूगा  ।
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 दण्ड  प्रक्रिया सही fear  विधेयक  9  1989,
 छह  दरी

 श्री  आर०  के ०  सहा लगी  श्री  वह  wit  a  क्यों  नहीं  उनके  प्रश्नों  का  उत्तर

 देते  हैं  ?
 ait  जी०  एम०  बनातवाला  )

 श्रीमान  वह  नहीं  चाहते हैं  कि  हम  विशेष  रूप

 से  शी  सतीश  भ्र ग्र वाल  ढारा  उठाये  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  सुनें  eos

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया
 दण्ड  प्रक्रिया  में  भ्र ौर  करने  वाले.विधेयक पर

 '  विचार  किया  जाए  कक
 श्री  मूलचन्द  क्या  आप  अपने  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  ?.

 श्री  मूलचन्द  डागा  हाँ  ।  मैं  प्रस्ताव  हूं  :
 fg  दण्ड  प्रक्रिया  प्रौढ़  संशोधन  वाले  विधेयक  को  प्रवर

 समिति  जिसमें  निम्न  लिखित  12  सदस्य  को  3  1  सफ
 18.0

 safaderq 24 देने
 के

 अनुदेशों
 के  साथ  सौंप  दिया  जाए

 |  |  श्री  बनवारी  लाल
 )  प्रो ०  मधु  दण्डवते

 3.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार

 4.  श्री  कू  मा

 5.  श्री  निहा  सह  जन
 6.  डा० कण  सिह

 aft  एस०  महाजन
 sel,

 न  टोल

 9.  श्री  ग्रुप  सेठी

 1(  श्री  धंदा  शास्त्री

 11  श्री  पी०  वेॉकटासुब्बे  aT

 12  श्री  मूलचन्द  डागा  क्

 श्री Yo  Ho  राय  :  मैं  प्री
 ड  प्रक्रिया  संहिता  1  1  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्रवर

 लिखित  12  सदर समिति  जिस  को  26  जनवरी  1981  तक  प्रतिवेदन  देने  के

 अनुदेशों  के  साथ  सौंप  दिया  जाए
 1 1  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर

 के
 श्री  मुकुन्द  मंडल

 श्री  संत  कुमार  मंडल

 श्री  मन्नालाल

 न  मि  स्व
 ort  ro)
 aan ~  दब

 प्रधान

 8.  श्री  जीत कुमार  साहा
 9.  श्री  गदाधर  साहा

 10.  श्री  बाबूलाल  सोलंकी

 11.  श्री  सुन्दर  तथा

 12.  श्री  पी०  वॉकटासुब्बेया  र
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 दण्ड  प्रक्रिया 18  Beale’  ता  विधेयक
 a

 *श्री  सैयद  मूल  हुसैन  )  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक क  विरोध

 करता हूं  ।  यदि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  इतना  साधारण  है  जितना  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने

 अनुमान  लगाने  का  प्रयास  किया  है  तो  निस्संदेह  इसका  विरोध  करने  का  कोई  कारण  नहीं  था  |

 परन्तु  सरकार  यह  विधेयक  राजनीतिक  उद्देश्यों  से  लाई  ।  यदि  हम  ait  विधेयक  को  पढ़ते  हैं  तो

 दो  बातें  मुख्य  नजर  आती  हैं  ।  एक  तो  यह  है  कि  कार्य  पालिका  मर जि स्टेटों  तथा  जिला  मजिस्ट्रेटों

 को  अघिक  शक्तियां  दी  जा  रही  हैं  ।  इन  व्यक्तियों  को  जमानत  पर  रिहा  नहीं  किया

 जाएगा  जो  कुछ  अपराधों  के  संबंध  में  जेल  जा  चुके हैं  ।  यह  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?  हमें  मालूम
 ह ैकि  जब  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  यह  दंड  shar  संहिता  बनाई  गई  थी  तो  कार्यपालिका

 मजिस्ट्रेटों  को  बड़ी  शक्तियां  दी  गई  थीं  और  उन्होंने  साधारण  रूप  से  पुलिस  की  सलाह  पर  कार्य

 किया  था  जिसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को  न्यायालयों  में  बड़ी  यातनायें  दी  गई  थीं  ।  राजनीतिक

 कार्यकर्त्ताओं  को  भी  बड़ी  यातनाओं  का  सामना  करना  पड़ा  ।  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  ने  पुलिस
 द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्टों  के  अनसार  राजनैतिक  कार्यकर्ताओं  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  ।  हमारे  सामने

 वह  अनुभव  है  और  उस  अनुभव  के  कारण  बादे  में  न्यायपालिका  को  अलग  कर  दिया  गया  गौर

 कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  से  शक्ति  लेकर  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  दे  दी  गयी  ।  जब  1975  में

 आपातकाल  की  उद्घोषणा  की  गई  थी  तो  हमें  मालूम  हुआ  कि  सारे  देश  में  तथा  भारतीय

 रक्षा  नियम  शासन  था  |  उस  बुरे  समय  में  भी  हमें  मालूम  हुआ  कि  कुछ  मामलों  में  लोग

 जमानत  पर  रिहा  हो  जाये  ज़ो  भारतीय  रक्षा  नियम  के  भिन्न  नज़र बन्द  कर  दिये  गए  थे

 क्योंकि  दाक्तियां  न्यायिक  मजिस्टेटों  के  हाथों  में  थी  ।  विंमान  सरकार  का  स्वतन्त्र  न्यायपालिका

 में  बिस्वास  नहीं  हो  सकता  है  इसलिए = कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  को  शक्तियां  वापस  दिलाने  के

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  उस  प्रयोजन  के  प्रति  यह  पहला  कदम है  ।  आज  वही  दल  उसी  नेता

 नेतृत्व  में  केन्द्र  में  सत्ता  में  वापस  आ  गया  है  ।  परन्तु  हमें  मालूम  है  कि  वे  feat  भी  समस्या

 का  निदान  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  बढ़  रही  किसानों  को  वाजिब  मुल्य  नहीं  मिल  रहा

 खेतीहर  मज  न्यूनतम  मजदूरी  की  मांग  के  लिए  आन्दोलन  करने  को  बाध्य  हो  गए

 कुछ  दिनों  पहने  श्रीमती  इंदिरा  ats  ने  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  की  बठक  में  स्वयं

 स्वीकार  किया  था  कि  देश  में  किए  जा  रहे  आन्दोलन  देश  को  विनाश  की  ओर  ले  जा  रहे

 अब  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अध्यादेश  जेसे  विधान  की  उद्घोषणा  मुख्य  रूप  से  ऐसे  भारी  आन्दोलन  को

 दबाने  के  लिए  की  जा  रही है  ।  आपको  मालम  कि  उन  सभी  राज्यों  ने  राष्टीय  सुरक्षा

 अध्यादेश  का  विरोध  किया  है  जहां  पर  वामपंथी  दलों  की  सरकार  या  वामपंथी  व  लोकतांत्रिक

 मोच  वाली  सरकारें  हैं  ।  उन्होंने  अपने  राज्यों  में  इस  अध्यादेश  को  लागू  करने  से  मना  कर  दिया

 इसलिए  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  वर्तमान  संशोधन  से  वहां  कार्यपालिका
 मॉ जस्ट डो टॉ  तथा

 जिला  मजिस्ट्रेटों  को  अब  अधिक  शक्तियां  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  उद  yes

 मजिस्ट्रेटों  को  मंजूरी  करने  की  शक्ति  देने  के  लिए  घारा  196  को  संशोधित  कर  दिया

 गया  है|  भूल  संहिता  में  वह  शक्ति  नहीं  थी ।  केवल  Usa  सरकार  ही  मंजूरी  दे  सकती

 थी  ।  हमें  मालूम
 है  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकार री  केन्द्रीय  wat  के

 —  लकर
 *

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  का  हिन्दा  रूपान्तर
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  9  1980

 सैयद  ages  दलन | |
 *

 हैं  और  उनके  निदेशों के  अनुसार  कार्य  करते  ऐसे  अधिकारियों को  अधिक  शक्तियां दी  जा

 रही

 श्रीमान्‌  घारा  108.  109  तथा  110  निवारक  धारायें है ंं  ।  पुलिस ६  न  धाराओं  के  अन्तर्गत

 व्यक्तियों  को
 f
 गिरफ्तार  करेगी  और  कई  दिनों  तक  उनके  बारे  में

 क

 रिपोर्ट  नहीं  देगी  ।  कार्य  पालिका

 ट्रेंट  बन्दियों  को  बेहद  तंग  करेंगे  और  उन्हें  दन्त-पत्र  देने  के  लिए  बाध्य  क  रेंगे  ।  इन  हालातों
 को  देखते  हुए  हमारी  यह  घारणा है  कि  यदि  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के  हाथों  से  ये  शक्तियां  लेकर

 दी  गई  तो  बहुत  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  को  दे  हो  जाएगी  ।

 संशोधनकारी  विधेयक  की  घारा  5,  जिसके  द्वारा  मूल  अधिनियम  की  घारा  437  का

 संशोधन  किया  जा  रहा  बहुत  खतरनाक  है  ।  घारा  5  की  उपधारा  में  इस  प्रकार  कहा

 गया है  थी

 ऐसा  अपराघ  कोई  संज्ञेय  अपराध है  और  वह  भाजी
 Pil

 या  सात

 वर्ष  या
 उससे

 अधिक  के  कारावास  से  दण्डनीय  क्रिस  अपराध  के  लिए  पहले  दोषसिद्ध  क्या

 var  1, air
 या  ह  किसी  अजमानतीय  ate  ava  अपराध  के  लिए  दो  ar  अधि  अवसरों पर

 पहले दो
 i  गया  है  तो  वह  न  छोड़ा  जाएगा  |

 ea
 a

 यह  बहुत  खतरनाक  उपबंध है  ।  श्रीमान  आपको  मालम  है  कि  सत्तारूढ़  द

 विरोधी  पक्ष  में  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  स्वाधीनता  आंदोलन  में  भाग राज  ग

 लिया  था  और  उन्हें  गलत  तथा  गढ़े  हए  आरोपों  पर  जेल  भेज  दिया  गया  था  ।  यदि  पुलिस  आज
 से  जमानत उनके  विरुद्ध  गलत  मामले  दर्ज  करती  है  और  उन्हें  निरुद्ध  करती  है  तो  वे  न्यायालयों

 लेकर  जेल  से  बाहर  नहों  आ  सकेंगे  |  श्रीमान्‌  हम  लोग  बड़े  खतरे  में  हैं  जो  विशाल  आपदा  नों

 तथा  लोकप्रिय  आन्दोलनों  में  भाग  लेते  हैं  ।  यह  एक  बहुत  विचित्र  ara  है  ।  वह  व्यक्ति  न्यायिक क्यों

 में  नहीं  जा  सकता  पर  जमानत  के  लिए  आवेदन  नहीं  कर  है  जिसे  पहले  एक  बार

 गलत  आरोप  पर  दोषसिद्ध  किया  जा  चका  है  ।  यह  बात  अजमानतीय  मामलों  के  बारे

 परन्तु  जमानतीय  मामलों  में  भी  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  लोग

 कम  से  कम  सरलता  से  जमानत  नहीं  ले  सकें  ।  घारा  6  जो  भूल  अधिनियम  की  घारा  446
 प्रो  घन  करती  है का  सर  ,  पेशेवर  जातियों  को  डराये  जाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  यदि

 far  कारण  से  ह  जमानत  जब्त  हो  जाती  यदि  अपराधी  उन्हीं  कारणों  से  न्यायालय  में

 पेश  नहीं  हो  पाता  है  तो  जमानती  को  महीने  की  अवधि  की  जेल  दी  जानी  है  ।  यह  बहुत
 विचित्र  वात  है

 aaa  में  कोई  भी  साधारण  व्यक्ति  जमानत  दे  सकता  है  ।  जमानत देने  के  सम्बन्ध  में

 उस  व्यक्ति  के  ता-पत  श  सा  उसका  ghee  कला  इका  सक्षम  नहीं  होता  ।

 अगर  ऐसा व्यक्ति  किसी  तारीख

 f

 विशेष  को  उपस्थित  नहीं  होता  तो  जमानती  को  मास  की  कैद
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 18  1902  अधिगम  बन  तय  ल
 सल

 के
 निम की  ओर  दिलाला

 $$  a

 की  सजा  दी  जा  सकती  है  |  लोग  जमानत  करने  से  डरेंगे  भर  जमानत  नहीं

 होगी
 ।  यह  कहा  गया ह ैहै ंकि  यह  कदम  उन  जातियों  को  रोकने  के  लिए

 उठाया  गया

 जिन्होंने
 इसे  agar  व्यवसाय  बना  लिया  है  ।  सरकार  कहती  है  कि  वह  समाज  विरोधी  तत्वों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ।  यह  बहुत  लच्छो  बात  है  ।  हम  भी  चाहते  हैं
 कि

 विरोधी  तत्वों  को  सजा  मिले  ।  हम  यह  भी  चाहते  > ठ  कि  सरकार  सुचारू  रूप  से  काय

 पर  हम  यह  भी  चाहते  कि  सबको  न्याय  मिले  ॥  किसी  भी  व्यक्ति  को  विचारण  के  विना

 नज़र बन  न  किया  जाए  ।  अगर  किसी  के  विरुद्ध  कोई  अभियोग है  तो  उसे  पुलिस  अव

 गिरफ्तार  करे  ।  पर  अपराधी  का  जमानत  पर  रिहा  किया  जाना  भी  उसका  मुलभुत  अधिकार
 ss

 है  ।  अदालत  में  अपना  बचाव  पेश  करना  भी  उसका  अधिकार  है  ।  यहां  उसे  अपने  बचाव  ph

 अधिकार  से  वंचित  रखने  की  कोशिश  की  जा  रही  हम  चाहते  हैं  कि  अपना  बचाव  करने

 का  बुनियादी  अधिकार  सबको  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  इस  काले  विधेयक  को  वापस  लेने  का  अनुरोध  करता  हं  जिसे

 राजनीतिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  होकर  पेश  किया  यदि  आप  कुशलता  और  कानूनी  तौर  से

 वासन  चलाना  चाहते  हैं  तो  आप  काम  करें  |  सर्वप्रथम  भाप  शीघ्र  विचारण  की  व्यवस्था

 करें  |  लोगों  को  अदालतों  में  बार-बार  आने  में  कठिनाई  होती  उन्हें  न्याय  नहीं  मिलता

 लस  लोगों  को  तंग  करती  है  ।  अगर  कोई  शिकायत  जाती  है  तो  पुलिस  शीघ्र  कार्य  वाह

 भर  जांच  आरम्भ  नहीं  करती  ।  आप  बहुत  लोगों  का  अनुभव  होगा  कि  पुलिस  कई  मामलों  में

 मौके  पर  जाकर  जांच  नहीं  करती  और  बथान  रिका  नहीं  करती  जसा  कि  धारा  161  के  अधीन

 पेक्षित  है  ।  पुलिस  इस  धारा  के  अधीन  अपने-अपने  थानों  में  बयान  दर्ज  करती  वह  मामले  को

 SIMIG areal  लटकाए  रखती  है  और  इससे  ऐसे  व्यक्तियों  के  विचारण  में  देरी  होती हैं  ।  अगर  इसके  लिए

 अदालतों  की  संख्या  बढ़ानी  पड़े  तो  आप  और  अदालतें  खोलें  ।  हम  सरकार  के  ऐसे  किसी  कच
 उपाय  का  मथन  करेंगे  ।  पर  हम  काले  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकते  जिसे  राजनीतिक

 उद्देश्य से  पेश  किया  गया  मैं  सरकार  से  इस  काले  विधेयक  को  वापस  लेने  अनुरोध

 करता हूं  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  Ao  प०  तक
 करिए ् स्थगित  हुई  |

 लोक  सभा  भोजन  के  पश्चात  2  बजकर  8  मिनट  पर  समवेत  हुई ।

 महोदय  पीठासीन  हुए )

 ध्रा..लम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  att  ध्यान  दिलाना

 बरौनी के  निकट  सिमरिया  स्टेशन  पर  हई  रेल  दुर्घटना

 |  भी  रामावतार  शास्त्री  । उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  ध्यान

 श्री  रामावतार  शास्त्री  उपाध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
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 रामावतार  शास्त्री  ]

 निम्नलिखित  विषय की  ओर  रेल  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ag  इस

 डोम  पह  दलन
 लि

 के  निकट  सिमरिया  स्टेशन  पर  5  दिसम्बर  1980 को  हुई  रेल  दुर्घटना  जिसमें

 कुछ  व्यक्तियों
 की  मृत्यु यु  हो  गई  और  कई  अन्य  घायल  हो  गए  ie

 on  ह

 रेल  sist
 at

 केदार  प  5-12-1980  को  लगभग  20.45  बजे  जब  311  अप

 फास्ट  पैसेंजर  गाड़ी  पूरव  रेलवे  थ  दाना पर  asa  में  सर्माया  के
 हि

 सिगनल
 के  बाहर

 खड़ी  तब  46 डाउन  दानापुर-समस्तीपुर  एक्सप्रेस  गाड़ी  पीछे  से  आयी  और  उपर्युक्त  गाड़ी
 के  पिछले  हिस्से  से  टकरा  गयी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  311  अप  पैसेंजर  गाडी  के

 बदते
 पिछले

 दो  सवारी fe  eq  अर्थात्  दूसरे  दर्जे  का  एक  डिब्वा-एवं-सामान  यान  और  ब्रेक यान  एवं  पासंग  यान

 बुरी  तरह
 क् क्षतिग्रस्त  हो  गए  और  पटरी  से  उतर  गए  ।

 46
 डाउन  एक्सप्रेस  गाड़ी का  इंजन  ary

 द  hed

 पटरी  से  उतर  गया  |
 ब्

 er
 इस  दुर्घटना  में  4  व्यक्ति  मारे  4  को  गम्भीर  चोटें  आयीं  और

 As
 को  साधारण

 आयीं  ।  द
 चोटें  अ  ALT  घ घंटना  at  सूचना  मिलते  ही  दानापुर  से  चिकित्सा  सहायता  यान के  साथ  चिकित्सा

 अधीक्षक  सहित  रेलवे  डाक्टरों  का  एक  दल  और  अन्य  मंडल  अधिकारी  तत्काल
 व  gear

 स्थल
 के  लिए  रवाना हो  गए  ।  भाभा  से  एक  अन्य  चिकित्सा  सहायता  यान  भी  दुर्घटना ना  स्थल के  लिए
 रवाना  कर  दिया  गया  ।  मण्डल  चिकित्सा  भी  तुरन्त  दुर्घटना  स्थल के  लिए
 रवाना  हो  गए  ।  प्राथमिक  चिकित्सा  के  बाद  घायलों  को  आगे  इलाज  के  लिए  अस्पतालों में  भेज
 दिया  गया ।

 पव  दिल्‍ली  में  6-12-1980  को  हवाई  जहाज  द्वारा  पटना के
 लिए  रवाना  हो  गए  ताकि  वह  जल्दी  से  जल्दी  सिमरिया  पहुंच  सकें  और

 दुर्घटना  के  शिकार

 लोगों के  लिए
 भी  सम्भव  सहायता  सुनिश्चित  कर  सकें  ।  सदस्य  रेलवे  बो  भी

 दुर्घटना  स्थल  पर  पहुंचे  और  अस्पताल  में  घायलों  से  मिले  ।

 iss  2  ह्

 मैंने  मृतकों  के  निकट  सम्बन्धियों  और  घायलों  को  अनुग्रह  सहायता  प्रदान  करने का

 मादेश दे  दिया  था
 ani

 इसकी  व्यवस्था  कर  दी  गयी है  ।  मैंने  दुःखी  परिवारों और  घायलों  को

 सहानुभूति
 il

 भेजा  है  |  मादा  सदन  भी  इस  संवेदना  में
 मेरे  साथ  है

 ।

 ज

 रल  संरक्षा  जो  पर्यटन  2 ऐ asd  eee  गर  सिविल  विमानन

 म

 मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण

 के  अधीन  कार्यरत  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकारी  10-12-80  को  इस  दुर्घटना  की  जॉच  शुरू  करेंगे  ।

 उनकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  उपयुक्त  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  जाएगी  ।
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 श्री  रामावतार शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  इस  सम्बन्ध में  कुछ  कहने से  पहले  मेरा  आपसे

 us  निवेदन है  और  मेरा  है  कि  आप  मेरे  निवेदन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  कितना  स

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  चूंकि  यह  एक  व्यापक  विषय

 माप  erage से  कम  दस  मिनट  कौर दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  यह  जो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  हमने  यहां पर  प्रस्तुत

 किया
 जिसके  बारे  में  मंत्री  जी  की  तरफ  से  एक  वक्तव्य  पढ़ा  गया  वह

 स्थिति
 को  ठीक  से

 aula  वाला  वक्तव्य  नही ंहै  ।  इसकी  चर्चा  तो  मैं  करूंगा  ही  लेकिन  साथ  ही  साथ
 दसेक  ER a

 जो  तीन  बड़े-बड़े  एकसी डेन्ट्स  हुए  हैं  उनकी  चर्चा  करना  भी  मैं  अप्रासंगिक  नहीं  मानता ट  इस
 लिए  मैंने  आप  से  निवेदन  किया  कि  अगर  जरूरत  हो  तो  ज्यादा  समय  भी  आप  देने  की  कृपा  करें  ।

 सिमिरिया  में  5  दिसम्बर  को  दुर्घटना  पौने  नौ  बजे  रात्रि  यह  सिगिरिया  स्टेशन

 qa  रेलवे  का  स्टेशन  है  जहां  पर  46  डाउन  दानापुर  समस्तीपुर  एक्सप्रेस  और  311  अप  सियालदह

 मुजफ्फरपुर  संजर  गाड़ी  से  टकराकर  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गई  ।  इनका  कहना  है  कि  दो  डिब्बे  बर्बाद

 हुए
 जबकि  मेरी  खबर  है  कि  तीन  डिब्बे  बिल्कुल  बर्बाद  हो  गए  ।  इनका  कहना है  कि  चार  व्यक्ति

 मरे  बौर  14-15  से  अधिक  घायल  हुए  लेकिन  जो  प्रत्यक्षदर्शी  लोग  वहां  पर  मौजूद  थे  उनका

 हुए  तो  य तय कहना है  कि  कम  से  कम  11  आदिमयों  की  मृत्य ुहुई है  और  सौ  व्यक्ति  घायल

 स्थिति  वहां  के  बारे  में  है  ।  इन्होंने  जो  सहायता  की  चर्चा  की  है  वह  तो  ठीक है  लेकिन  दुर्घटना

 की गम्भीरता  को  आपने  कम  करके  आंकने  की  कोशिश  की  है  जो  उचित  नहीं  ह  ।  ऐसा  करने  से

 आपका  ध्यान  भी  उसके  सिलसिले में  कम  जायेगा  ।  तो  मैं  पहले  इसके  बारे में  यह  कहना

 wer
 हं

 फिर  20  अक्तूबर  को  इटारसी  के  निकट  बाम्बे  जाने  वाली  पंजाब  मेल  दुर्घटना  हो  गई  ।

 अखबारों  की  खबर  मैं  आपको  बता  रहा  हुं  ।  अखबारों  में  छपे  आपके  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार

 बीस  लोग  मरे  और  दर्जनों  घायल  हुए  ।  27  अक्तूबर  को  बड़ौदा  के  निकट  जो  दुर्घटना  हुई  उसमें
 9

 व्यक्तियों
 के  मरने  और  अनेकों के  घायल  होने  का  समाचार है  ।  फिर  30  अक्तूबर को

 कानपुर
 स  51  किलोमीटर  दूर  संगम  एक्सप्रेस  दुघर्टनाग्रस्त  हो  गई  दसों  सबसे

 यात्री  मारे  गए  भर  सौ  से  अघिक  घायल हुए  ।  इन  चारों  दुर्घटनाओं  को  मगर  मिलाकर  देखें  तो

 मरने  वालों  की  संख्या  करीब  75.  होगी  और  सैकड़ों  लोग  घायल  हुए  ।  इस  तरह  से  इतनी
 at  > ठ  जिसका

 इस  देश  को
 जल्दी  20  अक्तूबर  से  5  दिसम्बर  तक  चार  बड़ी  रेल  दुर्घटनायें  (९
 बर्दाश्त  करना  पड़ा ।

 अव  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  किसी  न  किसी  कोने  में  रोज  दुर्घटना होती
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 ——

 [ot
 रामावतार  शास्त्री  ]

 हैं  ।  माल  गाड़ियां  ज्यादा  दुर्घटनाग्रस्त  होती हैं  लेकिन  पैसेंजर  गाड़ियां  भी  दुर्घटना  ग्र
 ta at wor  iE इसकी  एक  मिसाल  मैं  दे  दूं  30  नवम्बर  और  1  दिसम्बर  जिसकी  चर्चा  हम  यहां  कर

 x  नाथ  मिश्र  जी  और  मैं  तिनसुकिया मेल  से  आ  रहे  थे  तो  एक  पाटा  स्टेशन ह ैडू  कबूद  है

 :  ड़ी  दूर  पश्चिम  वहां  एक  माल  गाड़ी  दुघर्टनाग्रस्त  हो  गई  जिसके  तीन-चार  डिब्बों  को

 उठाने  में  21  घटे  लग  गए  और  गाड़ी  साढ़े  14  घंटे  लेट  पहुंची  ।  गाड़ियों  के  लेट  होने  का  मसला

 अलग  है  ।  और  गाड़ियां  ही  लेट  चल  रही  ऐसी  बात  नहीं  आपकी  जो  राजधानी  एक्सप्रेस
 गाड़ियां  चलती  हैं  वह  भी  लेट  हो  रही हैं  ।  चार-पांच  घंटे  तो  लेट  हो  ही  जाती  हैं  ।  कल  ही  में

 डीलक्स
 से  आ  रहा  वहू  भी  अढाई  घण्टे  लेट  आई  |  लेकिन  हम  दुर्घटनाओं  पर  चर्चा  कर  रहे

 तो  मैं  आपको  बताना  चाहता हूं  कि  साल  1980  में  अप्रेल  से  अक्टूबर  तक  सात  महिनों  के

 मन्दर  342  डिब्बे  पटरी  से  उतरे  यानि  दुर्घटनाग्रस्त  हुए  और  1979,  एक  साल  पहले  इन्हीं  सात

 महीनों  303  दुघंटनायें  हुई  ।  फिर  1978-79  में  सवारी  भर  मालगाड़ी  को  मिलाकर  931
 2  हुई  ।  इनमें  से  778  डिरेलमेंट  ।  फिर  1979-80  में  900  दुर्घटनायें  जिनमें  792

 | हरेलपेंट है ंहैं
 ।  अगर  हम  मोटे-मोटे  तौर  पर  देखें  तो  एक  हज़ार  दुर्घटनायें  कम  से  कम  प्रत्येक  वर्ष  हो

 रही हैं  ।  ये  दुर्घटनायें  कम  होने  के  बजाय  रफ़ता-रफ़ता  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  हमारे  मुल्क  में  1100

 ग्यारह  हजार  ट्रेनें  रोज़  चलती  हैं  और  एक  करोड़  लोग  रोज़ाना  यात्रा  करते  तथा  91  हजार
 किलोमीटर  की  यात्रा  करते  जिस  रफतार  से  गाड़ियां  चलती  उनके  रख-रखाव  का

 बन्दोबस्त  उचित  नहीं  है  ।  ट्रक  पुराने  पड़े  हुए  जिनको  बरसों  पहले  ठीक  हो  जाना  चाहिए

 था  ।  नई  नए  ट्रेक  बिछाने  चाहिए  लेकिन  इस  दिशा  में  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कलपुज  जो  आप  लेते  वे  सब  घिसे-पिटे  लेते  उनको  भी  आप  प्राइवेट  सैक्टर  के

 ह
 से  लेते  क्या  वे  आपको  ठीक  ढंग  से  मिल  सकते  हैं  ?  उनसे  आप  sara  भी  लेते

 ं  भी  लेते  हैं--पता  नहीं  उनसे  आपको  क्यों  मोहब्बत  जो  आप  उनसे  लेते हैं  लिए

 जाहिर  बात  है  कि  घटनायें  होंगी  गर  मृतकों  की  संख्या  दिन-प्रति  दिन  बढ़ती  ग

 >  ड मैं  आपको  मुल्कों  के  बारे  में  बताना  चाहता  1:  अ
 ६  |

 1978-79  में  74  लोग
 दु  घटना में  मरे

 a cei? मौर 390  घायल  हुए  ।  फिर  1979-80  में  मुल्कों  की  संख्या  बढ़कर  113  हो  गई
 और  47 नि

 ्  =  |

 हुए  ।  इस  साल  अप्रेल  से  अक्तूबर  अभी  जिसको  मैं  पहले  बता  चुका  उस  के
 के  अलावा व्यक्ति  मर  चूके  हे  और  330  घायल  हुए  हें  ।

 उपाध्यक्ष  हर  साल  पांच  करोड़  रु०  के  रोलिंग  स्टाक  की  बर्बादी  हो  जाती है  ।  इस

 साल भी  2  क  39  लाख  रु०  की  बर्बादी  हो  चकी  यदि  इतने  बड़े  पैमाने  पर  धन-जन की

 हानि  इस  देश  में  इस  ग़रीब  मुल्क  तो  जाहिर  बात  कि  इस  देश  में  चिन्ता का

 होना  स्वाभाविक है  ।  यह  इसीलिए  होता  है  आप  i om Hq-t2Ss  मेरी  रियल  लेते  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आठ  मिनट वीत  चुके  आप  अभी  विषय  पर  नहीं  आए  हैं  ।
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 श्री
 रामावतार

 शास्त्री  :  सें
 में

 था
 रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपने  सभी  रेल  लाइनें  लेली  माप  सभी  रेलगाड़ियों में  बेठ  चुके
 अब  पांच  दिसम्बर  की  बात  करो  ॥ पय  श

 |

 eeeoes ०  ००  ७. श्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  तो  मेंने  आपको  थोड़ी  भूमिका  के
 बारे  में  बताया है

 उपाध्यक्ष  में  कह  रहा हूं  कि  इतनी  गम्भीर  स्थिति  है  और  सघन-जन

 कक  पैमाने  पर  बर्बादी  हो  रही है  ।  आपका
 जो

 रेलवे  बोर्ड  जिस

 ia
 लोग

 हाथी  का  समूह  कहत ेहें  ।  माप  लोगों  को  बदलते  जरूर हूं  मंत्री  भी  बदल  गए
 ह
 द

 स्थिति
 में

 सुधार  नहीं  ऑक्सीडेंट्स  में  भी  सुधार  नहीं  है  और  समय  पर  गाड़ियों  के  चलने चलने  में  भी  सुधार
 नहीं  है  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता हूं कि  क

 के--इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  क्या  हैं  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  लोकेट  कि कया है  ?

 ख--सरकार  ने  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कारगर  कदम  उठाय  ? के

 Ta}  सवाल  अब  पूछने  जा  रहा  वह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 है  लीडर  लोग  ध्यान

 से  सुनें  ।  क्या  सरकार  ने  कभी  रेलों  में  काम  करने  वाली  मान्यता  प्राप्त  और  गेर-मान्यता  प्राप्त

 रेल  कमंचारियों  की  फेडरेशन  से  रेल  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के
 लिए  कोई

 वार्ता  की  है  दि  तो  उस  वार्ता  का  क्या  परिणाम  निकला  ?  यदि  तो  ऐसा  क्यों  नहीं
 किया  गया  ?  क्या  सरकार  इसकी  आवश्यकता  महसुस  नहीं  करती  है  ?  हम  लोग  महसूस  करते
 हू  कि  उनके  कोआपरेशन  के  बिना  न  गाड़ियां  समय  पर  चला  सकेंगे  और  न  दुष्ट  नामों रोक
 सकेंग े।

 J —zFaT  यह  सच  है  कि  सरकार  पटरियों  के  कारखानों  के  लिए  सामानों  क  सप्लाई  ठीक

 कार  से  नहीं  इसमें  कल-पुर्ज़े  भी  शामिल

 ड--किया  यह  सच  है  कि  पटरियों  को  ठीक  करने  वाले  गंग मनों  के  साथ  मानवीय

 व्यवहार  नहीं  किया  जिसका  असर  पटरियों  के  रख-रखाव  पर  पड़ता  है
 f

 च  जहाज़  से  यदि  कोई  मरे  तो
 मुआवज़ा

 लाख  रुपये  रेल  को  दुर्घटना  से

 मरे  तो
 50  हज़ार  रुपए  लेकिन  मैं  समझता हूं  यह  सब  कागज़  पर  है  ।  बहुतों को को  नहीं  मिलता

 है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अब  तक  आपने  कितने  लोगों  को  मुआवज़ा  दिया  है  ? ?  कितन े,

 रुपए  फ़ी  मरने  वालें  परिवार  को  दिए  है ंहैं
 ?  इसके  उत्तर  से  पता  लग  जायगा  कि

 क
 भाप  कानून  का

 उल्लंघन  कर  रहे  हैं  या  कानून  का  पालन  कर  रहे हैं

 in छ--क्या  सरकार  ने  जस्टिस  अध्यक्षता  में  एक्सीलेन्स  एन्कवायरी
 कमेटी  का  गठन  किया था  ?  कर  क्या  यह  बात सच  है  कि  उस  कमेंटी ने

 अपनी  रिपो
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 ene

 रामावतार  शास्त्री

 सरकार  के  सम्मुख  पेश  कर  दी  है  ।  यदि  हां  तो उ  संसद के  सामने  पेश  न  करने  का  क्या

 कारण  है  ?  सरकार  उस  रिपोर्ट  को  सदन  के  सामने  कब  तक  पेश  करने  का  इरादा  रखती है
 ?

 मंत्री  महोदय  इन  प्रश्नों  का  जवाब  बहुत  सफाई  से  दें  ।

 रेल  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  :  रेल

 दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  नहीं  हुई  हैं  ।  वे  घटी  हैं  ।  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  दुर्घटनाएं  हो  रही

 1963-64  1,635  दुर्घटनाएं  हुई  ।  197  -80  में  इनकी  संख्या  घट  कर  900  ह
 हमारे

 पास  प्रत्येक  वर्ष  का  रिकार्ड  है  ।  मेरे  पास  लगभग  15  वर्षों  के  आंकड़े

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यवधान  पदा  कर  मंत्री  जी  आप  उत्तर  न  द

 उपाध्यक्ष  महोदय  ध्यान  आकर्षण  में  व्यवधान  नों  का

 elk

 केवल
 प्रश्नों  का  उत्तर श्री  रामावतार  देंगे  ।  हमें  सभा  नियमों  के  मु  चलानी है  ।  आप  केवल

 ध्यान  आकर्षण  wea
 त्र  का  दत्त  |  |

 श्री
 मल्लिकार्जुन

 :
 पहले  प्रशन

 का  उत्तर
 eos

 दुर्घटना  के  कारण  क्या  थे
 ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  ara

 श्री  मल्लिका जन  इस  दुर्घटना  के
 कई  कारण  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  भाप  नियम
 पहिए

 ।

 आ  ieee
 माननीय  सदस्य

 ने
 पहला  Hea  दुर्घटनाओं  के  कारणों  के  बारे  में

 पुछा  कई  कारणों  से  होती हैं  ।  मानवीय  असफलताएं  और  कभी  कभी  मशीनों  की

 an~ > >_ AIHA aA  के  कारण  से  दुर्घटनाएं  होती हैं  :  (saaet2)
 fe

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सुनिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  60  प्रतिशत  से  अधिक  व्यवधान  )

 एक  माननीय  सदस्य  देखा हाल  ।

 aft  मल्लिकार्जुन :  दूसरा  प्रश्न  हम  जो  उपचारात्मक  कार्यवाही  कर  be  हैं  उसके  बारे

 में  है  ।  हम  समय-समय
 पर  निरोधक  उपाय  करते  रहे हैं  ।  हाल  की  घटनाओं  और  अक्टूबर  की
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 दुर्घटना के  बाद  हमने  एक  उच्च  स्तरीय  कार्यदल  गठित  किया  है  ।  इसके  अलावा  हमने
 सिविल  इंजी  यांत्रिक  दूर  विद्युत  इंजीनिर्यारग  ate

 सभी  विभागों  को  सुरक्षा  उपायों  से  सहयोजित  करने  और  उनका  सहयोग  लेने  के  आदेश  भी  जारी

 किए  हैं  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  कम  से  कम  हों  क्योंकि  दघंटनाएं  आकस्मिक  होती
 लेकिन  हम  भविष्य  के  लिए  पूरी  गारण्टी  नहीं  दे  सकते  |  हमने  महा प्रबन्धकों  को  सहयोग  के

 सम्बन्ध  में  मासिक  समीक्षा  करने  के  लिए  कहा  है  ।  हमने  टेक्नोलाजी  के  क्षेत्र  में  भी  प्रगति  की  है  ।
 ब  हमने  दुर्घटना भो  से  बचने  की  एक  विधि  भी  निकाली  है  ।  नक्सलों  और

 ब्रैंको  में  गड़बड़ी  का  पता  लगाने  के  लिए  अल्ट्रासोनिक  विधि  का  विकास  किया  है  ।  हमारे  पास

 चेतावनी  देने  की  प्रक्रिया  भी  उपलब्ध  है  ।  हमारे  पास  ट्रक  स़्केटिंग  व्यवस्था  भी  है  ।  गाड़ी

 ना  रहे  ड्राइवरों  को  सचेत  करने  के  लिए  हमारे  पास  सतकंता  नियंत्रण  व्यवस्था  भी  है  ।  दूसरी

 गाड़ी  के  पिछले  भाग  को  देखने  हेतु  हमने  एक  प्रणाली  विकसित  की  है  ।  सरकार  सभी  प्रकट  बं

 म्भव  भोर  प्रभावी  उपाय  कर  रही  है  ताकि  इस  तरह  की  द्घंटनाएं  न  घटें  ।

 एक  भीर  प्रदान  रेल-पथ  के  लिए  घटिया  किस्म  का  माल  सप्लाई  किए  जाने  के  बारे  में

 था ।  हम  यह  सुनिश्चित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  इस  प्रकार  का  माल  सप्लाई ई  न  किया
 जाए  रेल  विभाग  इस  तरह  के  माल  को  स्वीकार  नहीं  करेगा  ।  यदि  इस  प्रकार  की  बातें  सदस्य
 के  ध्यान  में  आएं  तो  वह  कृपया  हमें  लिखें  ।  हम  इसकी  जांच  करेंगे  और  ऐसा  नहीं  होने  देंगे  ।

 जहां  तक  दुर्घटनाओं  सम्बन्धी  जस्टिस  सीकरी  समिति  का  सम्बन्ध है  उसका प्रतिवेदन  हमें

 मिल  चुका  है  भौर  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।  उसकी  जांच  समाप्त  होते  ही
 इसे

 सभा

 पटल पर  रखा  जाएगा  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  श्रमिकों  के  सहयोग  और  garage  के  बारे  में  अ।पको  क्या  कहना
 द  फ

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  जब  कभी  मंत्री  महोदय  मान्यता  प्राप्त
 और  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों

 के
 प्रतिनिधियों

 से  मिलते  हैं  उनसे  सहयोग  लेने  की  बात  पर  बल देते  हैं  |
 सबसे  महत्वपूर्ण

 बात

 सभी  क्षेत्रों  में  कार्यचालन  में  सहयोग  करने  की  है  जो  देश  की  एकता  और  देश  के  मानसिक  विकास

 के  लिए  मनवाया  है  ।  हम  ada  ही  सहयोग  का  आग्रह  करते  रहे  हैं  और  मान्यता

 मात
 तथा

 गैर-मान्यता  प्राप्त  दोनों  ही  यूनियनें  सहयोग  देती  रही  |  पर  डन  कभी वे  अपनी  भूमिका
 निभाती  हैं  जिसका  हम  यहां  समाघान  नहीं  कर  सकते  |

 जहां  तक
 मुआवजे

 का  प्र इन है  हम  मृत्यु  होने  पर  50,000  रु०  देंगे  ।  इसकी  एक  प्रक्रिया

 एक  दावा  आयुक्त है  ।  मृतक  के  परिवार  का  सदस्य  या  जो  उसका  कानूनी  वारिस  है
 दावा  आयुक्त  को  आवेदन  कर

 सकता  है
 ।  कागजात  पेश  करने  a  गर  उस  की  द  द

 50,000  रु०  की  राशि दी  जाती है  Be  लोगों को ख  दिया  गया  यह  जानकारी  इस

 समय  मेरे  पास  नहीं है  ।  में  इसे  मेन  दूंगा ।
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 EN  राजिन्द्र  प्रसाद
 ar दल  :  उपाध्यक्ष  राज  रेल  मंत्रालय  को  यदि  रेल

 कोई  2 अ  त दुर्घटनाओं  का  मंत्रालय  कहा  जाए  तो  द्र
 भतिक्योक्ति  नहीं  होगी  ।  र  आप  यदि  देखें  तो  इस

 में  किसी भी  प  चले  सालों  की  अपेक्षा  अधिक  दुर्घटनाएँ  इसको  मंत्री  जी  मानें  चन
 क् लेकिन  यह  ठीक  है  ।

 =

 .  ये  दुर्घटनाएं  क्यों  होती हैं  इसको  इस  सदन  रेल  प्रशासन  को  और  मंत्री  जी  को  भी

 देखना  होगा  ।  इन  दघंटनाओं  कके  पीछे  में  दो  मुख्य  कारण  मानता  एक  तो  मेन  और  दूसरे

 मेटर  ।  मेन  जो  रेल  चलाता  है  ।  उसमें  ड्राइवर  गार्ड  आयेगा  जो  कि  टेन  का  इंचार्ज  होता

 ||  फिर  प्वाइंट  गंग एस०  एम०  भौर  ए०  एस०  एम०  भी  आयेंगे  जो  कि  सिगनल  देते

 मेन और  केविन  मेन  भी  आयेंगे  जो  कि  लाइन  बनाते  जिन  पर  गाड़ियां  आती  हैं  ।  किसी

 भी  विभाग  को  सुचारू  रूप से  चलाने  के  लिए  उसमें  काम  करते  वाले  कर्मचारी  संतुष्ट  होने
 चाहिएं  और  अपने

 काम
 में  रुचि  लेने  ary  होने  चाहिएं  ।  जब  कर्मचारी  काम  करते  हुए  संतुष्ट

 होगा
 तभी  वह  काम  में में  रुचि  ले  सकता  है  ।  अगर  उसे  घर  की  समस्या  सताती  हो  तो  वह  रुचि

 ले  सकता है  ।  जैसी  कि आज  देश  की  हालत है  गौर  रेलवे  कर्मचारियों  को  जो  कुछ  मिलता है
 उसमें  उसे  अपने  घर  में  अपने  बीबी-बच्चों  के  राशन  al  समस्या  सताती  है  इससे  वह  चिन्तित

 ता
 है  कि  वह  राशन  समय  पर  उन्हें  दे  पाएगा  और  राशन  उसे  मिल  भीं  पायेगा  या  नही ं।

 डू  जिससे कि दूसरे  उसे  अपनी  जान  की  रक्षा  की  चिता  सताती है  ।  यह  कारण  मैं  मुख्य  मानता हूं

 रेल
 दुर्घटनाएं  होती  हैं  ।

 ।  थ
 उपाध्यक्ष  यही  रेलवे  कमंचारियों  को उच्चाधिकारी  भी  परेशान  करते

 RE  al उनकी  बातों  को  वे  सुनने  को  तैयार  हों  इसका  तो  प्रदान  ही  नहीं  उनकी व  fort  बाता
 भी  नहीं  सुना  जाता  इन  कारणों  से  उनमें  अनुशासन  रह  ही  नहीं  सकता  ।  अतत  4 :  इस

 रेलवे  मंत्रालय
 को  सोचने  की  जरूरत  है  ।  वास्तव  में  उन्हे ंहें  किस  तरह से  अनुशासित  किस

 तरह  से  ऐसी  हालत  पैदा  करें  जिसमे ंवें  काम  में  रुचि  ‘Wax  तरह से  उनकी

 नरूरत त्री ज
 की  चीतों

 की  पूति  करें  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देना  जरूरी  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  जब  रेल  मंत्री  जबाव
 तो  इस  बारे  में  अपना  एक्शन  जाहिर  करें  ।

 न

 उपाध्यक्ष  अ।प  जानते  हैं  कि  aga  सी  गाड़ियां  कोयले  के  इंजन  से  चलती  जिसका

 एक्सीडेंट हुआ  उसका  भी  कोयले  का  इंजिन  था  ।  आजकल  कोयले  के  इंजिनों  की  हालत  को  मैं
 a जानता  छ  क्योंकि  मैं  रेल  कर्मचारियों  से  सम्बन्ध  रखता  हं  ।  वें  मुक्त  से  बराबर  कहा  करते  हैं  कि

 इन  इंजिनों  के  स्पेयर  aa  ही  नहीं  मिलते हैं  और  उनके  बारे  मे
 में  वे  बराबर  कहा  करते

 हैं  लेकिन

 उनके  अधिकारी  उन्हें  उसी  अवस्था  में  इधन  को  ले  जाने क ेकै  लिए  फोर्स  कर  ह  वे  उनसे  कहते

 हैं  कि  गाड़ी  ले  जाओ  गौर  चलाओ  ।  सेफ्टी
 सुरक्षा

 की  परवाह  किए बि बना  उन्हें  इंजिन गन  ले

 जाना  पड़ता  है  एक  तरफ  तो  आप  Agel  रूल  बनाते हैं दें  और  दूसरी  तरफ  आपके  अधिकारी  उन्हें
 asset

 इस  तरह से a गाड़ी  चलाने  पर  मजबूर  करते  हैं  ।  के  रूल
 ल

 हम  इसलिए  बनाते  हैं  कि  जिससे

 ता  बनी  रहे यात्रियों  की  सुरक्षा  बना

 214



 अविलम्बनीय
 18  1902  )  गय  लोक  महत्व

 के  विषय
 की  ओर  ध्यान न  दिलाना

 क  a

 इन  सुरक्षा  नियमों की
 उपेक्षा

 |  कर  के  गाड़ी  चलाने  उदाहरण  देना

 weer  रेलवे ण दे बोर्ड  के  जो  नये  अध्यक्ष  आये  हैं  ,  वे  पहले  पश्चिमी  रेलवे  के  महाप्रबंधक  थे  ।  मैं  उदाहरण  दे

 न्होंने  दर्जनों  नहीं  सैकड़ों  केसिज  में  लिख  कर  आदेश  दिये हैं  कि  सुरक्षा  के  नियमों सकता  हुं  fa इ
 का  उल्लू

 iy
 करके  भी  गाड़ी  चलाओ  ।  फिर  आप  कसे  उम्मींद  कर  सकते  हैं

 हैं  कि  दुर्घटना  नहीं
 जानना  चाहूंगा  कि  गाड़ियां  चलाने  पर  ही  क्यों  जोर  दिया  जाता है होगी ।  मैं  क्या  सुरक्षा

 गायक  नहीं  क्या  सुरक्षा  पर  जोर  देना  आवश्यक  नहीं  है  ?

 _  उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  कुछ  दिन  पहले  तक  रेलवे  में  यह  व्यवस्था  थी  कि

 पांच at  किलोमीटर  तक  जो  गाड़ी  चल  जाती  थी  उसका  मेंटीनेंस  होता  था  अब  इन्डेफिनिट

 पीरियड  तक  गाड़ियां  चलने  पर  मेंटीनेंस  नहीं  होता है  |  कहते हैं  कि  मेंटीनेंस  स्टाफ  रखने  की

 इकोनोमी  बरतते हैं जरूरत  नहीं  है  ।  इससे  हम  रेलों  में  ।  कया  इस  तरह  से  ये  इकौना  मी  बरतते हैं
 या  यात्रियों  की  जानों  से  खेलते हैं  ?  मैं  जानना  चाहता हं  कि  इस  दिशा  में  मंत्री  जी  कुछ  करना

 चाहते  हैं  या  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  रेलवे  प्रशासन  की  आज  जो  हालत है  और  जिस  समय  से  यह  सरकार
 प्रशासन में  पायी  है  उसी  दिन  यह  नया  प्रपोजल  लेकर  भाया  कि  10  एडीशनल  जी०  एम०
 की  बना  दी  जाय  ।  सारे  डिवीजंस  में  बाप  जाकर  देखें  एडीशनल  डी०  कार  एम०  को

 बहाल  किया  गया  है  ।  कहते  क्या  हैं  कि
 ऐसा

 एडमिनिस्ट्रेशन  को  डी-सेंट्रलाइज़  करने  के  लिए

 करते  इफीसिएसी  बढ़ाने  के  करते
 लेकिन

 जो  वास्तव  में  वर्क  मेन
 जिनसे  गाड़ियां

 चलती
 गाड  ड्राइवर  To  एस०  एम०  पोइंट  मेन  उनको  नहीं  बढ़ाते हैं  ,  वहां

 ware
 गीत तते  हैं  ।

 | मैं  हूं  कि  दुर्घटनाएं  कयों  होती हैं  बरौनी  जंक्शन  मैं  उघर  से  गुजरता हूं
 3  मेरा

 घर  भी  उघर  ही  mae  वहां  पर  मैं  देखता  हूं  कि  ए०  एस०  एम०  को  इतना  काम  हु, मरा रहता है
 हीं  है ७; कि  ag  ड्यूमनली  पोसीबल  ही  न  लेकिन  उसे  मजबूर  किया  जाता  है  लेकिन  हैण्ड्स  नहीं  बढ़ा

 सकते !  अगर  इनका  यही  एडमिनिस्ट्रेशन  रहा  तो  सुधार  क्या  होगा  ।  जो  नीचे के
 कर्मचारी  हैं  .

 वे  रेल  चलान ेके  लिए  जवाबदार  हैं  या  जो  सेलून  में  या  एयर-कंडीशन  बंगले  में  रहते  जो

 जाते हैं  सीटें  इंस्पैक्शन  के  लिए  पर  देखेंगे  बाहर  निकलेंगे  लेकिन  वे  चलते हैं  इंस्पैक्शन  पर

 आप  अंदाज  कर  लीजिए  कि  क्या  इंस्पैक्शन  क्या  सुधार  करेंगे  ?  मंत्री  जी  आडे नर

 फस्ट  क्लास  में  जाकर  देखें  कि  कहां  क्या  हो  रहा  है  और  कहां  सुधार  की  आवश्यकता  है

 aw  शास्त्री  जी  ने  ठीक  ही  बात  बताई  कि  यह  सरकार  जोते  जी  तो  समाजवाद ला
 नहीं  मैं  उनसे  पूछना  चाहता हूं  कि  जो  मर  गए  उनके  लिए  यह  सरकार  समाजवाद

 लाना  चाहती  है  या  नहीं  ?  वे  आदमी  जो उ  पैसा  देते  हवाई-जहाज़  में  चढ़ते  उनकी
 दुर्घटना  होने  पर  एक  लाख  रुपए  ary we  कर  हम

 st
 MESS:  नास  दि क  लोग  चलते  मामुली  लोगों

 का
 देश  है  वे  ट्रेन  में  चलते  हैं  और  यदि  वे

 म

 मरते  हैं  तो उनको  50  हजार  रुपए  ।  यदि

 215



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  9  1980
 %

 विषय
 की  ओर  ध्यान  '

 [att  राजेन्द्र  प्रसाद

 आप  वास्तव में  यूनि फार मिटी  लाना  चाहते  हैं  तो  मरने  के  बाद  उनके  साथ  समाजवाद  लाना
 f

 चाही  हैं  था  नहीं  न

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  50  हजार  भी  कहां  हैं  ?

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  उपाध्यक्ष  मंत्री  जी  हमारे  स्टेट  से  आते  उनको  जानकारी

 होगी कि  सिमरिया  जहां  यह  रेल  दुर्घटना  हुई  वह  जगह  है  स्व०  राष्ट्रकवि  स्वर्गीय  दिनकर  जी

 का  जन्म  वहां  यह  दुर्घटना  हुई  है  तो  उस  दृष्टिकोण  से  मैं  मंत्री  जी  से
 कहना  चाहूंगा  कि

 इस  केस  में  कम  से  कम  शुरूआत  करें  इस  बात  की  कि  आइंदा  कम  से  कम  मरने  वालों के  साथ

 चाहे  वे  रेल  दुर्घटना  में  चाहे  हवाई  जहाज  दुर्घटना  में  एक  तरह  का  मुआवजा  दिया

 जाए  इन्हीं  बातों  पर  मैं  मंत्री  जी  से  खुलासा  चाहता  हूं  ।

 श्री  केदार  पाण्डे  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जिन  बिंदुओं  पर  रोशनी  डाली  है
 उनके  बारे  में  एक-एक  करके  मैं  कहना  चाहता हूं  ।  पहली  बात  है  सुरक्षा--मैं  इस  बात  को कहना

 चाहता  हूं  ।  कि  सुरक्षा  जरूरी  है  और  ट्रेन  का  चलना  भी  जरूरी  ऐसी  बात  नहीं है  कि

 सुरक्षा  की  कीमत  पर  ट्रेन  चले  ।  यह  सही  बात  है  कि  ट्रेन  बनी  है  इन्सान  के  लिए  तो  कोशिश  यह

 करनी  चाहिए  कि  जितनी  भी  सेफ्टी  हम  दे  सुरक्षा  दे  सकें  दें  ।

 उसके  लिए  seg  बर्ग रह  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  तरह  के  देश  हुए हैं  कि

 रेलवे  सेफ्टी  को  इगनौर  करो  और  ट्रेन  चलाओ  ।  मैं  इस  चीज़  को  नहीं  मानता  हूं  ।  ऐसा  कोई
 आदेश  किसी  भी  अफसर  ने  दिया  हो  तो  उसको  हमारे  सामने  आप  रखें  और  हम  उस  पर  विचार
 करेंगे  ।

 मेंटेनेंस  की  जो  वात  है  वह  ठीक  है  ।  जितना  वह  होना  चाहिए  अभी  नहीं हो  रहा

 पुराना  सब  सामान  है  ट्रंक  सब  कुछ  है  ।  लेकिन  उस  तरफ  सरकार  का  ध्यान  गया  है  और  हम
 ैं ने  omen  दिए  हैं  कि  मेंटनेंस  ठीक  से  होना  पुरानी  रेलें  उन  में  सुधार  भी  हुआ  है

 ate  कहीं  कहीं  बहुत  कम  हुआ  जैसी  ही  वे  प  >  ए
 ॥

 प्रो०  मधु  दंडवते  : मैं  इसलिए  मुस्करा  रहा  हूं  कि  आप  कहीं यह  न  कह  दें  कि

 जनता  सरकार  जिम्मेदार  है  ।

 श्री  केदार
 पांडे  :  भावे  वक्त  जो  हुआ  सो  हुआ  और  हमारे  वकत जो  हो  रहा  है  वह  मैं

 बता रहा  gt

 wa  आप  ऑक्सीडेंट्स  को  लें  |  aia  1979  से  नवम्बर  1979  तक  636  घटनाएं  घटित

 हुई  हैं  ।  ada  1980  से
 नवम्बर

 .1980  तक  670  घटनाएं  घटित  हुई  हैं  ।  ऑक्सीडेंट्स  हर  साल  होते
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 माप  च

 चि  De  सस्य  780.0  थी  बार
 1977-78  में  886 ।  यह  वह  वक्त  था

 क  घटनाएं जब  जनता  राज  था  ।  इस  तरह  कम  से  कम  हों  यही  उद्देश्य  रहता है  ।  घटनाएं हो
 सकती  कभी  कभी  ।  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  थोड़ा  बहुत  ota  इधर  उधर  हुआ
 वेरिएशन  हुआ  है  ।

 वीवेंसिस  की  बात  मापने  कही  है  और  यूनियंस  की  बात  कही  है  ।  मैंने  भी  करीब  15
 साल  मजदूर  आन्दोलन  में  काम  किया  मजदूर  आन्दोलन  का  मुक्के  अनुभव  है  ।  जब  मैंने  रेल
 मंत्रालय  का  चाहे  लिया  तो  सबसे  पहले  मैंने  मजदूरों  से  मुलाकात  की  ।  दो  फेंड्रेशंज  हैं  जो

 ।  उनके  प्रतिनिधियों  को  मैंने  ale  उनसे  बात  की  ।  वे  काफी  खश  थे  ।

 शास्त्री  जी  से  भी  मेरी  बात  हु  और  भी  होने  वाली  है  ।  सभी  ने  मुक्के  कहा  कि  आप  यहां

 पर  काम  हम  आपको  पूरा  सहयोग  देंगे  ।  यहां  बहुत  से  मजदूरों  की  मैंने  सभा  भी  की

 लोगों  ने  भी  माइ वासन  मुझ  दिया  कि  हम  पुरा  सहयोग  आपको  देंगे  |  रेल  तमंचा  रेल

 दरों  में  मेरा  पक्का  विश्वास  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  उनके  सहयोग  के  बिना  रेलें

 ग हैं  ।  डर  भय  तंग  करके  रेलें  नहीं  चलाई  जा  सकती = Q  हयूमन  फेक्टर है  लोगों
 का  पूरा  सहयोग  हमें  लेना  चाहिये  और  उसके  लिए  मैं  बहुत  तत्पर  हुं  ।

 स्टाफ  का  भपग्रडिंग  भी  हुआ  आफिसर  का  भी  कुछ  हुआ  ।  लेकिन  कम  हुआ

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आफिस से  का  ज्यादा  हुआ  है  ।

 श्री  केदार  पांडे  :  आफिस सं  के  अप ग्रेडिंग  की  जो  बात है  उसमें  अगर  कोई  ग्रीवा  है  या

 भागे हो  तो  मेरे  सामने  उस  चीज  को  लावें  और  मैं  देखूंगा  ।  मैंने  अभी  तमाम  रल  कर्मचारियों  से

 उनके  प्रतिनिधियों  से  पूछा  तो  उन्होंने  कहा  कि  अभी  एक  दो  महीने  तक  हम  लोग  आपके

 सामने  कोई  सवाल  नहीं  हम  ठीक  से  रेलवे  चलाएंगे  ।

 =  उन एक्सटेंशन  पर  जो  लोग  थे  उनके  हट  जाने  के  बाद  सतरह  लाख  जो  रनवे  मैन हैं  पर

 इसका  बहुत  असर  पड़ा  उन  में  उत्साह  पेदा  हुआ है  ।  उन्होंने  कहा  हम  लोग  पुरा  सह

 आपको  देंगे  ।  उन्होंने  हमारे  सामने  अभी  कोई  ग्रीवेंस  नहीं  रखा  है  1  जब  रखेंगे  तो  जरूर

 उसको  टाप  प्रायोरिटी  और  उसको  खत्म  करने  की  कोशिश  ज़ब  तक  रेल

 कर्मचारी  खश  नहीं  जब  तक  वे  इत्मिनान  से  काम  नहीं  कर  तब  तक  काम  नहीं
 हो सकेगा  |  उनके  सहयोग  के  बिना  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  माननीय  सदस्यों  से  में  कह

 चाहता  हूं  (fe  अगर  रेल  कर्मचारियों  को  कोई  तबलीफ़  उनकी  कोई  मांग  तो  मैं  उसे
 ओपन  माइंड  से  सुनने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  इसमें  कोई  ट्रेडिशन  वाली  बात  नहीं  है  ।

 मैंने दो  रेकगनाइज्ड  फ़डरेशन्ज़  से  बात  की  है  ।  इसके  अलावा  मैं
 ae?

 मनस
 से  भी  बात

 करता  हुं हुं  ह।ल  ही  में
 टी०

 टीम
 भाये थे ् अत्

 थे
 a

 उनकी  बहत  बड़ी  सभा भा  में  गया  ।  sae
 1 > _—s

 ऐसे  लोग  a  यूनियन  os ce रेक्गनाइज्ड  नहीं है  ॥  सग  Tet  कि  में  रेल  मंत्री  हूं  बौर  रेल
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 ओर ्य या न  गम्

 नियम

 केदार  as]

 कर्मचारियों  रे से  बात  रेल  मंत्री अं और  रेल
 कर्मचारियों  में  बहुत  गहरा  सम्बन्ध

 चाहिए  ।  मैं  किसी  यूनियन  के  साथ  . किसी  रेश  से
 बात

 नहीं  करूंगा |

 हुनरमंद  में  भी  ट्रेड  यूनियनिस्ट  इसलिए  जब  आप  मुझसे  बात  मग  तो  समझिए कि
 | 4 ह  ¢S al  =  यूनियनिस्ट  रेल  मंत्री  के  रूप  में  बैठा  है  ।  इस  तरह  आपको  कोई  दिक्कत  नहीं  होगी । दर्स

 गौर  क्या  चाहते हैं  भाप
 ?

 हमार हम  रेलवे  को  माडर्नाइज़  करना  चाहते  हैं  ।  उसे  मानसिक  बनाना  चाहते  हैं  ।  प्रा

 यहां  सात  हज़ार  स्टीम  इंजिन  दूसरे  देशों  में  स्टीम  इंजिन  नहीं  हैं  ।  रूमानिया  में  एक  भी
 > इंजिन  नहीं  हम  भी  स्टीम  इंज़िनों  को  कम  करना  चाहते  ए  ।  हम  डीज़लाइजेशन  आ

 हम इलेक्ट्रिफ़िकेशन  करना  चाहते  हैं  ।  उसके  लिए  काम  शुरू  भी  हो  गया  है  ।  टन  हर  साल

 हज़ार कि
 किलोमीटर  का  इलेक्ट्रिकल  केशन  करना  चाहते  यह  शुरू  करेंगे  ।  अगर  हमें

 नारा

 बिजली  मिल  तो  हम  जल्दी  लेकिन  बिजली  की  भी  तो  कमी  है  देश  में  यह  हम  सब

 का  कामन  अंडरटेकिंग है  ।

 >  ले | जहां  तक  ट्रक  सम्बंध  हम  बहुत  जगह  ट्रक  को  रिप्लेस  करना  चाहते

 बदलना  चाहते  हमारे  mea  लिमिटिड  हम  मेनटेनेंस  को  टाप  प्रापर्टी  देंगे  ।  अगर

 मेनटेनेंस
 ठीक  नहीं  इन्तज़ाम  ठीक  नहीं  तो  ऑक्सीडेंट्स  हो  सकते  हैं  ।

 ®  cara तक  कम्पेन्सेशन  का  सम्बंध  हवाई  जहाज़  एक  लाख  रुपये  और  रेल  में $  निजात

 हजार  at  का  रूल  है  ।  हम  इस  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।  विडिक्टिवनेस  नहीं  हो  lat  चाहिए कि
 अगर  किसी  के  लिए  एक  लाख  रुपये  कम्पेन्सेशन  तो  उसे  घटाया  जाये  ।  यह  zs

 यूनियनिस्ट
 नहीं  है  ।  नो  नीचे  उसे  ऊपर  उठाना  चाहिए  ।  =  wl

 i

 शना  रामावतार  शास्त्रो :  जो  हवाई  जहाज  में  दुघर्टनाग्रस्त  होता  उसको  एक  साल
 रुपया  मिल  जाता  है  ।  लेकिन  रेलवे  में  किसी  को  पचास  हज़ार  रुपये  नहीं  दिए  जाते  |  |  कोई न

 कोई  वहा
 ना  बना  दिया  जाता है

 श्री  केदार  पांड े:  जहां  तक  इस  दुर्घटना  का  सम्बंध  लोगों  को  कम्पेन्सेशन  मिलेगा  ।

 लिए  इनक्वायरी  हो  रही है  ।  जांच  होने  के  बाद  इस  बारे  में  निर्णय  हो  जाएगा  ।  अक्तूबर
 से नेकर  दिसम्बर  तक  ms  दस  दुर्घटनाएं  हुई  जिस ix  हमें  खेद  है  ।  एक  दुर्घटना

 में  35  लोग  मरे  और  कुल  मिला  कर  79  डेट्स  हुई  हैं  ।  सच्चाई  को  सब  को  कुबूल  करना

 चाहि  ए  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इस  स्थिति में  सुधार  करें--और  सुधार  होगा  ।  सब  रेलवे  कर्मचारी
 उत्साह  के  साथ  काम  कर  रहे  हैं  ।  किसी  दुर्घटना में  हयूमन  फ़ेल्युर  हुई  है  ।  हो  सकता  है

 के
 मके

 अलावा व कोई  दूसरी  ग़लती  हुई  लेकिन  इसके  बारे  में  जांच  पड़ताल  हो  रही है  मैं  कोशिश

 करूंगा  आइन्दा  कि
 दुर्घटना

 कम  से  कम  हों  या  भरसक  न  उसको  हम  एलिमिनेट  करें  ।  लेकिन

 पह  हो  सकता  है गरदा हु एलिमिनेशन राज
 के  संदर्भ  में  संभव  नहीं

 है
 ।  कहीं  कहीं

 य

 .
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 एक  बात  मैं

 कहुंगा 1 ई हजाਂ  fer ita gs

 आज

 बहूत

 बढ़  गईं  है

 जिससे

 कि  atin  eit  है  ।  साढ़े
 सात  सौ  की  जगह ढ  तीन  हजार  लोडिंग  हो  रही  है  विधान  1)

 क  ७००  eee

 |.

 कोयला  की  जहां तक  ब  त  है  कोयला  अच्छा  मिलन  ti,  उसको  भी  हम  देख  रहे  हैं
 कि  किस  तरह  से  उसको  ठीक  करें  ।  क्वालिटी  आफ  कोल  देखने  की  जरा  रत  है  और  वह  हम
 देखेंगे  ।

 जो  माननीय  सदस्यों  ने  सुभाव  दिया है  उस  पर  हम  जरूर  विचार  करेंगे
 orca

 कि

 भागे चल  कर  सूधार  हो  ॥

 प्रो ०  Mo  Ho  कुरियन  :  मैंने  रेल  दुर्घटनाओं  तथा  चलती  गाड़ियों
 में  डकैतियों  के  कारण  असुरक्षा  के  बारे  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  की  सूचनाएं  दी  थी ंकि

 an
 अध्यक्ष

 महोदय  ने
 अपने  आप  ही  केवल  दुर्घटनाओं  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  अनुमति द  है  ।  मुझे

 माशा है  कि  यदि  मैं  चलती  गाड़ियों  में  चोरियों  और  डर्क तियों  की  भी  चर्चा  करूं  तो  आप

 बारीकियों  में  नहीं  जायेंगे  क्योंकि  वास्तव  में  हमारा  प्रयोजन  रेल  यात्रियों  की  सुरक्षा  से  है ह  ||

 मुझे  खेद है  कि  वक्तव्य  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  रेल  दुर्घटनाएं  प्रासंगिक हैं  ,  उनसे

 war
 नहीं  जा  सकता  है  केवल  उन्हें  कम  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 नहीं
 हूं

 गर्मा fs  रेल  दुर्घटनाओं  से  पूरी  तरह  से  बचा  जा  सकता  यदि  आप  इन  दुर्घटना मों  का

 विश्लेषण  करें  तो  जान  पड़ेगा  कि  वे  या  तो  मानवीय  मानवीय  चूकों  अथवा  यांत्रिकी
 नि खराबियों  के  कारण  होते हैं  ।  इन  तीनों  को  दूर  किया  जा  सकता है

 भारतीय  रेलें  सुरक्षा  और  समय  पर  चलने  के  लिए  प्रसिद्ध  थीं  किन्तु  दुर्भाग्यवश हाल  ही

 में  रेल  दुर्घटनाओं
 की  संख्या  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हो  रही  है  और  हम  यह  कहते  हुए  संतुष्ट  हैं  कि

 _
 इनसे  बचा  नहीं  जा  सकता  है  ।  वास्तव  में  रेलवे  व्यवस्था  ऐसी  है  कि  यदि  सभी  सुरक्षा  नियमों *
 का  पालन  किया  जाए  और  काम  करने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  की  भोर  से  कोई  चूक  न

 हो
 तो

 थ
 seal kia

 टना  की  सम्भावना  नहीं  हो  सकती  है  ।

 हमने  मंत्री  बदल  दिया  है  और  अब  मंत्री  अपेक्षाकृत  अधिक  युवा
 हैं  ।  यदि  वह  अपने

 अधिकारियों  को  कड़े  अनुदेश  दें  मौर  उन  कर्मचारियों  के  साथ  सीधा  सम्पकं  करें  जो  वास्तव  में

 काम  कर  रहे  हैं  तो  अधिकांश  दुर्घटनाओं  से  बचा  जा  सकता  ।  विशेषज्ञों  को  यह  पता  लगाने  के

 लिए  विश्लेषण  करना  चाहिए  कि  मानवीय  कर्मचारियों  की  गल्तियों  तथा  यांत्रिकी

 असफलताओं के  कार रण  दुर्घटनाओं  की  प्रतिशतता  कया ह ैहै  और  फिर  इन्हें दूर
 करने

 के
 लिए  ठोस  फ जार. यारब ६७ प्रस्ताव भ ote  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  सुभाव | दिये  जाने  चाहिए a

 aey  2zlar 2  तथा हमें  उन  मशीनों को Ul  जिनका  उचित  रख-रखाव  aicas  anu  हु  तना  जो  अच्छी  किस्म  की
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 की  ओर  ध्यान महत्व के दिलाना

 वा

 पी०  ने०  कु  रियर

 नहीं  बदलना  चाहिए  i  हमें  बेहतर  किस्म  की  मशीनों का  उत्पादन  करना  चाहिए  भोर  हमें

 उनका
 अ mara  करने  के  लिए  हिचकना  नहीं  चाहिए  क्योंकि  इसमें  मानव  जीवन  का प्रदान  है  ।

 मु  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  सरसरी  तौर  पर  वक्तव्य  दे  दिया  है  कि  इतनी  जानें
 ८  ९६ गई ंहैं  और  इतने  व्यक्ति  घायल  हुए  हैं  ।  उत्तर  देने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।  माननी

 श्री  यादव  ने  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  दूसरी  भर  तीसरी  श्रेणी  के  नागरिक हैं  ।  यदि

 विमान  यात्री  की  जान  जाती  है  तो  वह  एक  लाख  रुपए  के  बराबर  है  ।  हमने  जिन्दगी  के  मूल्य

 को  निश्चित  किया  है  ।  यदि  दुर्घटना  के  कारण  गाड़ी  में  कोई  आदमी  मरता  है  तो  विमान
 ति में  जो  क्षतिपूर्ति  दी  जाती है  उसकी  अपेक्षा  उसे  कम  क्षतिपूर्ति  दी  जाती  है  ।  यह  बहुत  बुर  a

 ।  इस  प्रकार  का  कोई  दमा  नहीं  होना  चाहिए  ।  कोई  व्यक्ति  चाहे  रेल  दुर्घटना  में  अथवा

 ama  दुर्घटना  में  क्षतिपूर्ति  प्रत्येक  मामले  में  बराबर  होनी  चाहिए  ।  जीवन  का  मृत्य

 निश्चित  नहीं  किया  जा  सकता है  किन्तु  जो  भी  क्षतिपूर्ति  दी  जाती है  यह  बराबर  होनी

 चाहिए  ।  द "१.

 _  आपने  कहा  है  कि  हाल  ही  में  कानपुर  में  चार  रेल  दुर्घटनाएं  हुई  ।  कानपुर  की  एक

 थे  कि
 रेल  दुर्घटना  में  34  व्यक्तियों  की  जानें  गई  ।  साथ  ही  माननीय  उप-मंत्री  कह  रहे

 1963-64
 में  1,600  दुर्घटनाएं  हुईं  थीं  और  दुर्घटनाएँ  घट  रही  हैं  किन्तु  सूची  से

 जान  पढ़ेगा कि  दुकानों  बढ़  रही  हैं  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इन  दुर्घटनाओं  के  बारे  में
 "
 कहा  ह्  मैं  इस

 मामले की  गहराई  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  ्

 के  aa  मैं  एक  ऐसे  ही  महत्वपूर्ण  पहल  अर्थात  गाड़ियों  में  चोरियों  और
 iia

 के  बारे

 बीच में  कहुंगा  ।  20.11.1980  को  इस  सभा  में  गया  कि  जनवरी  से  अक्तूबर  1980 के

 aal  ः गाड़ियों  में  चोरियों  के  214  तथा  सशस्त्र  डकैतियों  के  85  मामले  हुए  जबकि  पिछले  वर्ष  इर

 में  160  और  47  मामले  हुए  थे  ।  मैं  यह  आकड़े  यह  बताने  के  लिए  नहीं दे  रहा  हूं कि  जब
 से  यह  सरकार  वापस  आई  चोरियों  और  डर्क तियों  की  संख्या में  वृद्धि  हुई

 है  ।  मेरा  यह  तक
 नहीं  है

 किन्तु  यह  एक  तथ्य  है  कि  जनवरी  से  1980  के  बीच  चोरियों  के  240  तथा  डर्क तियों  के

 85  मामले  हुए  |  वास्तव  में  इन  डर्क तियों  और  चोरियों  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने

 कोई  उपाय  नहीं  किया  है  ।

 2
 हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में  यह  आया है  कि  इलाहाबाद  में  पहली  दिसम्बर  में  तीन

 सशस्त्र चोरों  ं  का  एक  दल  एक  डिब्बे  में  घुसा  ।  वे  एक  व्यापारी  पर  आक्रमण  करने  का  प्रयत्न

 कर  or  वे  उसके  सारे
 सामान  को  ले  गये  ।  वहां  खड़ ेएक

 पुलिस
 पुलिस  कम कर्मचारी  ने  इसमें  हस्तक्षेप

 के  बत >
 इस  दल  ने किया  सबात  डाकुओं  11g! alta  में  पुलिस  stare  को  मार  दिया  ।  गाड़ी

 में  पुलिस  oe  क  बन  दल  द्वारा  मारा  गया  ।

 220



 18  1902  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषय

 कॉ
 लोड  भा  दिलाना

 मैं  कई  उदाहरण  as  17  TaAraTt  1980  को  गाड़ी  में
 दस  व्यक्तियों का  सारा  सामान  गुंडे  पिस्तौल  दिखा  कर  ले  गये  ।  हसी  महीने  दो  स्थानों पर  ऐसी
 ही  घटनाएं  हुईं  ।

 मलयाला  मनोरमा  ने  इस  प्रकार  की  घटना  का  उल्लेख  किया है  ।  यह  समाचार-पत्र
 केन्द्र में  कांग्रेस  का  समर्थन  करता  है  ।  इस  समाचार-पत्र  ने  उल्लेख  किया  है  कि

 श्री  कुरियन
 वर्गीज  नाम  का  एक  व्यक्ति  बम्बई  से  त्रिवेन्द्रम  जा  रहा  रास्ते  में  दो  डाकुओं  ने  उसका
 सामान  लूटने  का  प्रयत्न  किया  ।  श्री  वर्गीज  ने  जंजीर  खींचने  का  प्रयत्न  किया  ।  जरा  सोचिये  इन
 डाकुओं  ने  उसे  भी  पीटा  ।  यह  घटना  मलयालम  में  मलयाला  मनोरमा  में  छपी  है  मैं  इसे  उद्धृत

 द करता

 की  गहने  और  रुपया  लूटा  गया  |  जब  स्टेशन  मास्टर  को  इसकी  शिकायत

 की  गई  तो  उसने  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  ।  जब  पुलिस  को  सुचित  किया  गया  तो  उन्होंने

 रूखेपन से  कहा  कि  उन्हें  अधिक  महत्वपूर्ण  कामਂ  है  ।  यह  रोजाना  की  घटनाएं  हैं  ।  कई

 व्यक्तियों  को  चोटें  आईं  ।  पुलिस  और  रेल  कर्मचारी  सभी  उनके  साथ  मिले  हुए  उनमें  पुछा
 गया कि  फिर  हमको  न्याय  कहां  से  मिलेगा  श

 मेरा  सकें  यह  है  कि  जब  इस  घटना  की  रिपोर्ट  स्टेशन  मास्टर  को  दी  गई  तो  स्टेशन
 मास्टर ने  अपनी  अयोग्यता  और  असमर्थता  दिखाई  ।  इस  समाचार-पत्र  ने  यह  आरोप  लगाया  कि

 रेल  अधिकारी  और  पुलिस  का  भी  इन  सभी  डकैतियों  में  हाथ  है  ।  ये  घटनाएं  रेल  कर्मचारियों

 की  सांठ-गांठ  से  हो  रही  हैं  ।  यह  एक  तथ्य  है  जिसे  मैं--चाहता हूं  कि  मंत्री  महोदय  इसे  नोट

 करें ।  मेरा  उनसे  निवेदन  है  कि  इसे  रोकने  के  लिए  वे  सभी  कदम  उठाएं  |

 द  ्

 इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  मैं  मंत्री  महोदय  a  पुछ  ॒  सकता  हूं  कि  क्या

 वह  दुर्घटनाओं  का  विश्लेषण  करने  के  लिए  तथा  मानवीय  चूकों  और  यांत्रिकी
 सफलताओं  के  कारण  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की  प्रतिशतता  और  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए

 और इन  सभी  बातों  के  समाघान  के  लिए  ठोस  प्रस्ताव  लाने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  क्या  वह  इनमें

 से  प्रत्येक  बात  की  जांच  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ?  यांत्रिकी

 |  सफलताओं  को  टूर  करने  के  लिए  उन्हें  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  करनी

 चाहिए  ।  इसी  तरह  कर्मचारियों  के  सम्बंध  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  दूसरी  समिति  की  नियुक्ति

 की  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  इन  समस्या मों  की  अलग-अलग  जांच  करनी  चाहिए  ताकि  इन

 से
 बचा  जा  मके  |

 लि

 गाड़ियों में  डालती  और  चोरी  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  वह क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  STOVATSATE  SUES SE  न  Tex  तू  Newent  पहरेदार हैं  ।  मैं  जानना  चाहता
 हैँ

 कि
 क्या  वह  इनमें  तैनात  पुलिस  कर्मचारियों  की  संख्या में  वृद्धि  करेंगे

 क्योंकि  इन  पुलिस
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 कर्मचारियों  को  तैनात  करने  के  बाद  भी  चोरियां  ढ़
 रही  हैं  ।  उन्हें  इस  समय

 गाड़ियों  में  तैनात  पुलिस  कमंचारियों  की  संख्या पं
 t  वृद्धि ८  करनी  चाहिए  ।

 मेरा  अन्य  sea  यह  है  कि  क्या  वे  इस  मामले  को  राज्य  सरकारों के  प स  उठाएंगे  क्योंकि

 यह  कानून  AT  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ?  मुक्के  बताया  गया  है  कि  तमिलनाडु  में  कटपडी  स्टेशन

 पर  लोगों  का  एक  समूह  रेलवे  स्टेशन  पर  आता  प्लेटफार्म  पर  जाता  है  और  वहां  गाड़ियों  में

 जाकर  यात्रियों  को  लूट  कर  भाग  जाता है  ।  इस  मामले  को  राज्य  सरकारों  के  पास उठाया

 ज।ना  चाहिए  क्योंकि  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  की  भी  जिम्मेदारी  है  ।  मैं  जानना
 चाहता

 हूं

 कि  क्या  वह  इस  मामले  को  राज्य  सरकारों  के  पास  उठायेंगे  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हं  कि  वह  इस  मामले  को  गह  मंत्रालय  के  पास  उठाएंगे कि

 इसमें  क्या  जा  सकता है  क्योंकि  चाहे ये  रेल  घटना  अथवा  चोरी  या  इकंती की ही की  ही
 घटनायें  क्यों  न  इन्हें  रोका  जा  सकता  यात्रियों  की  सुरक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  मुझे
 बाशा है  कि  आपका  मतलब  यह  करेगा  ।

 श्री  मल्लिकार्जुन  माननीय  सदस्य  ने  न  केवल  रेल  दृघंटनाओं  के  ही  प्रश्न  के  बारे  में

 कहा है  किन्तु  उन्होंने  समस्त  समस्या  को  विचारार्थ  लिया है  ।  मैं  भी  चाहता  था  कि

 समस्या  के  बारे  में  बोलूं  किन्तु  समय  की  कमी  के  कारण  मैं  यह  नहीं  करना  चाहता  हुं  ।

 जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  रेल  दुघंटनाओं  से  पूरी  तरह  से  बचा

 जा  सकता  कौर  हम  सभी  यही  चाहते  हैं  कि  इन  दुर्घटनाओं  से  बचा  जाए  ।  वह  चाहते  थे

 a  ताए रेल  दुर्घटनाओं  का  विश्लेषण  किया  जाये  ।  सभी  हाल  ही  में  अक्तूबर  में  जो  दो  बड़ी

 टटोला  और  मियां  गांव  के  बीच  बड़ौदा  के  निकट  इटारसी  में  तथा  कानपुर  के  निकट  जीजा  और

 मम् विया पुर  के  बीच  हुई  उनके  सम्बंध  में  रेल  सुरक्षा  आयुक्त  द्वारा  की  गई  जांच  से  मालूम

 है  कि  ये  दोनों  दुर्घटनाएं  रेल  कर्मचारियों  की  असफलता  के  कारण  हुई हैं  ।  इनमें  से  एक  दुर्घटना
 यांत्रिकी  सफलता  के  कारण  हुई  है  अर्थात्  जाम  आदि  होने  के  कारण  डिब्बे  पटरी  से  उतर

 गये  थे  ।
 ा

 जहां  तक  रेल  डिब्बों  के  रख  रखाव  का  सम्बन्ध  हम  निरंतर  अधिकाधिक  सावधानी

 बरतते हैं  और  रेल-डिब्बे  समय-मध्य  पर  ओवरहाण  किये  जाते  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  हैं  वि  रेलवे  इस
 बारे  में  लापरवाही  करती है  ।  रेल  प्रशासन  निस्संदेह  कर्मचारियों  के  साथ  सीधे  बातचीत  करता

 है  किन्तु  मैं  कहूं  गा  कि  रेल
 कम

 चारी  और  स्वयं  रेलवे  सरकार  के  ही  a  ग  हूँ  ।  उनके  अपने  कत्तव्य
 x

 मौर  जिम्मेदारियां  हैं  जि  फक्त  को  भावना
 नीविस

 दै
 am

 जहां  तक  shat  भौर  चोरी  का  सम्बन्ध है  रेल  प्रशासन  इस  बात  का  मौर  अधिकाधिक
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 है  कि  पुलिस  बल
 को

 बढ़ाया
 जाये  ।

 अन्त

 में  प्रवेश  करने  आदि  की  हरकतों  से  रोक  जब  ये  नागरिक  अपनी  नैतिकता  और

 चरित्र  को  खो  बैठे  तथा  जव  वे  अपनी  जिम्मेदारी  भूल  जायें  तो  फिर  पुलिस  बल  ही  रह  जाता

 a  ।  जब  नागरिक  समाज  के  प्रति  अपनी  जिम्मेदारी  भूल  जाता  है  तब

 इसके  लिए  हमें  पुलिस  बल  की  आवश्यकता  होती  है  ।  डकैतियों  में  किसका  हाथ  होता  है  ?

 प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  :  यह  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह  उन्हें  रोके  ।  यह  आपकी

 जिमेदारी  है

 a श्री  सह्लिकार्जुन  :  डाकू  श  का  एक  नागरिक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनका  समस्त  नागरिकों  से  तात्पर्य  नहीं था  ।  आपने  उनकी  बात

 नहीं  सुनी  पूरी  बात  सुनिए  ।  *

 एक  डाकू  भी  देश  का  नागरिक है  जो  समाज  के  प्रति  अपना  कत्तव्य

 qa  गया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  उनकी  बात  अच्छी  हीं  समय  पाये  वह  केवल

 डाकुओं  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  न  कि  तभी  नागरिकों  के

 है  ।  यही  उन्  होंने  कहा  है  ।  बप  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनकी  बात  arma हूं  ।  उन्होंने  कभी  भी  समस्त  नागरिकों  के
 >, बारे में  नहीं  कहा  भाप  कार्यवाही  वृत्तान्त  देख  सकते  हैं  ।  मैं  उनकी  बात  समझता  q

 र  af= श्री  मल्लिकार्जुन  :  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  लूट  और  shat  की  घटनाओं
 द

 हो  रही  है  ।  किन्तु  साथ  ही  मैं  इस  सम्मानित  सदन  को  यह  सूचना  देना  चाहता  =
 ह  कि  हमारा

 प्रशासन  इन  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  यह  पुछा  है  कि
 कया  हम  बल  को  शस्त्र  भी  देंगे  ।  हम  बल  की  संख्या  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इस  सम्मानित  सदन ञ
 को  सूचित  करना  चाहता हूं  कि  हम  चल  न्यायालय  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं--यह  अन्तिम  चरण
 पर  हैं--इनमें  बहुत  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  है  ।  पूर्वी  क्षेत्र  जैसे  कुछ  स्थानों

 क्षेत्र  बहुत  ही  नाजुक  और  प्रभावित  क्षेत्र  उदाहरण  के  तौर  पर  धनबाद  में  हमने  अति
 संख्या  में  बल  को  तैनात  किया  है  ।  हम  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  मैंने  पहले  यह  कहा  था  कि  एक  डाकू

 भी  नागरिक  होता  समाज  के  प्रति  उसका  भी  कत्तव्य  होता  है  किन्तु  उसे  वह  भूल  जाता
 मैंने

 यह  बात  किसी  दूसरे  ढ़ंग  से  नहीं  कही  है

 श्री ए०  के०  राय  Seat oe  ge  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है
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 विधेयक

 3

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकषंण  के  दौरान  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जा  सकता  है
 ary  किस  न  ा  व्यवस्था क  प्रदान  उठा  रहे  हैं  ? नने

 उडा  सद्द

 थ्री  ए०  च्े ८  राय  यह  नियम  स  लखने avd  > वृ  अवशिष्ट  अधिकारों
 घरों  के  अस्तगत

 गाता  है  ।

 किस  नियम  का  उल्लंघन  किया  गया  है  7 उपाध्यक्ष मह

 जेसे  आपके  अवशिष्ट  अधिकार  हैं  बैसे ही
 सदर  के  भी  अवशिष्ट श्री ए०  के०  राय :

 अधिकार  हैं
 और

 मैं
 यह  व्यवस्था  का  प्रशासन उन  अव  शिष्ट  अधिकारों  के  अन्तर्गत  उठा  रहा  हूं

 उपाध्यक्ष  a
 +  cadtar AT का व्यय  41  +  लिए  अनुमति  नहीं  दे at  कार  प्रदान  रहा  साके

 उसके
 zs

 रहा हूं  ।

 श्री  ए०  के०  राय  भूसा  अपने  अवशिष्ट  रों
 का

 प्रयोग  करने  की  अनुमति
 दीजिये  ।  o  ्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  व्यवस्था
 का

 कोई  प्रश्न  नहीं
 है  ।  ws  अगली  मद  पर  जाने

 घो ०  पी०  जे०  कुरियन  :
 मैं  इसकी  कास

 पूछना
 ं  चाहता  हं

 ।
 दु

 उपाध्यक्ष  महोदय  fan अनुमति नहीं  रहा

 गण

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  श्रध्यादेशा  के
 बारे

 में  attains  संकल्प

 ज  तथा  प्

 i
 as  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 set  | महोदय  श्र  जगन्नाथ  राव  |  so

 ह  शार

 पं
 जगन्नाथ  राव  मुक्के  यह  बात  समय  में  नहीं  आई  कि  इस

 का  इतना fe विरोध  क्यों  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक के  माध्यम  से  इस  संहिता  के  कुछ  उपबन्ध  क

 सख्त  बनाने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  पहली  बात  यह  है  किं  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  108

 109  भोर  110  के  अंतगर्त  कायंवाही  करने  का  अधिकार  अब  कार्यकारी  मजिप्टेट  को  दिया  जा

 ् ैं  क्योंकि  इन  धाराओं  में  यह रहा  है  ।  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  होते

 उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  उनकी  सुनवाई  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  करेंगे  ।  1973  की  संहिता

 में  इन  धाराओं  के  अंतगर्त  कॉयेंवाही  करने  का  अधिकार  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  प्रदत्त  होते  हैं  अब

 कारण  यह  है  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेट यह  अधिकार  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  दिया  गया है  ।  इसका

 यवस्था  का  स्पष्ट  पता  नहीं  रहता  है  क्यों  कि  उनका  कार्य  मामलों
 के  निपटाते को  विधि और  व्यवस्था
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 तक  सीमित  होता है  ।  वह  उन  परिस्थितियों  पर  विचार  नहीं  करते  जिसके  अंतगर्त  इन  व्यक्तियों

 द्वारा  यह  अपराध  किए
 जा  रहे  हैं

 ।  अतः
 यह  आवश्यक  है

 कि
 कार्यकारी  मजिस्ट्रेट

 जो  विधि

 और  व्यवस्था  का  भ  if  प्रभार  सम्भाल  ता  यह  अधिकार f मिलने  चाहिए  ।  इसी  कारण  ag

 संशोधन  ल।या  गया  है'*
 tt  ro

 श्री  अटल  बिहारी  arya  )  मापने  इस  संशोधन  के  समर्थन  में  क्या

 सरल  कारण  बताया  है  ?

 ee  Mt  जगन्नाथ  राव  दूसरा  खंड  स्वीकृति  देने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  छ  मगपराघ  ऐसे  हैं
 जिनके  लिये  सरकार  की  पूर्वे  स्वीकृति  के  बिना  अभियोजन  नहीं  किया  जा  सक

 m
 1  पहले  इस

 सम्बन्ध  में  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  को  प्रदत्त  थे  ।  भव  ब  घारा

 1538,
 295m,  भादि  के  अंतगर्त  मुकदमा  चलाने  से  पहले  स्वीकृति  देने  क

 हे  लिए
 जिला

 मजिस्ट्रेट  को  प्राधिकृत  किया  जा  रहा  है  |  अतः  इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  कारण  नजर  नहीं
 आ

 तत
 जिससे  इस  विधेयक  का  विरोध  किया  जा  सके  |  इन  धाराओं  के  अंतगर्त  गम्भीर  अपराघ

 ते  हैं और  सरकार  भी  अथवा  भी  मामला  स्वीकृति  के  अभाव  में  मु
 मुकदमा

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  अन

 ॥  खंड  4  के  माध्यम  से  धारा  116  के  पश्चात  धारा  44  क  जोड़ी  जा  रही  >  ।  खण्ड 5

 जमानत
 के  सम्बन्ध  में  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  437  गैर-जमानती  अपराधों  के  बारे  में

 जमानत  देने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इसमें  ag  व्यवस्था  है  कि  गैर-जमानती  अपराधों  में  किन्हीं

 परिस्थितियों  में  जमानत  पर  रिहा  किया  जा  सकता  है  अब  इस  संशोधन  के  माध्यम  से  इन

 गर-जमानती  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  उचित  आधार  पर  जमानत  पर  रिहा  करने  वाले  उपबन्ध  को

 कड़ा बनाया  जा  रहा  है  ।  यहां  पर  कारण  दिये  गये
 हैं

 श्री  सतीश  अग्रवाल  इसका  किसी  ने  विरोध  नहीं  किया  है  ।  -
 ०

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  गेर-जमानती  अपराधों  के  मामले  में  इस  खण्ड  में  वर्णित  विशेष
 परिस्थितियों  में  ज़ीनत  पर  रिहा  करने  की  व्यवस्था  को  सीमित  किया  जाना  चाहिए  ।  खंड  6  में
 afar  द्वारा  भरा  गया  बांड  तथा  जमानत  को  जब्त  करने  की  व्यवस्था  है  ।  न  केवल  बांड  को

 मयुर
 जब्त  कियां  जायेगा  बल्कि  दोनों  को  6  महीने  की  अवधि  के  लिये  साधारण  कारावास  का  दण्ड

 भुगतना  होगा  बांड  को  जब्त  करने  के  साथ  ही  यदि  न्यायालय  द्वारा  जुर्माना  किया  जायेगा तो
 उसकी  वसूली  की  जायेगी  भत  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  है  । ठ  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट की
 शक्तियां  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  को  अन्तरित  की  जा  सकती हैं  ।  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालयों

 में  चल  रहे  मुकदमों  सम्बन्धी  कार्यवाही  इस  विधेयक  के  अधिनियम  बनने  और  लागू  होने  तक

 जारी  क  ~~  wt
 नजम  हुई  ४  पैच  ह

 मत  विधेयक के  किसी  भी  खंड  को  मैं  विवादास्पद aren  ax  मुझ  उन  पर
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 :  q

 [ett  जगन्नाथ  .

 गोर  बधिक  कुछ  कहने  की  आवश्यकता
 प्रतीत  नहीं  होती  और  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  ।
 ह
 _  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  माननीय  उपाध्यक्ष  जो  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  विधेयक  आज  सदन  में  पेश  है  उसका  मैं  पूर्ण  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  समता हूं

 कि  यह  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  संशोधन  विधेयक  जो  पेश  किया  गया  है  वह  इस  सरकार की
 wana  का  परिचायक  है  ।  लगता है  कि  इस  सरकार  का  विश्वास  अपनी  न्यायपालिका  पर

 नहीं  रह  गया  है  और  सरकार  किसी  प्रकार  से  घबरा  कर  या  किसी  ढंग  से  भयभीत  हो  कर  यह

 विधेयक  लायी  है  ।  इस  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  न्यायपालिका  कमजोर  है  और  राजद्रोहात्मक
 बातें  फलाने  वालों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  के  लिए  इस  प्रकार  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन

 क्या  जा  रहा

 ्  माननीय  उपाध्यक्ष  इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इससे  ला  एण्ड  आंध्र  की  स्थिति

 सुधरेगी  ।  108  (1)  के  में  राजद्रोहात्मक  बातों  का  जिक्र  करते  हुए  यह  कहा  गया  है  कि

 यदि  कोई  ऐसी  बात  फेलाता  है  जिसका  प्रकाशन  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  124  या

 घारा 153
 या  घारा  292  के

 अनुसार  भइ लील

 वस्तु  उसका  निर्माण  उसका  उत्पादन  आयात  करना  अथवा  प्रेस  और

 पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण  अधिनियम  1867 के  विरुद्ध  कार्य  करना  जैसी  बातों के
 पराग ्  . balla

 ।

 घारा  109  में  संदिग्ध  व्यक्तियों  से  सदाचार  के  प्रतिभूति  का  वर्णन  है  ।

 मैं  बताना  चाहता  हुं  कि  थे  जो  बातें  इस  विधेयक  में  कही  गयी  हैं  कि  हम  इन

 उक्त  परिस्थितियों  के  कारण  इस  संहिता  का  संशोधन  कर  रहे  मैं  सम  Pa ये  बातें  पहले 4
 से  ही  संविधान  में  वर्णित  हैं  और  यदि  संविधान  का  नियमपूर्वक  पालन  किया  गया  होता  तो  ऐसे

 थ ढंग  से  इस  प्रकार  के  अमेंडमेंट  की  कोई  जरूरत  आज  नहीं  होती  ।

 प
 *  धारा  110  में  गहरे  कुट  अथवा  इनकी  संरक्षा  करने

 एवं  मुनाफाखोरो ंके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का

 जिक्र है  ।  बह  चात  इस  विधेयक  में  कही  गयी  हैं  जबकि  पहले  से  ही  संविधान  में  rater  कानून

 बना  कर  इन  बातों  की  रोकथाम  अच्छे  ढंग  से  कर  दी  गयी  इस  विधेयक  के  द्वारा  पुलिस

 को  विशेष  पावर  दिया  जा  रहा  एक्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  को  विशेष  पावर  दिया  जा  रहा  है  और

 को  बगर  वार
 ag  कहा  जा  रहा है  कि  पुलिस  किसी  भी  व्यक्ति  भी  पकड़  सकती  है  और  उस

 आदि  लेने  से  इंकार भी  किया  सकता
 ब्यक्ति  की  जमानत  नहीं  हो  सकती  जमानत
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 a  —

 मैं  समानता जेसा
 कि  मैंने

 प  चले  कहा  है  कि  यह  सरकार  की  कमजोरी  है  ।
 मुल्क  में  कानून

 तो  हैं  लेकिन
 १
 कानून  पालन  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  नियामक  गाज  देश  में  नहीं  र  रह  गया  |

 fae
 से  कि  कानून  का  पालन  कराया  जा  सके  ।  हमारे  देश  में  जो  सरकार  क्राम  कर  रही  है  यदि  वह

 संविधान  का  पालन  बिना  किसी  भेदभाव  के  करे  और  जाति  के  आधार  पर  न  करे  तो  ऐसी  ही  जो
 बात  नहीं  हो  सकती  है  जिन  बातों  के  लिए  यह  संशोधन  किया  जा  रहा है  ।

 मैं  अपने  कानन  मंत्री  के  समक्ष  एक  बात  रखना  चाहुंगा  |  कानपुर  में  अभी  तीन

 चार  दिन  पहले  एक  हरिजन  विधायिका  श्रीमती  कमला  दरिया वाही  पर  पुलिस  के  एक  आदमी ने

 संगीन  पिस्तोल  से  हमला  किया  ।  क्या  यह  विधेयक  उस  पुलिस  के  आदमी  को  गिरफ्तार  करा
 सकता  है  या  उस  पर  मुकद्दमा  चलवा  सकता  है  ?  यदि  वह  विधायिका  भाग  न  गयी  होती

 निचय  ही  पुलिस  का  वह  आदमी  ग  कि  शराब  के  नशे में  ga  विधायिका  को  मार

 डालता  ।

 कहा  जा  रहा  है  कि  एग्जीक्यूटिव  जिम्मेदार  होगी  ।  एग्जीक्यूटिव  की  यह  हालत है  कि

 देश में  चारों  तरफ  जहां  अपराध  होता  देखा  जा  रहा  है  वहीं  एग्जीक्यूटिव  ही  सामने  ar  जाती
 अ प्रभी  आप  देखें  दिल्‍ली  में  एक  महीने  पहले  एक  घटना  हुई  ।  एक  व्यक्ति  अनिल  कुमार  शंकर

 सिनेमा  देख  रहा  तभी  पुलिस  इस्पेक्टर  ने  उसको  हाल  के  अंदर  से  खींच  कर  इतना

 मारा  कि  गाज  वह  अस्पताल  में  अंतिम  सांसें  गिन  रहा  है  |  क्या  इस  अध्यादेश  के  मुताबिक  य

 पुलिस  अधिकारी  को  प्रोटेक्शन  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  क्या  पुलिस  इस  अध्यादेश  को  प्राय

 करने  के  बाद  या  देश  की  एग्जीक्यूटिव  इस  अध्यादेश  के  आधार  पर  अपना  ताण्डव  नृत्य  जो  आज .

 a  रहा  उससे  बढ़कर  घोर  तांडव  नृत्य  नहीं  ?  वाराणसी  के  तमाम  थाने  जैसे  मनवा
 दौ बड़ा गांव  अदि  इसके  ज्वलंत  उदाहरण  हैं  जहां  कमज़ोर  वर्ग  के  लोगों  पुलिस

 के  पास  जितने  पावर  उनके  आधार  पर  उनको  पकड़कर  जेल  भेजा  जा  रहा  है  ।  उनको
 पीटा  जा

 जा

 रहा है  और  इतने  बुरी  तरह  से  पीटा  रहा  है  कि  मैं  बता  नहीं  सकता  और  उसके  बाद  उन्हें

 अस्पताल  तक  पहुंचाने  तक  की  मानवता  भी  पुलिस  के  अंदर
 न नहीं है  ।

 ल  मैं  सप्ताह हं  कि  जितने  अत्याचार  मुल्क  में  हो  रह ेहैं  उनको  और  बढ़ावा  देने

 के  लिए  यह  अध्यादेश  लागू  फिया  जा  रहा  है  ।  इससे  डिस्ट्रिकट  मजिस्ट्रेट

 को  विशेष  अधिकार  दिए  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  क्या  यह  अधिकार  प्राप्त  करन  हम

 कानन  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहते  हैं  कि  जरा  वें  हम  लोगों  को  यह  सभाएं  fr  इन

 अधिकारों  के  जितने  अधिकार  उनके  पास  उनसे  अधिक  इस  अध्यादेश  द्वारा i  देने  से

 क्या  उनकी  स्थिति  और  बदतर  नहीं  होगी  ?  क्या  और  अत्याचार  नहीं  बढ़ेगा  ?
 |

 तक  रहा  है  कि  इस  अध्यादेश  के  माध्यम  से  अपराधी  की  मादा

 बार-बार  के  अपराधी  या  सज़ायाफ्ता  अपराधी  अपराधों  में  कमी मी  अपराधी

 ला  एण्ड  आडर की  व्यवस्था  मजबूत  होगी  ।  महोदय मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय गृह
 है

 मंत्री  महोदय  से  कहना  गा  fe  ध्यान  दीजिए  कि  डंडे के  बल  पर  कभी  कोई  सरकार  चत
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 विधेयक

 [ait  राजनाथ
 MAR

 सकती  है  क्या  ?  यह  सरकार  ss  ड  बल  पर  चलाई  जा
 रही

 बया

 इस  सरकार  के  पाक मस्तिष्क  नाम  की  कोई  चीज़  नहीं  रह  गई  है  क्या  इस  aqeqia  का  चटाया
 जैकर  साथ  सवाद चलाई  जायेगी  ?

 मीसा  ओर  इमरजेंसी  के  पहले  क्या  हुआ  था  उस  समय  देश  का  क्या  ह्ल्श

 हुआ था  और  वर्तमान  सरकार  जो  1974-75  में  थी  उसका  क्या  रूप  था  ?  यह  सारे का  सारा

 हिन्दुत्व  शान  जानता है  ।  यह  भय  और  आतंक  का  वातावरण  यह  अध्यादेश  लाकर  के  देश  में  पैदा
 किया  जा  रहा  है  ।  न्  समझता  हूं  कि  यह  एक  मीठा  जहर  है  और  अपने  पापों  को  छिपाने  के  लिए

 एक  गहरा  षडयंत्र  किया  जा  रहा  इससे  तमाम  राजनीतिक  व्यक्ति  या  जोलोग  आंदोलनों में  या
 बातों  को  कह  देने  में  कभी  नहीं  उनके  ऊपर  इस  अध्यादेश  के  माध्यम से  कायंवाही

 ह  जाएगी  ।

 महोदय  मैं  इस  अध्यादेश  का  बहुत  हीं  कठोर  शब्दों  में  विरोध  करता  हं  और  मैं  हाउस
 मे  झपने  सभी  साथियों  से  आग्रह  करता  हुं  कि  वें  दिमाग  से  और  दिल  से  सोच  कर  इस  अध्यादेश

 का  विराध  करन  म  हम  लोगों  की  मदद  करें  ।
 +

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड

 ममेंडमेंट जो  आप  ला  रहे  हैं  इसको  पेश  करने  से  पहले  आप  पढ़  लीजिए  ।  आप  उसको  पढ़िए  और

 श्रीमान  उपाध्यक्ष  महोदय  माप  ही  कृपा  करके  उस  लाइन  को  पढ़  लीजिए  ।

 ag  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्न  व्यवस्था  करता
 ne

 (iv)  संहिता  की  घारा  108,  109  तथा  110  के  अंतगर्त  सुरक्षा  अदाद  करने  का

 अधिकार  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  में  निहित  करना  ;  और

 (४)  उपरोक्त  संहिता  की  घारा  108,  109  तथा  110  के  अंतगर्त  सुरक्षा  कायंवाही

 करने  के  अधिकार  को  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  को  अवतरित  करने  का  उपबन्ध  करना  ।”

 माप  किसको  पावे  ट्रांसफर  करना  चाहते  हैं  ?  ज्यूडिशल  मैजिस्ट्रेट्स  के  पास  तो  पहले से

 ही  पोज़  हैं  ।  इस  आर्डिनेंस  को  भाप  पढ़िये  ।  मालूम  ऐसा  होता  है  कि  सेंक्शंज  108,  109

 भौर  110  में  आप  ज्यूडिशल  मेजिस्ट्रेट  को  पावज़॑ट्रांरफर  करना  चाह  ।  तो  यहां पर

 एक्जीक्यूशन  रि जन  मजिस्ट्रेट  होना  चाहिए  लेकिन  आप  आबजुक्टूस  एंड  ada  में
 '

 खुद  ms  रहे  हैं  कि

 माप  मेजिस्ट्रेट  को  पावर  ट्रांसफर  करना  चाहते  wafer  वलिक  में  आलरेडी

 qe qr  =  1  मैं  स  मक  नहीं  सका  हूं  कि  आप  क्या  करना  हँ

 एक  माननीय  सद  :  zrefa  मिस्टेक हो  सकती  है
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 शी  मूलचन्द  डागा
 :  जब  मैं  इसको  पढ़  रहा  था  तब

 it  पेरु  साहब  ने  मेरी मदद  की  ॥

 रद

 गव  शानद

 टाइपिंग  मिस्टेक  हो

 विधि  sean  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  पी०
 esti)  उन्होंने

 मापकों  ग़लत

 राय दी  है

 '
 श्री  मूलचन्द

 डागा :  गलत  राय  नहीं  दे  रहे  आपका  काम  गलत  @
 लत >

 fateatiaty - * श्री  जी०  एस० एम०  बनाता  ला  (ated):  हुक  जाइये  1  मिनिस्टर  साहब

 समभने  की  कोशिश कर  रहे  वह  आफिससं को  कंसल्ट  कर wae  '

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  आर्टिकल  आ  a  diver  का  हैं  उसकों  बाप  देखें  ।  उसमें  ag  कहा

 गया  है  i—  @

 की  लोक  सेवाओं सेवाओ ंz  न्यायपालिका को  कार्यपालिका  से  पृथक  करने  के  लिए
 राज्य  अग्रसर  होगा  1”

 1950  में  संविधान बना  था  em स्वत्व  हमने  सोचा  था  कि  हम qr  OST  ज्यूडिशरी  को  एडजेक्टिव  से

 जेय 3 अलग  करेंगे  और  ag fed  5८  दोगी  ।  साथ  ही  afaetaz + भ ग  अलग  होगी
 |

 चिन्तामणि  पाणिप्रही  पीठासीन

 1973  में  हमने  इसके  बारे  में  एक  एक्ट  पास  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  पास  किया

 और  हमने यह  कहा  कि  ये  सारी  पाव जूं  एग्जीक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  के  पास  न  रह  कर  ज्यूडिशल
 मेजर

 be  ु  '
 के

 पास  रहेंगी  ।  राज  1980  में  हम  कह  रहे  हैं  कि  ये  सारी  aad

 मजिस्ट्रेट के  पास  रहनी  चाहिये  ।

 र  मैं  मानना  चाहता  हुं  कि  पिछले  तीन  सालों  में  सैक्शन  108,  109  ate  110  में  कितने
 चालान  हुए  और  एक्जीक्यूटिव  मेजिस्ट्रेट  के  पास  यह  पावर  न  होने  के  कारण

 प्राणी  ट्यूशन
 में

 तनी  हुई
 हैं  ।  मैं  समता  हुं  कि  अगर  एक्जीक्यूटिव  मेजिस्ट्रेट  के  पास  afar  जाने

 तो  गौर  डीलें  होंगी  बौर  जनता  को  कौर  ज्यादा  नुकसान  होगा  ।  मैं  समम
 नहीं  पाया  कि

 सरकार
 सेक्शन  108 को  क्यों  एमेंड  करना  चाहती  जबकि  हमने  सोच-समान  कर

 श्रीहीन  प्रोसीजर कोड  में  यह  एमैंडा  iz  की  थी  कि  पावर  जुडिशल  मेजिस्ट्रेट  के  पास  रहनी  fers  ह
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 तक

 मूलचन्द  &

 इन  ब बारे  में  दो  आर्टिकल  पढ़े हूं  जिनमें
 से

 एक  स्टेट्समैन  में  छपा  है  ।  एक्जीक्यूटिव

 मैजिस्ट्रेट्स की
 बैकबोन  wet  होती  क्योंकि  सेक्शन  20  के  अंतगर्त  नकी  एपाइंटमेंट स्टेट

 गवर्नमेंट  के  दारा  हो  ती  जबकि  जुडिशल  मैजिस्ट्रेट्स  को  हाई  कोर्ट  garde  करती  है
 सेक्शन में  कहा  गया  है

 जिले  में  अथवा  प्रत्येक  महानगर  क्षेत्र  में  राज्य  axa  रें  आवश्यक  संख्या

 में
 कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  की  नियुक्ति  करती  हैं  और  उसमें  से  एक  को  जिला  मजिस्ट्रेट  के  पद

 पर  नियुक्ति  करेगी

 सरकार  संविधान के  आर्टिकल  50  की  मंशा  को  न

 मानते  हुए

 भर  1973  में  पास  किये  गये

 प्राचीन  के  खिलाफ़  जाते  हुए  हाई  चोटें  की  पाव जूं ए  तर
 at  ददा  rs

 ः
 यह

 आर्डिनेंस  23  सितम्बर  को  जारी  किया  गया  था  ।  28  सितम्बर  को
 hl

 में  यह

 एडिटोरियल  कमेंट  आया  था

 11.0  इस  प्रकार  की  गतिविधियां  भर्त्सना  योग्य  हैं  किन्तु  अब  खतरा  यह  है  कि

 उत्साही  कार्यपालिका  मात्र  आरोपों  को  ही  प्रमाण  मानने  लगेगी  ।  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को

 हटाने से
 त  इस  अध्यादेश  से  ag  दोनों  बातें  सम्भव  ओर  सुगम  हो  गई  हैं

 ry  cr:
 ।  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट

 तथा
 जिल  1  मजिस्ट्रेट  चाहें  तो  तबाही  मचा  सकते हैं  ।  इर सा  प्रकार  ही  समाचार  पत्रों  की

 स्वतन्त्रता  को  खतरा  है  गा

 मैं  दूसरे  अख़बारों
 के  कमेन्ट  पढ़  कर  मैं  सदन  का  समय  नहीं  लेन लेना  चाहता  हूं  ।

 मंत्री

 महोदय  सोचें  कि  कया  यह  जूडिशरी  इंडिपेंडेंस  पर

 com  होगा  वा ac  i.
 oF

 =
 |

 पी०  शिव  शंकर  होगा ।

 यह  बहुत  अब श्री  मूलचन्द  डागा  :  छा
 इगोर

 ऊपर  बैठने  वाले  ag  aia

 देते हैं  ।  थ  कि  re

 सरकार  सैक्शन  108  के  अन्तर्गत  चालान  करने  की  पांवों  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  दे  रही

 पहले  ये  पावं  स्टेट  गवर्नमेंट  के  पास  थीं  ।  अब  डिस्ट्रिक्ट
 मिस्ट

 को  भी  ag  पावर  दी  जा

 रही  है  कि  वह  भी  चालान  कर  सकता
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 गृह  मंत्रालय  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  बेकटसुब्बय्या  :  आपने
 दो  लेखों  का  उल्लेख  किया  है  ।  आप  कृपया  उन  दोनों  लेखों  का  अध्ययन  करें  ।

 न  ल
 श्री  मूलचन्द  डागा  में  यह  पढ़ क  aaa  लूं  |

 सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  अथवा  जिला  मजिस्ट्रेट  की
 a  bi

 के
 | 2

 साथਂ
 ्

 ्य

 पहल  fete  नहीं  था  ।  हम लोग  अभी  जल्दी  जल्दी  बिल  पास  कर  रहे  हैं  और  बिल

 पास  हो  cern  पहले  108,  109  कौर  110  के  अंदर  जो  चालान  ak
 दे  गें  ये  जह स्टेट  गवर्नमेंट  या  dea  गवर्नमेंट  में  थे  ।  राज  वह  डिस्ट्रिक्ट  nfarde  को दे  दिया  |  द  क  क  ७७  ०.

 '  तीनों  को  दे  दिया  ।  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  पहले  नहीं  उस  को  भी  दे  दिया  ।

 तो  उसके  उपर  27  सितम्बर  के  बिज़नेस  स्टेंड  में  कमेन्ट  निकली हैं
 जिस  में  लिखा

 bale  bd  का  क्लास
 ्

 किन्तु  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  तथा  धारा  505  की  उप-धारा  2  और 3  के

 कार्यवाही  करने  की  स्वीकृति  के  अधिकार  को  जिला  मजिस्ट्रेट  में  निहित  क  रने  का  कोई

 aaa
 नहीं  यदि  अब  तक  यह  अधिकार  संघ  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 में  निहित
 उसके  लिए  उचित  कारण  सी  थे  ।  इसे  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  अधिकारों  के  दुरुपयोग  के

 विरुद्ध aaa  सभा  गया  था  ।  कार्यपालिका  में  इन  अधिकारों  को  निहित  करने  वाले  कानून में न
 यह

 व्यवस्था  थी  कि  कार्यवाही  करने  की  अनुमति  किसी  उच्च  स्तर  गौर  उत्तरदायी  स्तर  से  भानी

 चाहिए  ।  यदि  इस  स्वीकृति  लेने  में  -  अपेक्षाकृत  अधिक  समय  लगता  है  तो  सरकारी  प्रक्रिया  को

 सुचारू  और  सरल  बनाने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  होगी  न  कि  स्वीकृति  के  इस  अधिकार

 को  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  में  निहित  किया  जाये
 ।  शक्ति  न  केवल  भ्रष्ट  करती है  बल्कि  यह

 अत्याचार  को  बढ़ावा  भी  देता  इससे  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जाता  है  आज  इत  प्रकार

 की  कार्यवाही  के  मामले  पहले  से  कहीं  अधिक  किन्तु  जो  सुरक्षात्मक  व्यवस्था  को  सके
 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  स्वीकृति  का  अधिकार  उच्च  स्तर  के  प्राधिकार  निहित

 होता  है  समाप्त  करने  का  कोई  कारण  नजर  नहीं  भाता  इसे  हटाने  वास्तव  में

 के के  विशेष  रूप  से  खतरा  पदा  हो  गया
 है

 ।  भोर  एक  से  अधिक  अवसरों
 पर  श्रीमती  गांधी  द्वारा

 समाचार-पत्रों
 की  स्वतन्त्रता के  बारे  में

 दिये  गये  बचन
 का  उल्लंघन

 होगा
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 Oe ee —

 ले लल चन्द

 आपने  डिस्ट्रिक्ट af  स्ट्रेट
 को

 पा  वर  दे  दिया
 ।  वह  इस  को  यज्ञ ५  कैसे  करेगा

 ?  उसके

 ऊपर  भी  मैंने  बताया  कि  इस  प्रकार  की  जो  प्रारंभ  हैं  वह  अच्छी  नही हैं

 अब  एप्लीकेशंस  को  लें  ।  हिन्दुस्तान  में  अभी  सुप्रीम  कोट के  अंदर  ट्रायल  faa

 के  कैसे  हैं  जो  कई  सालों  से  जेल  में  पड़े  बिहार  में

 qia-Tis, ATA-ATT y€ sara vet F 1
 साल  के  अंडर

 ट्रायल  fem
 हैं  ।  चौदह-चौदह  साल  के

 हैं  और  उन  का  कोई  इल  ज  नहीं है  ।
 ह  =

 एक  माननीय  :  समाज-विरोधी  तत्व  ।

 al  मूलचन्द  डागा  समाज-विरोधी  तत्वों  से  आपका  क्या
 अभिप्राय  हि

 ae  उन्हें

 समाज-विरोधी  तत्व  सिद्ध  करना  होता  है  ।  हमें  जनता  के  हितों  की  जाया रक्षा  कर  होगी  ।

 किसी  आदमी  की  आजादी  को  खत्म  क  आसान  नहीं  सफेद  पोश  लोग  सब

 बहुत  अच्छ ेहैं  जो  उनको  ऐंटी  कह  दिया  ।  हम  हर  एक  आदमी  की  स्वतन्त्रता  की  रक्षा

 करना  चाहते  ।  कॉंस्टोच्यूशन  यह  कहता है  '  बेल  अप्लीकेशन  में  आपने  अमैंडमैंट  कर  fear

 इसमें आप  देखेंगे  437  में  we

 यदि  किसी  अधिकारी  अथवा  न्यायालय  को  अन्वेषण  अथवा  dat
 die  के  किसी  स्तर  पर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ag  विश्वास

 करने
 के  उचित

 आधार  नहीं  है  कि  अभियुक्त  ने  कोई  गेर-जमानती  अपराध  किया  किन्तु  उसके
 अपराध  में  आगे  जांच  करने  के  पर्याप्त  आधार  तो  अभियुक्त  जांच  को  लम्बित
 रख  जमानत  पर  अथवा  ऐसे  अधिकारी  अथव हवा

 न्यायालय
 के  स्वविवेक  पर  रिहा 11.0

 कर  दिया
 जायेगा  4

 ome

 सभापति  म्ह
 होदा  :  आप  15  मिनट  का  समय  ले  चुके  हैं

 s

 4
 श्री  मूलचन्द डागा  मैं  केवल  कुछ  मिनट  लूंगा  ।  आप  बारा  पढ़ें ।  इसे

 नया जोड़ा  दे  क  on च्  घारा  446  का  स्थान  लेगा  ag  किस  उद्देश्य
 से  उसका  स्थान  लेगा  ?

 ह
 नया  उपबंध  आप  शब्द  का  प्रयोग

 न

 अब  आपने  446  भी  अटेन्ड  कर  दिया  ।  आप  उसको  पढ़िए  ।  यह  एक  नया  उपबन्ध
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 |
 है  ।  किन्तु वह  कहते  हैं

 कि  वह  sf विस्थापित  उपबन्ध है  ।

 अब  यह  जो  ड्राफिंटंग  की  जा  रही है  इसको  कौन  कर  रहा है  ?  ला
 रिपार्ट  भेंट

 कर  रहा
 हैया

 कौन  सा  डिपार्टमैंट  कर  रहा है  ?  अगर  आप  मिल  को  पास  करना  चाहते हैं  तो तो  ठीक  है

 किन  मैं  फिर  कहना  चाहता हूं  fe  आप  जुडिशल  मजिस्ट्रेट  से  पावर  मत  लीजिए  गा  ।  अगर
 आपने  एग्जीक्यूटिव  माजिद  को  पावर दे  दी  तो  गांवो ंमें  जो  लोग  रहते  हैं  उनकी  हालत  और
 बिगड़  जायेगी  ।  वे  गरीब  लोग  और  भी  परेशान  हो  जायेंगे  ।  जुडिशल  मजिस्ट्रेट  अपने  माइकल
 को  जुडिशल  एक्सरसाइज  करेगा  लेकिन  रुग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  अपने  ares  को  जुडिशल
 एक्स सी इज  नहीं  करेगा  ।  इसलिए  आप  मेहरबानी  करके  एक  बार  फिर  सोचिए  और  इस  पर

 पुनर्विचार  कीजिए  |  मैंने  अमेन्डमेन्ट  इसलिए  नहीं  दिए  हैं  कि  लोग  कहने  लगते  हैं  कि  डागा  x

 अमेन्डमेन्ट  दे  दिए  ।  लेकिन  आप  किसी  बिल  को  हरी डली  पास  करने  से  पहले  सोच  लीजिए  और

 विचार  कर  लीजिए  ।  1973  में  इसी  पार्टी  ने  इसी  सदन  में  इसी  संविधान  के  पार्टिकल  50  का

 आदर  करते  हुए  पास  किया  था  कि  जुडीशियल  मजिस्ट्रेट  को  पावर  होनी  चाहिए  आज  अगर

 इससे  यह  पावर  छीन  कर  ow  rafea  मजिस्ट्रेट  को  आप  यह  पावर  दे  देंगे  तो  उचित  नह ंहीं
 ।  रोम-रोम  में  करप्शन होगा  ।  आज  करप्शन  कितना  रम् पेन्ट  यह  कहने  की  जरूरत  नहीं है

 भरा  हुआ  है  ।  सेक्शन  108,  109  और  110  की  पावस  अगर  आप  एग्जीक्यूटिव  मजिस्ट्रेट  को  दे

 देंगे  तो
 यह  अच्छा  नहीं  होगा  ।  इस  तरह  से  आप  ऐन्टी  सोशल  एलीमेंट  का  नाम  उसकी

 में  शिकार  मत  खेलें  ।  मैंने  होम  मिनिस्टर  से  एक  प्रश्न  पूछा  उनको  हिम्मत  के  साथ
 aa  फि नट  फिर  देनी  चाहिए  थी  कि  108,  109  और  110  के  अंतगर्त  तीन  सालों  में  इतने  चालान

 किए गए  ।  मैं  कहता  हुं  110  में  केसेज  पेश  नहीं  हुए  होंगे  और  अगर  पेश  भी  हुए  होंगे  तो  उनका

 निर्णय  नहीं  हआ  होगा  |

 इसलिए  मेरा  निवेदन है  कि  इस  बिल  को  पास  करने  से  पहले  आप  दो  तीन  बातों  को

 सोच  ली लीजिए  ।  आप  मिनी  जोग  मजिस्ट्रेट  को  जुडीशियल  पेवसी  मत  दीजिए  ।  साथ  ही  साथ

 बेल  के  मामले  में  इतना  स्ट्रिक्ट  मत  बनें  ।  बेचारे  अण्डर  ट्रायल  प्रिजन
 सालों

 तक  अन्दर  रहते

 और  ये
 ले
 लोग  वही  होते  हैं  जिनके  पास  साधन  नहीं  जो  कि  गरीब  लोग

 सौगत एट  हमारे a  मिनिस्टर  साहब  अभी  तक  नहीं  दे  पाए  हैं  ।  बीस  साल  हो  जाने के
 के  ate  हेंगी  qn aar

 उनको  लीगल  एड  नहीं  दी  जा  सकी है  ।  इसलिए  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  करते  हुए  इस  बिल

 पर  पुर्नविचार  करने  की  मैं  आपसे  प्रार्थना  करता  हूं  ।

 थ् "

 ‘
 oat थी सी० ठी० द दंड पाणि  लाची  )  इस इस  विधेयक पर  चर्चा  करना  बड़ा  रुचिकर  है

 क्यों  कि  यह  समाज-विरोधी  तत्वों  तथा  अभ्यस्त ल  arerfira  से  सम्बन्ध  रखता  परन्तु  इन

 समाज  विरोधी  तत्वों  तथा  अन्य  अपराधियों  से  निपटने  के  लिए  कई  और  सरकारी  कानून  और

 नियम  भी  हैं  ।
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 एाणा्ा्रा्राा्रा्रा्रा्राक  ना

 [sit  alo  टी ०  ezaqifr |

 स्तव  में  यह  विधेयक  छोटा  है  ।  यह  2  या  3  मुद्दों  से  संबंध  रखता  है  ।  यह  इस  प्रश्न

 से  संबंध  रखता  है  कि  बया BID  चला  हमारे  पास
 न्यायिक

 हल

 या  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  होने  चाहिए  ।

 पिछले  वर्षों  में  हम  एक प्रकार की  न्य
 ly

 से  कुछ
 परम्पराओं  और  प्रक्रियाओं

 अधिकारियों  में  बदल का  पालन  करते  रहे  हैं  ।  वि  ~~  aa पुर

 रहे  हैं  ।  क्र  क

 न  :  a

 जस
 दि  मेद

 मि पत्र  ने  पहले  हा  rel  कहा  aT,
 खण्ड  2  उल्लिखित

 है  :--

 ड्

 sit  के  ra faa  nfaete  के  स्थान  परਂ
 शब्द

 स्थापित  किया  जाए  a  *
 क  ह  a  a  ः

 जैसी  कि  श्री मिनी  कहा  जि  reir  pete  eoc  है  ।  इसलिए  उसे

 राज्य  सरकार के  आदेश  क  करना  पड़ेगा  |
 atgqa: arr f=  मैंने सोचा ककना पिटिलिकश

 था  कि  ag  विधेयक  पहले

 onli
 तुत  किया  गया  होगा  और  भली  तथा  |  |  1  गया  होगा  ।  परतु  ऐसा

 नहीं  किया
 गया  ।  समझता  कि  कापारो  मजीद  ण  TTA  परिणाम  अव्यवस्था

 ी

 हमाम
 होगा  ।

 केवल  यही  हम  राज्य  सरकारों  को  अधिक  अधिकार  दे  रहे  वास्तव
 डो०  एम०  के»  राज्य

 सरकार
 को  अधिक  अधिकार  देने  को  कह  ai  पर  राजनीतिक

 विरोधियों  या  अन्य  के  ena  के  लिए  नहीं  ८  अलग  प्रश्न  है  ।  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों
 को  किए  गए  हैं  ।  मेरा  अपना  अनुभव  है  ।  एक  काश्तकार  15  से  अधिक

 बर्ष से  भूमि  के  एक  टुकड़े  पर  खेती  वाड़ी  कर  रहा  था  ।  एक  दिन  स्थानीय  सत्ताधारी  दल  के

 एक  विधायक  ने  उसे  जमान  खाली  करने  को  यह  करीब  एक  साल  पहले  की  बात

 काश्तकार  उस  एम०  एल०  Uo  के  अत्याचारों  के  विरोध  में  कटे  में  गया  ।  मामला  उच्च

 न्यायालय  में  गया  ।  प्रश्न  यह  था  कि  भूमि  का  कब्जा  किसके  पास  था  ।  उच्च  न्यायालय

 काश्तकार  के  पक्ष  में  फैसला  दिया  ।  फैसला  11  या  12  बजे  दोपहर  को  किया  गया  ।  उसी

 पोटली  नगर  में  निर्णय  पहुंचने  से  स्थानीय  एम०  एल०  ए०  न कुछ  अण्डों  के  बल  पर

 काश्तकार  से  रातोंरात  जमीन  जबरदस्ती  खाली  रवा  ली  ।  अगली  सुबह  आग  डी०  ओ ० को  जिसे

 कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  कहा  जाता  ने  दंड  प्रक्रिया
 संहिता

 की  धारो
 145

 के  अन्तर्गत  आदेश

 का  अर्थ  यह  हुआ  कि  aa  कोई  उस  खेत  में  प्रवेश  नहीं स  थीं  कर  सकता  |  इसलिए  मैं
 ret  ae  दिये  इसक

 गौर  मेरे  जिला  सूची  नामे  ort  कानून ह ैdg  ६.  दि  ५
 भूतपूर्व  मंत्री

 तथा  ब्य  vat  स्थान  पर  कार्यकारी
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 onus  a  2

 मजिस्ट्रेट से  मिलने  गए  ।  हमें  रास्ते  में  गिरप
 र  र  नया  गया  और  एक  सप्ताह  के  लिए

 कारावास  दिया  गया  जिसका  कारण  अनुच्छेद  145  के  अधीन  घोषित  आदेशों  का  विरोघ  करने

 का  हमारा  इरादा  था  ।  इस  मामले  में  हमें  बन्दी  बनाया  गया  ।  अगर  ऐसे  अधिकार  कायें कारी

 मजिस्ट्रेट  के  हाथों  में  दिए  जाते  हैं  तो  निश्चय  ड़ी  इसका  दुरुपयोग  होगा  ।  यदि  सरकार  किसी

 विशेष  अपराधी  या  किसी  विशेष  ag  से  निबटना  चाहती  है  तो  मेरा  सुभाव  कि  हम  जिला

 मजिस्ट्रेट
 के  अधिकारों  वाला  एक  विशेष  मजिस्ट्रेट  नियुक्ति  कर  सकते  हैं  जो  अन्य  मामलों  पर  भी

 कार्यवाही कर  सकें  क्योंकि  सभी  न्यायालयों  में  विभिन्न  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  वे  विशेष

 अपराधी के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  स्थिति  में  होंगे  ।  मेरा  aula  है  कि  कायदा  मजिस्ट्रेट

 के  बजाय  हम  विशेष  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  पर्‌  सकते  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  सुभाव

 पर  वीणा  करेंगे  |  ं

 ~

 दूसरे  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  अधिक  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  फिर  भी  अन्य
 =

 महत्वपूर्ण
 बात  जमानत  की  ष  ।  यहां  अधिकार  पुलिस  के  हाथ  में  है  ।  एक  पुलिस  अधिकारी

 कह  सकता है  कि  जमानत  मंजूर  की  जाए  या  नहीं  ।  राज्य  सरकार  को  अधिक  अधिकार

 प्राप्त  हैं  और  वे  विपक्षी  दलों  का  दमन  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  मेरे  राज्य  का  संबंध  यदि

 कोई  कहता
 है  '  तमिलनाडु  की  एम०  जी०  ATT  या  ए०  डाउ  एम०  Ho  सरका  तो  इसके

 बारे में  कोई  नहीं  जानता  ।  हमारी  वर्तमान  सरकार  “307  कहलाती है  ।  कुडुमपेट

 नामक  साधारण  अपराध के  कारण  धारा  307  लागू  की  जा  रही  मेरे

 चुनाव-क्षेत्र  में  सीवरेज  नामक  18  वर्षीय  एक  कालेज  विद्यार्थी  ने  एक  बस  पर  पत्थर  फेंक  दिया

 और  उसे  घारा  307  के  अंतगर्त  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  कोई  जलूस  निकालने  पर  भी  307

 लागू  होती  है  ।  हर  बात  के  लिए  धारा  307  लागू  होती  है  '।  विधेयक के  पृष्ठ  2  पर  पह  कहा

 गया  है
 :  ऐसे  व्यक्ति  को  इस  नकार  रिहा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिसका  अपराध  श्रेय

 और  वह  पहले  भी  ऐसे  अपराध अपराध  दोषी  पाया  गया  हो  जिसकी  सजा

 ee

 कारावास  अथवा  सात  ay  अधिक  कारावास  हो  या  वह  पहल  ही  दो  या  उससे

 बार  गेर-जमानती  या  aaa  अपराध  में  दोषी  पाया  गया  हो  ।  इस  मामले
 किसी

 aaa  n  व्यक्ति  पा  राजनीतिक  दल  के  कार्यकर्ता  को  गिरफ्तार  करके  जेल  डाला जा

 सकता  है  |  में  कुछ  अध्यादेश  प्रस् या पति  किए  जा  रहे  हैं  ।  मद्य  निषेध के  बारे

 में  एक  अध्यादेश  प्र  ब्यापित
 फरिया  जा  चुका

 यदि  कोई  यक्ति  शराब  पीता है  तो  उसे

 भारती  aa  अ  प  जानते  हैं  कि करे दण्डित  किया  जाएगा  ।  सभापति  एज  स  दण्ड  क्या  होगा
 ?

 यह  पॉँच
 ag  या  सात  वर्ष  का  कारावास  या ा  अथवा  दोनों  ही  होंगे  ।  यह  गेर-जमानती  धारा  है  ।
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 विधेयक  .

 सोज  ao  द

 afaate  में  इस  अध्यादेश  का  कार्यान्वयन  किय  जा  रहा  मामलों  कोई  व्यक्ति  दो  बार

 शराब पीता है  या  दो  बार  दोषी  पाया  जाता  तो  उसकी  fear  भी  न्यायालय  में  कभी  भो

 जमानत  नहीं  '  होगी  ।  इस  मामले  प्रत्येक  को  कई  तरह  से  दंडित  किया  जाएगा  ।  मैं

 सदा-निषेध  संबंधी  तमिलनाडु  अध्यादेश  के  बारे  में  3  1978  के  इकॉनामिक
 टाइ सज कपि

 नई

 दिल्‍ली  का  उद्धव  दे  रहा  इसके  अनुसार  की  एक  विशेषता  यह  है  कि  ए एक

 निश्चित  अवधि  कके  लिए  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  को  निष्कासित  करने  हेतु  अधिकारियों  को
 ह  अध्यादेश  प्राधिकार  देता  है  े  किसी  व्यक्ति  को  उसकी  जगह  से  दूसरी  जगह  निष्क  सित

 किया  जा  सकता  है  ।  इस  जन  साधारण  की  स्थिति  क्या  होगी  ?  इस  विषय  में  कई

 बातें  मैं  कहना  नहीं  चाहता  ।  इसी  तरह  दूसरा  अध्यादेश  प्रख्यापित  किया  जा  रहा  है  |  मान  लो

 बांस  उगाने  वाले  या  कृषक  बकाया  नहीं  चुकाते  तो  वे  भी  दण्डित  किए  जाएंगे  ।  यह  अपराध
 कम  से  कम  दो  वर्ष  तथा  अधिक  से  अधिक  पांच  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  दण्ड  नीय  है  ; ;

 और  न्यूनतम  जुर्माना  3000  रुपये  तथा  अधिकतम  जुर्माना  5000  रुपये  है  ।  इसके  बाद
 एक

 अटका  अध्यादेश  है
 ne

 =

 .  राज्य  सरकार  Var  कर  रही  है  ।  इस  प्रकार  थे  सारे  दमनकारी  किया  कलाप  किये जा
 तमिलनाडु  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भी  विपक्षी  दलों  के  दमन  के  लिए  राज्य  सरकार  इस

 विधेयक  का  उपयोग  करेगी  ।  श्री  जगन्नाथ  राव  ने  इसका  हवाला  दिया  था  और  कहा  था  क्योंकि
 न्यायिक  मजा  टुट  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  तथा  समाज के  विषय  में  नहीं  यह
 शक्ति  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  दी  गई  थी  ।  वहां  पुलिस है  और  पुलिस  स्वयं  यह  सारी  कार्यवाही

 मन wat कर  रही  है  ।  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  अकेला  ही  सब  बातों  को  समझ  सकता  यह  आवश्यक  a
 है  ।  कार्यकारी  afters  गलती  करता  है  और  स्थानीय  राज्य  सरकार  की +

 सुविधानुसार  स्थिति  dat  करता  है  ।  यह  उन  शक्तियों  के  लिए  अच्छा  नहीं  है  जो  वहां पर
 wart  |  इसके  अनुसार  खण्ड  5(1,  की  उप  घारा  4  में  शब्द  के  स्थान  पर  करणों
 अथवा  विशेष  कारणों  शब्द  प्रति<्यापित  ६  जाएं  ।  मुझक  नहीं  पता  इसका  क्या  मतलब है
 कारण  का  अर्थ  है  कारण  |  विशेष  कारण  क्या  होंगे  ।  कुछ-न-कुछ  तो  कहा  गया होगा ।  परन्तु
 इस  मामले  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  इस  प्रकार  की  शब्दावली  जन  साधारण को
 अमित कर  रही है  ।

 oe

 खण्ड
 के

 अनुसार  इसके  पश्चात् aaa
 किसी  भी  व्यक्ति  ल  उसके  ही  बांड  पर

 रिहा  नहीं  किया  जाएगा  ।  इस  बारे  में  पुलिस  अधिकारियों  के  अधिकारों  को  हटा  दिया
 जाना  चाहिए  ।  मैं  न्यायालय  को  समझ  सकता  परन्तु  पुलिस  तो  राज्य  सरकार  के  हाथों

 में  हैं  ।
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 anes)

 विधेयक

 खण्ड  8  के  अनुसार  fig
 — z Ie  को  विधान  सभा  1  संकल्प  के  माध्यम  से  अनुभव अनुमति दे  दे  तो  राज्य

 सरकार उच्च  न्यायालय  की  सलाह  से  अधिनियम  क्रियान्वित  कर  सकती दै  थी

 राज्य  सरकार  को  यह  सब  करने  के  अधिकार  दिए  जा  चुके  जिला

 न्यायिक  मजिस्ट्रेट  को  अधिकार  दिए  हैं  ।  परन्तु  जब  राज्य  सरकार  स्वयं  ऐसे  कार्य  करे  तब  भा  नया

 करेंग े|
 पया  कोई  व्यवस्था है  ?  कोई  व्यवस्था  नहीं  ।  तमिलनाडु  में  विल्लुपुरम  को  लें  ।  रद्द  इयों  ओर

 कारणों के  ः  कथन  में  बताया  गया  था  छि  जो  प्रतिदिन  वर्गों  और  सम्प्रदायों के  बीच  शत्रुता  Far

 उससे सख्ती  से  निबटा  जाएगा  ।  विल्लुपुरम में  सत्ताधारी  दल  के  एक  एम०  एल०  ए०  ने  हरिजनों  और

 अन्य  सम्प्रदायों  के  बीच  कटता  पेदा  कर  दी  थी  ।  कई  हरिजन  मारे  एक  आयोग  गठित  किया  गया

 गौर  डेढ़  वर्ष  बाद  रिपोर्ट  ta  की  प  तू  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  जब  कोई  राज्य  सरकार

 इस  प्रकार  इस  विधेयक  की  भावना  प्त  उल्लंघन  करती है  तो  उसके  लिए  आप  विधेयक में  क्या  उपबन्ध

 एक  अन्य  स्थान  पालाकोडी  में  तमिलनाडु  के  सत्ताधारी  दल  के  एक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  ने

 मुसलिम
 मानों  को  मारा  और  उनकी  दुकानों  में  आग  लगा  दी  ।  वे  इसी  सभा  में  संसद  सदस्य  थे  ।  वे  इन

 सब बातों  के  जिम्मेदार  थे  परन्तु  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  ।  पेर  नाम पेट में  हिन्दुओं  ale  मुसलमानों
 के  बीच  हुए  संघर्ष  के  लिए  सत्त:'धारी  दल  जिम्मेदार  था  ।  केरल में  भी  यही  हो  रहा  वहां  राष्ट्रीय

 क्ति स्वयं  सेवक  संघ  और  सत्ताधारी  दल  के  बीच  gag  हुए हैं  ।  समाचार  पत्रों  में  छपा  था  विद्वान

 श्री नम्बूद्रीपाद  ने  कहा  कि  यदि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ने  हम  पर  हमला  किया  तो  हम  बदला  लेंगे  |

 agate
 जसे  बड़े  अन्तर्राष्ट्रीय  नेता  का  ऐसा  कहना  उचित  नहीं  आप  क्या  कर  eee ः

 इसके qr  ठ  पर  कहा  गया  है  अधिनियमों  अर्थात्‌  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम पककसओं . के्स के 1973  आदिਂ  *'में  से  एक  पा  अधिक  के  अन्त  गीत  कोई  अपराध  मुक्के मेरे  भूतपूर्व  मंत्री

 माननीय श्री  सतीश  अग्रवाल  से  कोई  जानकारी  मिली  थी  ।  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  मामले  में  फंसे  हुए  थे  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  हमें  ऐसी  बातं  नहीं  उठानी  चाहिएं  ।

 श्री  माया  तेवर  :  वे  इस  बात  को  नहीं  उठा  रहे  ।  केवल  वर्णन कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जेवियर  श्रराक्कल  फिर  भी  वे  वर्णन  कर  रहे  F  यट
 QQ  aga  अनुचित  बात  है

 यह  गैर  संसदीय  है  वह  भी  माननीय  सदस्य  श्री  सतीश  अग्रवाल
 हां

 हैं  )

 श्री  ato  दंडपाणि  :  श्री  अरावइल  मेरे  मित्र  हैं  ।

 श्री  के०  माया  तेवर  उन्हें  भी  मालूम  होना

 ito  टी०  दंड पाणि  श्री  अरावइल  भी  यह  जानते  हैं  ।

 ड  के०  माया  तेवर :  एम०  जी०  आर०  के
 लिए नल नचके

 वकालत  नहीं  कर सकत े|

 सभापति  महोदय  :  भाप  किसी  और  विषय  पर  भायें  ।

 रहा थ्री  सी०  टी०  दंड पाणि  :  यही  तो  मैं  कह र Selpt  विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  का  उत्लंघर  करने
 ra  था  वह  मा का  एक  मामला  उनके Ff Ss  मला  भाई  aa  अधिक  समय  तक  चला  था  ।  जनता  पार्टी

 सरकार  के  दौरान  वह  म  कर  दिया  गया  ।
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 एक  माननीय  सदस्य :  किसलिए  ?  क्यों  ?

 sit  ato  ato  दंडपाणि  :  मैं  कारण  नहीं  जानता  कि  यह  क्यों  समाप्त  कर  दिया  गया  |

 श्री पी०  वेंकट  सुरय्या  :  आप  T7494  पूछ  सकते  थे  ।  (saa  a7)

 थी के०  साया  तेवर  :  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  इसे  समाप्त कर  देना  चाहते  थ े।

 श्री सो  ०  टी०  दंडपाणि  :  मुकऋ  इस  बारे  में  श्री  सतीश  अग्रवाल से  पता  चला  कि  इसे  समाप्त

 कर  दिया  गया
 धरी सत ata  प्रवाल

 :  बहुत सी  बातें  आपको वार्तालाप से  पता  वे  उद्धत  नहीं  की जा
 सकती ।  )

 श्री  प्रवाल :  यह  एक  जांच  थी
 कोई  मामला  नहीं  संदेह  पर  क्री  जाती

 कई  जांच  तो  पिछले भाई  दस  साल से  चल
 रही

 थी  जी०  एम०  बनातवाला :  कया  इसे  समाप्त कर  दिया  गया  ?

 श्री  सती दा  अग्रवाल
 :  जी  इसे  समाप्त  कर दिया गया  ।  यह  भी  एक  जांच  थी ।

 सौ०  टी०  दंडपाणि  :  मैं  किसी  पर  दोष  नहीं  लगा  रह  वे  यहां  उपस्थित  नहीं  मेरा

 यह  उद्देश्य  नहीं  है  ।

 थी  जो०  एम०  बनातवाला  :  आप  तथ्य  बता  रहे

 श्री  सी०  नौ  दंडपाणि  :  श्री  अरावइल  के  हित  के  लिए  भी  ।  इस
 विषय

 केन्द्र  सरकार

 इस  प्रेरक के  माध्यम  से  कुछ  लोगों  को  कुछ  अधिकार  दे  रही  है--चाहे  वे  कार्यकारी  हों  या

 न्या  a  क--जो  ऐसे  क्रिया-कलापों  में  लिप्त  रहें  जो  कानूनी  नियमों  के  विरुद्ध हों  ।  ं  यह  सब  बातें  जानना

 चाहता  सरकार  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  क्या  करने  जा  रही  है  ।  ag  कहकर मैं  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  यह  विधेयक न्याय  पालिका  को  कोई  सहायता  नहीं देगा ।

 मेरा  मन्त्री  महोदय से  निवेदन  है  कि  इन  बातों  पर  विचार  करें  और
 ऐसा

 व्यापक

 विधेयक  प्रस्तुत  करें  जो  जनता  और  न्यायपालिका  दोनों  के  लिए  सहायक  हों  ।

 श्री  ए०  do  पाटिल  )  :  मैं
 इस

 विधेयक  का  ऋण  सेन  करता  हूं  ।  इस
 यक  का  उद्देश्य  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धाराਂ  108,  109  और  110  के  अधीन  कार्यकारी

 lis

 टों  को  शक्तियाँ  प्रदान  करना  इस  उपबन्ध  पर  प्रथम  आक्षेप  यह  है  कि  कार्यपालिका  को

 की  अपेक्षा  अधिक  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  और  न्यायिक  शक्तियों  को  कम  किया  जा

 रहा  है  ।  मेरा  सविनय  निवेदन
 है

 कि  न्यायिक  शक्तियों के  क्षण  का  यहा  कोई  भी  इच्छुक  नहीं है
 शक्तिशाली  बनाया  जाना

 i
 ऐसा ट तना  चाहिये  उसके  ि

 aia
 को

 >
 में

 ही
 ।  यदि  धारा  108,

 109
 और  110  अपराध  [८  प्रदत्त  का  उल्टे  करती  हैं  तो  जहां किसी  व्यक्ति

 पर  आरोप  लगाया जा  है  या  अभियोग  चलाया य्  जाता  हू  जा  एक  अपराधी के  रूप  में  घोषित

 किया  जायेगा  और  wid alg  वच  सरे मेर  मढ़ा  जाएगा  मौर  आजी  एक  के  रूप  में  उसे  देय  afer y से
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 सिक
 ||  मामल  को  पा  यदि  af  AEE  ६ देखा  जाएगा ।  अ  क्षेत्राधिकारी  रो  बाहर  नहीं  ले  जाया  जाना

 चाहिए  तथा
 सब  वध  व्यवित  प्रक्रिया  की  समस्त  बारीकियो ंके  अनुरूप  अपने  बचाव  का  आ

 वसर  दिया
 जाना  चाहिए  परन्तु  धाराएं  108,  109  az  110  अगस्त  अपराधियों  पर  प्रभावी  ढंग  से  रोक ल  नन

 के  नम्बर  यह  ole  ही  कार्यपालिका  के  क्षेत्राधिकार में  है  और  इसलिए  मामला

 पालिका  अभिकरण  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  कुछ  ag  ga  मेरे  राज्य  में  इन  धाराओं

 के
 अधीन  शक्तियां  eaifaan afaezat  को  सौंपी  गई  थीं  भर  सम्बद्ध  पार्टियों  के  साथ  न्याय  करने  के

 विचार  से  इसे  बहत  असुविधाजनक  पाया  गया  |  एक  बार  उन्हें  धाक थित  न्यायिक  शक्तियों  के  अधीन

 गरानी  में  रखा  जाए  तो  बहुत  दिनों  तक  तो  निर्णय  दिया  ही  नहीं  जाता  ।  इसीलिए  इन  धारा अ

 as  की  गई  शक्तियों  को  फिर  से  कार्यकारी  मिनट  et  को  सोचने  की  बात  उठी  ।

 श्री  हं जगन्नाथ  राव  द्वारा  उठाया  मुद्दा  भी  उतना ही  महत्व  पूर्ण  अज्ञात  कर्मचारी

 मजिस्ट्रेटों  को  विधि  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  बेहतर  जानकारी  होती  हैं  ।  अतः  ऐसे  मामलों  में  वे

 कहीं  अधिक  अच्छा  न्याय  दिला स  ते  एक  वात  तो  है  कि  fagra  के  इस  अंश  द्वारा  हम  विधि  और
 x

 व्यवस्था i  कोई  बड़  [  बड़ा  सुधार  करने  नहीं  जा  रहे  ।  यह  तो  विधान  का  एक  बड़ा  ही  |  है  ह  |

 और  छोटा  सान माग है  ।  विधि  और  व्यवस्था  तो  पर्यावरण  प्रघण  सामाजिक  आधिक

 स्थिति  अदि  से  चलती  च्रिगड़ती  taat  इसमें  तो  हम  अपने  आपको  एक  क्षेत्र  तक  सीमित  कर  रहे  हैं

 अर्थात  सामाजिक  क्षेत्र  में  अपराधि ६  गतिविधियों  तक  ही  ।  यदि  पर्यावरण  प्रदूषण  होता है  यदि  नगरों

 फैलाव  से  दिक्कत  आदि  जैसे  मूलभूत  ढांचो ंमें  गड़बड़  होती  कमी  आती  है  तो

 इससे  अपराधों  safe  होगीं  ।  यह  अधि  नियम  किसी  भी  प्रकार  के  अपराधों  या  अपराधिक

 गतिविधियों  को  कम  करने  में  सहायक  नहीं  होगा  ।  इसी  प्रकार  यह  afafara  उस  आर्थिक  क्षेत्र  में  भी

 पदार्थ  नहीं  करता  है  जहां  आप  पाते  हैं  कि  गरीबी  रेखा  का  स्तर  बढ़  रहा है  1964-65  में  यह  44%

 था  अब  यह  बढ़कर  48% हो  गया  जब  गरीबी  का  स्तर  बढ़  ददा  Rene & at  चराया  में  दाद

 अवद्य  होगी  ।  उस  स्थिति  में  इस  विधेयक  में  उस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  प्रकार  से  सुघार  होने  वाला  नहीं

 है  ।  इसका  क्षेत्र  तो  बहुत  ही  छोटा  भोर  सीमित है  जिसमें  केवल  सामाजिक  क्षेत्र  पुराने
 अपराधियों  और  असामाजिक-तत्वों  का  उत्लेख  किया  गया  है  तथा  पर्यावरण  प्रदूषण  या

 क्षरण  के  कारण  बढ़  रहे  अपराधों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया है  ।  केवल  उन  अपराधों  के  सम्बन्ध  में

 ही यह  विधेयक  कुछ  प्रभाव  कदम  के  लिए  ही  है  ।  जहां  तक  प्रथम  उपबन्ध का  सम्बन्ध  है

 ag  विशिष्टता  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  के  क्षेत्राधिकार  में  है  तो  उस  पर  बोई  आपत्ति  नहीं  है  वास्तव

 में हम  तो  इस  वात  का  स्वागत  करते  हैं
 कि  108,  109  कौर  110  धाराओं  के  अधीन  शक्तियों  फा

 gare  मजिस्ट्रेट  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 इन  शक्तियों  और  धारा  478  क  उपबन्धों  के  बार ेमें  गलत  धारणा है  ।  घारा  478  के  बधी

 fara  Frere
 ra  को  अब  संशोधित  किया  जा  रहा है  वह  कोई  अलग  से  उपबन्ध  या  सिद्धान्त  न  हीं  इस

 सिद्धान्त को  तो  पुराने  कानून के  अंतगर्त  पहले से  ही  स्वीकृत  किया  हुआ  है  ।  यह  तो  स्वागत  योग्य
 सिद्धान्त है  ।  यदि  आप

 फटीं
 राज्य  में  इन  शक्तियों

 के  कार्यकारी  मिस्र  टों  को  प्रदान किए  जाने  से

 सन्तुष्ट नहीं  हैं  तो  यदि
 आपकी  न  सभा  विधान  बनाकर

 स्वीकृति  देती
 है

 तो
 आप  इल हैं  न्यायिक

 भजिस्ट्रे  टों  को  अन्तस्तल  कर
 सकते  हैं  ।  पहले  तो  यह  काम  विधान  मंडल  करती  परन्तु  नियम  तो
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 यह  समझ  नहीं  पाता  कि  हम  इस  ei  को  लेकर  क्यों  लड़े  जबकि  उसमें  तनिक-सा  ही

 अन्तर  अन्तर  यह  है  कि  पहले  तो  शक्तियां  विधान  मंडल  को  दी  गई  थीं  ।  saw  लिए  ये  शब्द थे
 शायरी  राज्य  विधान  मंडल  किसी  संकल्प  द्वारा  ऐसा  चाहती  है  जा  वर्तमान  उपबन्ध  में  कहा  गया  है

 किसी  राज्य  का  विधान  मंडल  किसी  संकल्प  द्वारा  iva  अनुमति  देता है  का  यदि  आप  विधान
 मंडल  शब्द  का  प्रयोग  करते  हैं  और  यदि  दो  सदन  हैं  तो  उस  स्थिति  में  दोनों  a  सदनों  को  संकल्प को
 पास  करना  चाहिये  ।  चूंकि  adara  उपबन्ध  में  सभाਂ  शब्द  का  उल्लेख है  और  यदि  विधान
 सभा  में  कोई  संकल्प  पास  हो  जाता  है  तो  इतना  ही  पर्याप्त है  ।  यह  केवल  एक  अनुज्ञा  देने

 उपबन्ध  घारा  108,  109  भर  110  के  अधीन  न्यायिक  मिलिटेंटों  को  शक्ति  अन्तरित  करने के

 लि  आपका  स्वागत  है  ।  उनको  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  को  सौंपने  से  आपको  कोई  भी  नहीं  रोकता

 सच  तो  यह  है  कि  यदि  इन  दो  धाराओं  को  एक  साथ  पढ़ा  जाए  तो  किसी  प्रकार  की  लड़ाई  की  गुंजाइश

 ही  नहीं  है  क्योंकि  यह  सिद्धान्त  तो  पहले से  ही  स्वीकृत  है  तथा  लाग  हो  चका  है  कितने  राज्यों ने

 या  विधान-सभाओं  ने  अथवा  विधान  मंडलों  ने  ऐसा  संकल्प  पास  किया है  ug  एक  बिल्कुल  भिन्न

 बात  है  परन्तु  उन्हें  तो  पहले
 से  ही  शक्ति

 प्रदान  की  हुई  है  और  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि
 सर नया  सिद्धान्त  तेयार  कर  रहे  है  ।  यह  सिद्धान्त  तो  पहले से  ही  स्वीकृत है  ।

 इसके  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यह  कहा  गया है
 =

 की  उपरोक्त  घाराओं  108,  109  और  |
 19

 के  अधीन  न्यायिक म
 मिस्ट  रं  को  चुरा

 .
 कार्यवाही  करने हे हेतु  शक्ति  के  अन्तरण  का  उपबन्ध  करना  1.0

 परन्तु  इसमें  कोई  परस्पर-विरोधी  नहीं है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  इस  उपबन्ध के  बारे  में  कोई

 गलत  धारणा  हो  गयी  है  ।  जो  कुछ  रद्द  इयों  और  कारणों  के  कथन  में  कहा  गया  है  वहू  सही  |

 जहां  तक  अन्य  पहलुओं  का  सम्बन्ध  हम  विधि  कौर  व्यवस्था  के  प्रशासन  को  सुदृढ़  करने का
 प्रयास

 कर  रह ेहैं  और  उस  प्रक्रिया  में  हम  केवल  विशिष्ट  अपराधों  के  मामले  में  जिला-मजिस्ट्रटों को
 समवर्ती  शकित  प्रदान  कर  रहे  न  कि  सभी  अपराधों  के  मामले  में  ।  यह  भी  केवल भ  दण्ड  संहिता

 की  धारा  भर  घारा  105  की  उप  धारा  (2)  और  (3)  के  बारे में  ही  है है  क्यों  कि  इन  दोनों
 घरानों

 में
 ं  इसी  प्रकार के  अपराधों  का  उल्लेख  किया  गया  है  धारा  में  ६ rt  या जाति  आदि

 के  आधार  पर  लोगो ंके  दो  वर्गों के  बीच  कपड़ा  करने  हेतु  सूचना  का  प्रसारण करना  या  कोई  पत्र
 भारी  वितरित  करना  आता है  ।  ये  धाराएं  समान  हैं  और  रामान  oe  तय  का  उल्लेख  उनमें  नया

 उपबन्ध  इसलिए तैयार  किया  गया  है  जिससे  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  इसी  सम्बन्ध  में  क  ये गवाही  कर
 सकें

 गौर न  कि  सभी  मामलों  मैं  ।

 जब  हम  विधि-उपबन्धों  की  जांच  करें  तो  वह ह ह में  fr sit  ra  प  रीडर
 में  करना

 उचित  प्रकाश  में  करना  चाहिए  ।  इसमें  जिला  मि  |]  जन  क a.
 ant  प्रदान  करने  की

 न  eer,  =
 शक्ति  प्रदान  की  हैन  है  ।  वह  अभियो  ज  नन नहीं  वहू  तो  देता  ag  किसी  व्यक्ति

 पर  दोष  सिद्ध  नहीं  वहू  तो  केवल  कहता है  उस
 व्यक्ति

 के  अभियोजन  की  स्वीकृति

 देता  हूं  ह  बजाय  इसके  कि  ऐसे  मामलों में
 केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  कार्यवाही  जिला

 मजिस्ट्रेट ऐसा  करता
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 साम्प्रदायिक झगड़ों  और  दंगों  के  बारे में  इस  सभा  में  काफी  चर्चा  हो  चुकी  हैं  ।  ब  से

 नीय  सदस्यों  की  यह  शिकायत  है  कि  सरकार  तत्परता  एवं  शीघ्रता  से  कार्यवाही  नही  ं  करती  ।  केन्द्रीय

 alee
 राज्य  सरकार  शीघ्रता  से  कार्यवाही  कर  इसके  लिए  यह  आवश्यक है  कि  जिला  मजिस्ट्रेट

 या  सम्बद्ध  जिले  के  अधिकारियों  की  ओर  से  रिपोर्टे  आनी  चाहिए  ।  केवल  तभी  केन्द्रीय  या
 राजर य

 सरकार  मामले  पर  विचार  कर  सकती  और  कोई  निर्णय  लेकर  उस  पर  कार्यवाही  कर  सकती  है  ह

 चूंकि  मजिस्ट्रेट  भर  जिले में  बैठा  अधिकारी  दूर  बैठे  प्राधिकारी  से  जो  चाहे  दिल्‍ली  में  बे  ठा
 ् होया  राज्य  at  राजधानी  मामले  को  कहीं  अधिक  अच्छी  तरह  से  जानता है  तो  क्या

 ब
 अच्छा  नहीं  है  कि  समवर्ती  शक्ति  उसे  दे  दी  जाए  ?  हमें  याद  रखना  चाहिए  कि

 शक्ति  तो  अभियु  जन
 की  स्वीकृति  प्रदान  करने  तक  ही  सीमित  ये  छोटी  बातें  छोटे  क्षेत्र हैं  ,  जिनमें  सम

 ह

 q

 जिला  मिनट  टों  को  प्रदान  की  जाती  है  ।  इस  प्रकार  के  मामलों में  शीघ्रता से

 ह
 या इ  पता  से

 उन  पर  कार्यवाही  करने  हेतु  और  वह  भी  उन  सीमित  क्षेत्रों  में  जहां  साम्प्रदायिक  झगड़े  हों  ग

 जब  सभा  में  निवारक  कार्यवाही  हेतु  बार-बार  मांग  की  यदि  हम  कोई  ऐसी  का  त  प्रदान

 करते
 हैं  जो  विधि  के  अधीन  प्राधिकारियों  को  after  mide  gd  योग्य  बनाएगी  तो  इस  पर  कोई

 a  ह आपति  क्यों  उठाई  जाए  ॥

 लग
 अब  मैं  जमानत  की  बात  लेता  जमानत  के  बारे  यह  में  शिकायत  की  ज।ती ह ैoe

 की  स्वतन्त्र ता  को  छीन  लिया  जाता  है  ।  मेरा  यह  मत  है  कि  यह  तो  आपराधिक  न्याय  का  एक  दर्शन  है

 प्रदान  तो  ag  है  कि  आया  प्रतिकारी  दण्ड  सिद्धान्त  को  अपनाया  जाए  या  सुधारात्मक  दण्ड  सिद्धान्त को  ।

 सुधारात्मक-दण्ड  शीष  के  अधीन  निषेधात्मक  दण्ड  भी  आएगा  ।  आज  की  परिश्रमी  पो ंमें  जबकि

 अपराघ  बड़ी  तेजी  से  बट  रह ेहै  और  जब  राज्य  में  विधि  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को  खराब  करने  के

 कभी-कभी  ऐसे  लोगों  द्वारा  अपराधियों  को  उकसाया  जाता  हैं  जो  अपराध  को  में  रुचि

 रखते  मेरे  विचार  से  तो  हमें  निषेधात्मक  सिद्धान्त  का  अनुशरण  करना  चाहिए  ।  इस  धारा में

 बहुत ह
 थोड़ी  सीमा  तक  यह  बात  कही  गई  है  कि  यदि  वह  पुराना  अपराधी है  तो  उसे  ara  ट  मजिस्ट्रेट

 के  सुपुर्द  र  हना  चाहिए  और  यदि  उसे  किसी  अपराध  विशेष  के  मामले  में  पहले  ही  दो  वार सजा
 मिल .

 चुकी  है  तो  उसे  जमानत  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  इस  धारा  में  कहा  गया  > re

 व्यक्ति  को  रिहा  नहीं  जायेगा  यदि  ऐसा  अपराध  अपेक्षणीय  अपराध  irate  यदि

 उसे  पहले  ही  किसी  ऐसे  अपराध  में  दोषी  पाय  गया  था  जिसमें  मौत
 गे  भा जीवन

 कारावास  या  रात  ag  या  अधिक के  कारावास  की  सजा  हो  सकती  थी  या  पहले  rat  वह
 एक  या

 दो  बार  गर-जम:नती  कौर  भप्रक्षणीय  अपराध  में  दो  या  तीन  बर  दोषी ८  हराया  गया  aq; '

 wa  किसी  व्यक्ति  की  अच्छी  तरद्  प्रमाणित  हो  चुकी  है  और  आप  amauta  पर  छोड़

 जाने  का  अवसर  दे  रहे  हैं  तो  मेरे  विचार  में  आप  रसे  कानून  अपने  हाथ  में  लेन ेव की  अनुमति दे  रहे  हैं
 अगर  आप  अपराध  फो  2 रोकना

 चाहते
 हैं  तो  आपको

 अपराधिक
 पों  के  साथ  सख्ती  ह  पेन  जाया  होगा  और

 का  जाए  |
 ee  ह

 कि  कड़ी  PICAIS!  मैं इस  उपबन्ध का  समर्थन करता  हूं  ।

 किसी  क  भी  मन  में  कोई  भय  या  आशंका  wet  होनी  चाहिए  कि  उसे  वहां  बहुत ज्यादा  समय  के
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 गए  कन्ना
 go

 लिए  रखा  जाएगा  ।  यदि  ag  जमानत  पर  रिहा  नहीं  किया  जाता  तो  पक्ष  पर  यह  जिम्मेदारी
 आती है  कि  ag  सुनिश्चित  करे  कि  मामले  को  शीघ्र  निबटाया  जाए

 द
 वह  दोषी  ठहराया  जाता है

 तो  इस  मामले  में  उसकी  सजा  में  से  उसके  जेल  में  रहने  की  अवधि  घटा  दी  जाएगी  ।  इसलिए  एक  तरह
 से  यह  ऐसे  व्यक्तियों  तथा  सम्पूर्ण  समाज  के  लिए  भी  अच्छा  उपबन्ध  है  ।

 ._
 मुझे  घारा  6  के  अन्तर्गत  सिविल  जेल  में  कारावास  के  उपबन्ध  पर  जाने  की  मावइयकता  नहीं

 क्योंकि  सिविल  कानून  में  आपको  ऐसे  उपबन्ध  मिलेंगे  और  इसलिए  इस  विषय  में  कुछ  गलत  नहीं
 घारा  7  के  अंतगर्त  बांड  के  निरसन  के  सम्बन्ध  में  ag  भा वद यक  है  कि  पेशेवर  जमानत

 जो  समा  ज  पर  कलंक  पर  नियन्त्रण  करना  चाहिए  ।  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  तथा
 मां  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  ऐसे  विधेयक  लाए  जाते  हैं  तो  कृपया  उनका  समर्थन  at  ।

 श्री  रतन  सिंह  रजदा  :  पूरे  इतिहास  में  हमने  देखा  है  कि  जब  कभी
 शासकों

 या
 शक्तियों  जिन्होंने  तानाशाही  ताकतों  को  अपने  हाथों में  लेना  स  दा  ही  अधिक

 शक्तियो ंके  लिए  श्योर  मचाया  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  वर्तमान  नियमों  के  भारतीय  दण्ड  प्रक्रिया
 संहिता तथा  आपराधिक  दण्ड  वर्तमान  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  पर्याप्त  > ष  ।

 परन्तु  शासक समय  असामान्य  उपायों  की  असाधारण  मांग  करते  हैं  ।  तब  इस  बनाने  वे  अपने  आपको  अधिक
 शक्तियों  से  सज्जित  करना  चाहेंगे  जो  बिलकुल  अनावश्यक  है  और  वे  अपने  हाथ
 रहेंगे

 पों  में  ऐसी
 शक्तियां

 ग्

 वर्तमान  सत्ताधारी  दल  सत्ता  सम्भालने  के  बाद  से  निरन्तर  अधिक  शक्तियों  के  लिए  शोर  मचा
 रहा है

 जेसे  कि  अकाल  पीड़ित  क्षेत्र  से  आया  भूखा  व्यक्ति  शोर  मचाता  है  और  चाहता  है  कि  चाहे  कहीं
 से

 भी  मिले  ag  अधिक  से  अधिक  भोजन  हथिया  ले  ।  इसी  प्रकार  वर्त मा  न  सरकार  अपने  मापकों  दा शक्तियों  से
 सज्जित  करने  के  लिए  शोर  मचा  रही

 अपने  आपको  इन  शक्तियों  से  सज्जित  करने  का  भी  एक  कारण  अप्रेल  में  मुख्य  afer
 एक  सम्मेलन  हुआ  था  और  उन्होंने  सिफारिश  की  थी  कि  आदतन  अपराधियों  कौर  साम्प्रदायिक  कलह
 Gara  वालों  के  विरुद्ध  कानून  के  उपबन्धों  को  दृढ़  किया  arcs  सत  ही  तौर  पर  देखने  पर  इसमें कोई
 बुराई  नहीं  है  कि  आदतन  अपराधी  दण्डित  हों  और  साम्प्रदायिक  कलह  फैलाने  वालि  तथा  असंगत

 |... अ
 व्यक्तियों  स्पष्टीकरण  मांगा  तब  सभी  सरकार  की  प्रशंसा  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  है  ।
 यदि  यही  वास्तविक  उद्देश्य  है  और  यदि  आप  ऐसा  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  तो  कोई  आपत्ति  नहीं

 परन्तु  वास्तविकता  कुछ  कौर  अब  अध्यादेश  लाया  गया  था  ।  इससे  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन
 में  उन्होंने  कई  सिफारिशें  की  थीं  ।  sas  बाद  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  अधिक  शक्तियों से
 लैस  होने  की  आवाज  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  भी  उठाई  गई  थी  ।  वहू  सम्मेलन  30  सितम्बर  को

 हुआ  था  मुख्य  सचिवों  व  मुख्य  मंत्रियों  ने  क्या  कहा  ?  उन्होंने  कहा  कि  वर्तमान  आपराधिक  दण्ड

 संहिता के  उपबन्ध  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  |

 वे  अपराधों का  पता
 लगाने

 के

 लिए  ंड
 रकबा

 संहिता
 का  Saher चात  दे  |  यहीं  कासा

 बताया  गया  |
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 श्री  ए०  के०  राय  :  कया  परिचय  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  तथा
 मुख्य

 सचिव  ने  भी  ag
 मांग  की  थी  ।  |  ह

 att  सिह  राजीव  :  Q <->  में  आप im  पार  श्री  वेंकट-सीबया से  पढें  ।

 श्री  एज  Fo  राय  :  आपको  इसका  स्पष्टीकरण  करना  चाहिए  अन्यथा  इससे
 यह  गलत  धारणा

 पेदा  हो  जाएगी  कि  उन्होंने  भी  भाग  लिया  ।

 श्री  रतन  fae  राजदा :  मैं  भापकी  बात  की  सराहना  करता हूं  उन् हान  कहा  कि  अपराधों का

 पता  लगाने  के  लिए  यह  संशोधन  जरूरी है  जिससे  कानन  में  कोई  ऐसी

 ब

 व्यवस्था हो  जिससे  इस  gate

 में बाघा  पड़ती  किन  मुख्य  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  संशोधन  को  लाया  जा
 रहा  पहले

 जो  संज्ञेय  तथा  असंज्ञेय  अपराधों  के  लिए  दोषी  पाए  के  बारे में  कुछ  प्रावधान  हैं  ।

 उनके  लिए  अदालत  जमानत  की  इजाजत  नहीं  देती  ।  न्यायालय  उन्हें  विशेष  हालतों में  कारण
 feats  करके  ही  रिहा  करती  हाज़िर  होने  पर  जमानती  को  जेल  भेजा  जा  सकता

 इसके जमानत  रद्द  भी  की  जा  सकती  है  ये  सभी  संशोधन  औपचारिक हैं  ।
 थ

 लेकिन  मुख्य  बात  थ  कि  संशोधन  विधेयक  कार्यकारी  मिनट  टों  को  अधिकार  प्रदान  करता

 जो व्यक्ति  स्वेसाधारण  की  आजादी  का  ध्यान  रखता  है  ।  वह  इन  प्रावधानों  का  विरोध  ही  करेगा  ।

 कोड  स  शन  जज  तथा  उच्च  न्यायालय  की  निगरानी  में  काम  करने  वाले  न्यायिक  मिस्र  टों
 तथा  जिला  मजिस्ट्रेट  के  अधीन  काम  करने  वाले  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  के  कार्यों

 ink
 nina  करता

 इसका  कारण  क्या  है  ?  इसका  एक  दिलचस्प  कारण

 जिला  मजिस्ट्रेटों  तथा  पुलिस  भिक्षुकों की  कुछ  शक्तियों  को  1973  के  संशोधित कोड  द्वारा

 कम  किया  गया  था  ।  मुख्य  मंत्री  चाहते  हैं  कि  इन  शक्तियों  को  फिर  उन्हें  दिया  जा  यहां वात
 बस  से

 बाहर  है  ।
 क

 ait  रामसिंह  यादव  :  इसके  द्वारा  अधीक्षकों  को  कौन  सी  और  शक्तियां दी  गयी  हैं  ?

 श्री  तह  रजदा  :  राज्य  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  पाक  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं
 जिसकी  व्यवस्था  1973  के  संशोधित  कोड  द्वारा  की  गयी  थी  ।  इसीलिए  इस  बारे  में  आवाज उठी  है
 ओर वे  इन  कम  की  गयी  शक्तियों  को  फिर  उन्हें  देना  चाहते  हैं  इस  विधेयक  का  मुख्य  यही  है  ।

 नियंत्रण  और  सन्तुलन  प्रणाली  को  पूर्णतः  हटाए  जान  का  विचार है
 जयकारा

 जो  सत्ता रु  ल  के  प्रभाव  में  को  अत्याधिक  शक्तियां  दी  जाएगी  और  वे  fast भी  व्यक्ति को
 गिरफ्तार कर  सकते  कान्त  के  ढांचे  को  नुकसान  पहुंचा  सकते  हैं  और  कार्यका  ती  मजिस्ट्रेट के  द्वारा
 परोक्ष रूप  से  कानून को  अपने  हाथ  में  ले  सकते  हैं  ।  यह  एक  सबसे  बड़ा  खतरा  है  मैं  मन्त्री  महोदय  से
 अनुरोध  करूंगा  कि  वह  नागरिक

 कीं
 आजादी  को  आघात  पहुंचाने  वाले  निरंकुश  संशोधन को  न  लाए ं।

 मैं  मंत्री  महोदय  से
 अनुरोध

 क  ||  |  T  ले  वहू  इस  बारे  में  हजार  बार

 सोच  लें  ।  क  व  क  फ  द होंगा  ।
 इन

 प्रावधानों  द्वारा  प्रेस  आजादी  को
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 want iter  ©  cs [sit  रतन  पि  ima
 qty  oe गहरा  धक्का  पहुंचेगा  ह हम  जानते हूं  कि  संशोधन  करने  वा  il  यह  108

 कास  वासि  के
 लिए  खतरा

 4:  वे  संशोधन से  की  जा z  1  इसकी  तुलना  आपातकालीन  स्थिति  के  दौरान  पेश  किए  गए  संविधान  के

 सकती  आपत्ति  जनक  मामलों  का  प्रकाशन  अधिनियम  के  अनुसूची  में  शामिल  किया  गया  और

 इस  तरह  एक  आपत्तिजनक  कानून  की  रक्षा  की  गयी  ।  अब  इसी  प्रकार  का  संशोधन  लाया रहा  है
 और  प्रेस  द्वारा  प्रकाशित  की  जाने  वाली  सामग्री  की  काटछांट  कीं  इसे  प्रकाशित  न  हीं  होने  दिया

 जाएगा  और  जो  भी  इसे  प्रकाशित  करेगा  उसे  थोड़े  ही  केश  पर  जेल  में  भेजा  जाएगा  और  दंडित  किया

 DO गा किये जाएगा  ।  उन  पर  दबाव  डाला  जाएगा  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  मैं  अनुरोध

 संशोधन  जनविरोधी  तथा  निरंकुश  जो  लोगों  की  आजादी  को  कम  करते

 इन  दादों के  साथ  मैं  फिर  अनुरोध  करूंगा  कि  इन  संशोधनों  को  वापस  लिया  जाए  ।  मैं  अनुरोध

 करूंगा  कि  अधिनियम के  वर्तमान  प्रावधान  देश  की  वर्तमान  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त हूँ  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  आज  सदन  में  कोड  आफ  क्रिमिनल  प्रोसीजर
 विल  1980  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  ऐसी  ata सी

 स्थिति  पद  न् ठी अ e Qy  1973  में  हमारी  खुद  कांग्रेस  पार्टी  सरकार  उस  वक्त  हमने  इसमें  बहुत
 afear  भमेंडमेंट्स  किए  जोकि  वास्तव  में  जनता  के  हत  में  थे  ।  लेकिन  आज  ऐसी  क्या

 हुई  कि  फिर  कोड़  आफ  क्रिमिनल  प्रोसोजर  में  अमेंडमेंट  कर  रहे  जब  हम  जुडिशियरी

 को  महत्ता  देते  हमने  कलीय  रली  मान  लिया  at  आफ  जुडिशियरी  को  ।  हमने  aifone-

 50  साफ  दि  कांस्टीट्यूशनल  में  मान्यता  दी  ।  लेकिन  अब  ऐसी  कौन  सी  स्थिति  पदा  हुई  और  एव  गन

 बड़े  भारी  जुर्म  हो  गए  हैं  कि  हमको  इसमें  अमेंडमेंट  करना  पड  रहा  है  ।  107  के  अन्तगंत  जबकि  ज्यादा

 होते  हैं  और  मजिस्ट्रेट  को  एक्जीक्यूटिव  पावर्स  भी  हैं  कि  ag  स्थिति  को  सख्ती  से  कन्ट्रोल  को
 और  सख्ती से

 कन  गैल  करने  के  लिए  151]  में  अरैस्ट  करने  का  भी  प्रावंधान  जिससे  कि  वहू  लॉ
 आर्डर  को  कन्ट्रोल  करते  आज  100  के  अन्तगंतसस  पैक्टेड-वैगरेन्टन-पर्सन्स  मैं

 खुद  प्रैक्टिस
 करता  मुझे  मालभ है  कि  पुलिस  जनरल  आदमियों  निरपराध  आदमियों  को  पकड़  लेती  थी

 are t  ऐसे  केसेज  कोर्ट  में  भाते  थे  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  gad  लॉ-एंड-आर्डर सि  सदक  पर
 कोई

 * बहुत  बड़ा  इफेक्ट  नहीं  पड़ता  है  ।

 मैं  हैविचूअल  आफेंडस  के  बारे  में  कहना  चाहता  जो  हैबिचूअल  age  डसे  उनके

 खिलाफ  भापने  इस  बिल में  स्ट्रिक्ट  प्रोविजन  बना  दिए  बेल  के  लिए  स्ट्रिक्ट  प्रो तीज Gist  न  बना  दिए
 '

 जिसको  मैं  सपाट  कर्ता

 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  अभी  तक  बेल  के  जो  प्राविजन्ज  वे  काफी  स्ट्रिक्ट  नेह  fra

 हैं  और  भाफेन्स  करने  वाले  उनका  अनडयू  एडवांटेज  उठाते  हैं  इस  लिये  इस  बिल में  अब  जो  प्रिवी जन
 +

 किया गया है ||  वह  खास  तौर से  हैबिचुअल  आफेन्डर्स  के  लिये  है  ।  जो  आदमी  दो  बार  आयैक्स  करले  GA

 के  लिये  कागनिजिविल  और  नान
 aaa

 प्रावीजन  होना  जिसकी  इस  बिल में  व्यवस्था  कीं  गई

 aq  को  अधिकार  देने  का

 @, <a Wears

 लिए मैं  इस
 प्रिवी  जन  को  wa

 ds
 लेकिन  जहां  तक  एक् जी  कर

 ताल्लुक  मैं  यह  कहना चा  हता
 हं  कि  PLT resit  न  ही  बहुत  काम  है  1  रेवेन्यू
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 के  मामले  होते  दूसरे  मामले
 होते हैं  ।  एक  मदीने  क

 Teh ta F  हमारे
 तब

 ff
 निकट

 20  दि

 तो टर  करते  &  |  aa  107  केके सेर धर
 कें  भी  दो y-2¥  3  र  तीन-तीन  साल  लग  जाते  हैं

 1.0 मौर  जब  इन  केसे  के  डिस्पोजल  उन  पर  तो  जाहिर  है  कि  इसमें  बहुत  ज्यादा  डिले

 होगी ।

 आप  से  निवेदन  कर करना  चाहता  हूं--डागा  साहब  ने  जो  जानकारी  चाही  आप इसकी लए

 पहले  उस  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  पूरी त  रह  से  केसेज  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त

 कीजिए |  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है--दफा  108,  109  और  110  इस  प्रकार  के  केसेज  बहुत  कम  होते

 इस  लिए  मेरा  कहना है  कि  जुडिशियरी  में  डिस्पोजल  जल्दी  होगा  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा दै
 कि  ga  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  आडिनेन्स  को  जारी  करने  की  आवश्यकता  क्यों

 पड़ी  ?  यदि  एक  म  ट्विन  बाद  यह  मामला  आता  al  इस  में  कौन  सा  आकाश  टट  जाता  ‘aga  इस
 sR  on

 कार्यवाही  स  आ  ज हम  को  अपोजिशन  का  क्रिटीसिज्म  सुनना  पड़  ।  डेमोक्रेसी  में  हम  इस  प्रकार
 का  क्रिटीसिज्म  क्यों  सुनें  ।  गवन  मेंट  वी  भूल  से  हमें  इस  प्रकार  का  क्रिटीसिज्म  सुनना  पड़े

 यह  ठीक  नहीं
 al

 इसके  अन्दर  एक  प्रावीजन

 यह  भी  शर्तें  है  कि  खण्ड  (11) में  उल्लेखित  व्यक्ति  के  रिहा  करने  के  लिये  न्यायालय  आदेश  देगा

 यदि  तोष  हो  कि  किसी  area  विशेष  कारण  से  ऐसा  करना  न्यायपूर्ण ot  तथा  उचित  होगाਂ
 |

 इसमें  जो  रीज  का  प्रावधान  किया  बेल  के  मामले  में  लोग  इसका  फायदा  उठा
 क्योंकि  इस  में  कोर्स  का  डिस्क्रिप्शन है  ।  यदि  कोर्स  ठीक  ढ़ग  से  अपनी  डिस्क्रिप्शन न  को  एक्सरसाइज

 नहीं  करती  ह ैै  तो  फिर  इन्साफ  नहीं  होगा  ।  इसलिये  रिलीज  को  स्पेसिफिक ली
 डिफाइन

 करना  चाहिए
 था  ताकि  स्पष्ट  हो  ara  कि  ये  रिलीज  क्या  हों  |

 शोयर्टी  के  बारे  में  जो  प्रावीजन  किया  है--वह  ठीक  आजकल  दयो  kcal  देने

 गानों
 ी  एस

 प्रोफेशनल  क्लास  लग  गई  कोट्स  में  बैठे  रहते  अब  इस  में  जो  प्राचीन  किया  गया है है  कि  यदि

 कोई  दयो  रिटी  की  राशि  न  दे  जो  उसका  इकहरी  जिनमें  हो  सकता  है--यह  अच्छा  प्रोविजन  कौर  मैं

 इस  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 इसके  क्लास  घारा  478  को  बदला  जिसमें  यह  प्राचीन  किया  है कि अब
 बद

 अधिकार  एक्जीक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  के  पास  भी  होगा  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  ag  काम  तो  असेम्बली

 चाहती  तो  स्वयं  कर  सकती  भाप  को  इस  प्रकार  के  प्राचीन  की  आवश्यता  कयों  पड़ी  ?
 जुडीशियल

 मजिस्ट्रेट  के  यहां  इन्साफ  जल्दी  होता  ।  इस  लिये  मेरा  कहना  है  कि  जुडीशियल  मैजिस्ट्रेट  का  लाज

 है  वह  इसमें  रहना  चाहिये  ।  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं--इसमें  जो  ओरिजनल  प्राचीन

 वहू  1973  में  बहुत  सोच-समसऋ  कर  किया  गया  था  ।  उस  समय  श्री  राम  निवास  मिर्धा  जी  ने  उस  बिल

 lesa

 कया  उस  पर  पूरा  डिस्कशन  हुआ  था  और  उन्होंने  उस  वक्त  उन  सब  बातों  को  बहुत

 अच्छी तरह  से  ज जवाब  दिया  पूरी  तरह से  रीजन  दिये  थे  ।  इस  लिये  मेरी  समय  में  नहीं  भ  रहा दे
 fe

 aa  कौन
 सी

 सिवा
 fr

 ति  पैदा हो  गई  है  fara  से उ  3  for  ये
 इस को  बदला  गया

 मैं  यह  चाह रय  हूमा  भ्  ENE
 वार्ता

 फि
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 वृद्धि  चन्द्र जेन

 गारे

 जो  ब
 े  एजे

 रे  को  आप  मान्यता  दें  और  दिया  मिस्र  टਂ  शब्द  जो  हैं
 वे  इसमें  रहने  दें  ।

 ं  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन
 करता  हूं  परन्तु

 कंडिशनली  और  चिली  दस

 विलग
 सभापति  महोदय  :  श्री  योगेन्द्र  का  ।  ्र

 श  थी  सती  अग्रवाल  :  श्री  योगेन्द्र  at  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  थे  ।

 et  योगेन्द्र  भा
 :  सभापति  मेरे  मित्र  ने  सभा  को  याद दिलाया है  कि  मैं

 संयुक्त  समिति  का  सदस्य  था  मैं  संयुक्त  समिति  का  सदस्य  अवश्य  था  लेकिन  संयुक्त  समिति  द्वारा  मेरे
 सुझावों  को  स्वीकार  न  करने  पर  मुत  अपनी  असहमति  की  टिप्पणी  देनी  पड़ी  ।  a
 सभा  ने  पारित  कर  लिया  था  मैंने  लोक  सभा  के  कुछ  मित्रों  की  सहायता  से  विधेयक  को  फिर  राज्य
 सभा  को  भिजवाया  जिसके  बाद  कुछ  अच्छे  प्रावधान  जोड़े  गये  तथा  स्वीकार  किये  गये  ।  इस प्र प्रकार  दंड प्रक्रिया  संहिता  भारत  के  साधारण  नागरिकों  के  लिए  पहले  की  अपेक्षा  कुछ  कम  असहनीय  बनी  ।

 _  लेकिन  उसके  बाद  नौकरशाही  तथा  पुलिस  की  दमनकारी  मनोवृत्ति  कुछ  सक्रिय  बनी  और कुछ
 र

 सरकारों  ने  सुभाव  देने  शुरू  किये  कि  हमें  वापिस  उपनिवेशवादी  युग  को  लोटना  चाहिए  |  जनता ८

 ह
 शासन  के  ढाई  वर्ष  के  दौरान  इसकी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  बिना  सुनवाया  के  बंदी  बनाने  स  म्बाह ं
 प्रावधान  को  जोड़ने  का  प्रयास  किया  और  इस  सभा  को  एक  ऐसा  संशोधन  स्वीकार  करने  के

 .  बाध्य  किया  गया  कि  कुछ  लोगों  को  बिना  सुनवायी  तथा  कारवाही  के  जेल  में  रखा  जा  सकता
 विपक्ष

 .
 सौभाग्यवश  जनता  पार्टी  उस  समय  तक  राज्य  सभा  में  बहुमत  में  नहीं  थी  और  कांग्रेस

 हन
 |  क  के  2

 पर  इस  प्रकार
 _

 में  थी  वह  भी  तत्कालीन  सरकार  के  विरुद्ध  हमारे  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करती  थी  अं

 वहू  संशोधन  अस्वीकार  हुअ  |  भव  संयोगवश  राज्य  सभा  में  स्थिति  ऐसी  नहीं है  ।  यदि  हम  यहां कुछ
 गलती  करते  हैं  तो  राज्य  सभा  इसे  ठीक  करती  इस  सभा  को  कुछ  अधिक  faa  पवार  होना eal

 पड़ता  है े  और  इस  प्रकार  मुक्के  उस  पक्ष  की  ओर  सें से  भर  सत्तारूढ़  दल  की  भोर  से  rat 3  gaz

 ह््ये मुभ्े
 खुशी  होती  हैं  ।  bf

 जि
 थ

 रद्द इक  तथा  कारणों  के  कयन  में  दो  मुख्य  प्रश्न  उठाये  गये  हैं  एक  प्रश्न  सम्बन्धी
 प्रावधान  का  संशोधन  करना  ताकि  पक्के  अपराधियों  को  जमानत  लेने  के  लिये  कठिनाइयों का  सामना

 करना  पड़ें
 ।'  यह  परस्पर  विरोधी  है  क्योंकि  जमानत  सम्बन्धी  वर्तमान  प्रावधानों  जिनकी  सिफारिश

 विधि  आयोग  ने  की  और  उन्हें  संयुक्त  समिति  ने  स्वीकार  किया  और  सभा  ने  पारित  कि
 कया  का  अर्थ  यह

 है  कि  जमानत  कोई  दया  mat  सुनवायी  के  दौरान  किसी  व्यक्ति  को  जेल  में
 र
 सने

 कार्यवाही
 राज्य  तथा  पुलिस  का  नहीं  होना  चाहिए  ।  ८. :

 यहां  इस  बात  पर  चर्चा  हो  रही है  कि  यदि  किशी  पर  एक  बार  मुकदमा  चलाया  जाता  है
 तो

 उसको  जल  में  रखा  जाना
 चाहिए  |

 उसकी  व  यों  और  कब  जमानत  fae  की  जानी  चास  xe
 प्त  पर

 चर्चा  की  जा  रही  मैं  ढंग  से  कहुंगा  ।  किसी  व्यक्ति  TIEN DL MITE AE al aa an up fea  के  लिए  भी  जेल

 में  क्यों  रखा  जाए  जब  तक  कि  ह  ata  fea  नहीं  किया  जाता  मान  लिया
 बाएं--ैं

 मान  लिया
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 यह  बहुत  से  WHat  में  हो  र  हा  लोगों  क  दौरान  बन्दियों  के  रूप  में  जेल  में
 =x  qua:  बे है  और  इन्हें  बेगुनी  प  ल  गुनाह  घोषित  किया  जाता  है  |  उन्हें  सन्देह  के  लाभ  के  आधार  पर

 नहीं

 बल्कि  बेगुनाह  होने  के  आधार  पर  रिहा  किया  जाता  इन्हें  कई  वर्षों  तक  जेल  में  रखा  जाता
 उस  व्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  छीन  लिये  जाने  की  कौन  क्षतिपूर्ति  करने  वाला  है  जिसे  बेगुनाह

 घोषित  किया  जा  चुका  इम  लिये  प्रदान  यह  नहीं  है  कि  कया  किमी  व्यक्ति  को  जमानत  पर  रिहा

 किया  जाना  बल्कि  प्रदान  यह  होना  चाहिए  कि  किसी  व्यक्ति  को  तब  तक  एक  दिन  के  लिये

 भी  जेल  में  क्यों  रखा  जाय  ज़ब  तक  करि  उस  व्यक्ति  या  महिना  को  दोषी  घोषित  नहीं  किया  गया  ary

 इस  मैं  समझता  हूं  कि  जमानत  का  प्रश्न  उस  तरीके  से  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  जिस

 तरीके  से  इसे  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  उसी  आधार  पर  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  कुछ  बातों  को

 सिफारिश  की  है  और  सभा  ने  उसे  उसी  समय  स्वीकार  कर  लिया  था  मोर  इससे  हमारे  देश  की  स्थिति

 को  सुधारने  में  मदद  मिली  है  ।

 निवारक  कार्यवाहियों  में  कार्यपालिका  को  afer  देना  उल्टे  चरखे  पूनी  कातने  वाली

 बात  अभियोगी  को  न्याय  दीग  बनने  की  अनुमति  नहीं  होनी  चाहिए  i  जब  कोई  मुकदमा  चलाया

 जाता है  तो  यह  कार्यपालिका  के  आदेशों  के  आधार  पर  कार्यपालिका  द्वारा  चलाया  जाता  है  और  क्या

 कर्यंपलिका  को  उसका  न्यायाधीश  भी  होना  चाहिए ?  इसलिए  संयुक्त  प्रवर  समिति  और  विधि
 आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  शक्ति  कार्यपालिका  के  हाथों  में  ले  ली  जानी  चाहिए  और

 पालिका  को  दे  देनी  चाहिए--इसका  अर्थ  यह  नहीं  कि  न्यायपालिका  में  आपके  पास  अच्छे  व्य  क्ति
 gar

 कार्यपालिका  में  बुरे  व्यक्ति  है  बल्कि  सिद्धान्त  रूप  से  वही  ब्यक्ति  उसी  समय  .  पर  अभियोगी  तथा

 न्यायाधीश  नहीं  होना  चाहिए  ।  यदि  आप  कार्यपालिका  के  लिए  अधिक  शक्ति  चाहते  हैं  तो  मैं  चाहूं गा
 कि  मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  हमें  बतायें  ।  नई  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता में  कार्यपालिका  को  बहुत

 ot शक्तियां  मिली  (९  हैं  जो  पहले  उसको  नहीं  मिली  थीं  ।  नई  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  निम्नलिखित  को

 शामिल  करने  के  लिए  धारा  110  में  नये  उपबंध  किये  गए  थे  :

 निम्नलिखित  अधिनियमों  में  से  एक  या  अधिक  के  अधीन  कोई
 अपरा  नाभा

 —

 दवाई  भौर  सौंदर्य  saad  अधिनियम  1940,

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973,  ह

 (t )
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  व  परिवार  पेंशन  निधि  1952,

 खाद्य  afafasret  निवारक  1954,

 )  अनि वा यें  वस्तु  1955,

 अस्पृश्यता  19551
 क्

 \ सीमा  शुल्क  1972,  या  e

 .  किसी  अन्य  कानून  के  अंतगर्त  दण्डनीय  कोई  अपराध  जिसमें  जमाखोरी  या
 lan

 खोरी या  खाद्य  या  दवाई  के  अपमिश्रण  या  भ्रष्टाचार  का  नीचा  रण  उपबधित  हो  इस  प्रकार  ये  उपबंध

 किये  गये  थे  । मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वे  सभा को  बतायें  कि  क्या  सारे  देश  में

 कोई  मुकदमा  एक  भी  जमाखोर  या  एक  भी  काला ब  करने  वाले या  एक  भी  मिलावट  करने  वाले

 या  छुआछूत  अधिनियम का  उल्लंघन

 लंघन
 करने  वाले

 ब्यक्ति  के  विरुद्ध  चलाया
 गया  क्या
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 1980

 श्री  योगेन्द्र

 केन्द्र  what  क्षेत्रों  में  पा  दिनी  राजधानी  में  भी  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  गया

 उसे  किसने  रोका  क्या  कार्यपालिका  मुकदमे  चल।ती  है  और  न्यायपालिका  बाधक  बनती  क्या

 स्थानिक  मजिस्ट्रेट  बाधक  बनते  मैं  कहूंगा  कि  आप  ऐसा  एक  भी  उदाहरण  प्रस्तुत  करें  ।
 मुकदमे

 क्यों  नहीं  चलाये  गये  थे  ?  यह  उनकी  सरकार है  ।  यह  काला  बीमारियों  का  राज्य  जमाखोरों का
 राज्य  है  यह  वह  प्रणाली  है  जिससे  वे  शासन  कर  रहे  इसीलिए  धारा  110  के  अन्तर्गत  शक्ति दी  गई
 et  परन्तु  पिछले  छः  वर्षों  में  एक  भी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  इ  a  लए  a-

 पालिका  को  शक्ति  प्राप्त  है  परन्तु  उसका  प्रयोग  करने  की  सरकार  की  इच्छा  नहीं  है  जनता  पार्टी  या

 भूतपूर्व  कांग्रेस  या  किसी  भी  दल  की  ऐसी  इच्छा  नवदीं  थी  ।

 उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  एक  भी  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  जो  काला  बाजारी  जमाखोरी
 तथा  मिलावट  करने  के  मामलों  में  शामिल  थे  ।  इसलिए  जहां  उन्हें  शक्तियां  प्राप्त  उन्होंने  उनका

 प्रयोग  नहीं  किया  ।  कार्यपालिका  जन-साधारण  को  सताने  के  लिए  शक्ति  चाहती  है  ।  यह  सं  गोधन  इस
 लिये  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  दो  या  उससे  अधिक  बार  कोई  व्यक्ति  दोष  सिद्ध  हो  जाता  है  तो  उसकी

 जमानत  मंजूर  नहीं  होगी  ।  इस  देश  के  हजारों  लाखों  किसानों  तथा  युवकों  को  जिन्होंने  अपनी

 मांगों  को  पूरा  कराने  के  आन्दोलन  के  कारण  चार  या  पांच  बार  सजा  काटी  जमानत  नहीं  मिल

 सकेगी  ।  लेकिन  दूसरी  ओर  हत्या  करने  वाले  जमीदारों  और  काले  धन  को  सफेद  धन  में  बदलने  वाले

 बड़े-बड़े  पूजो पतियों  को  घन  की  शक्ति  के  कारण  छोड़  दिया  जाता  ऐसी  स्थिति  यह  संशोधन

 अवांछनीय  है  ।  यह  बड़ा  हानिकर  होगा  यह  अध्यादेश  सरकार  की  दृष्टि  से  भी  पूर्णतया  न्यायोचित  नहीं

 है  ।  अध्यादेशों  को  जारी  करना  शक्ति  का  खुला  दुऋपयोग  है  ।

 श्रीमान  मनत  में  मैं  एक  वात  करना  चाहता  यहां  एक  बात  यह  रखी  गई  है  कि  राज्य  विधान

 सभा यें  संकल्प  पास  करके  न्यायिक  प्राधिकारी  को  शक्ति  दे  सकती  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  आप  इसे

 उल्टे  ढंग  से  भाप  राज्यों  को  यह  शक्ति  क्यों  नहीं  देते  हो  ?  व्  मान  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में

 पहले  ही  कार्यपालिका  को  शक्ति  दी  गई  यह  तो  पहले  से  ही  इसलिए  इसकी  यहां  पर  क्या
 «म

 है  ?  सभी  कांग्रेस  सरकारें  तथा  विधान  सभा यें  कार्यप।लिकाओं  को  यह  aq

 दें  dae  को  लोकतन्त्र  के  विरुद्ध  ऐसे  पाप  करने  के  निए  प्रेरित  क्यों  किया  जाय  ?  श्रीमान  इसका

 असर  यह  है  कि  यदि  हम  इसे  कानून  का  रूप  दे  देते  हैं  तो  इससे  विधि  शास्त्र  का  उल्लंघन  होगा  ।

 att  जगदीश  टाईटलर  :  आप  कहते  हैं  कि  संसद  को  यह  पाप
 नहीं  क

 चाहिए  ।  इसका  अथ  है  कि  आप  चाहते  हैं  कि  राज्य  सरकारें  इत  पाप  को  करें  ।  आप  दोनों बातों  को

 नहीं  कहू  सकते  हैं  ।  आप  कहते  हैं  कि  केन्द्र  को  यह  पाप  नहीं  करना  चाहिए  ।  तो  ag  पाप  राज्यों  ष्

 करना  चाहिए  ?

 सभापति  महोदय  :  भाप  अपना  भाषण  समाप्त  करें  |

 शो  योगेन्द्र  ना  यदि  सरकार  अधिक  दोस्तियाँ  देन  वे  तो  पहले  ही  दण्ड  प्रक्रिय

 संहिता  में  वह  उन  शक्तियों
 का प्रयोग  कर  सकती  ('  )  ।  यदि  वह  आपने  राज्यों  में

 इसे  क्रियान्वित करने  के  लिए  दृढ़  निश्चय  किए  हुए है  तो  हम  आपका  विरोध  विधान  सभाओं  में  भी

 करेंगे  ।

 248



 क्या  संहत दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 18  1902  संशोधन  विधेय क

 —

 रति  महोदय  श्री  झा  अब  आप  कृपया  अ  1  भाषण  समाप्त  करिए 1

 प्री  योगेन्द्र  का  :  मैं  कहता  हूं  कि  संसद  को  यह  पाप  करने  में  भागीदार  नहीं  होना  चाहिए  यही

 मेरा कहना  है  ।  श्रीमान  इसलिए  यह  विधेयक  जैसा  कि  यह  है  समूचे  रूप  में  न्यायोचित  नहीं  है  मोर

 इससे  विधि  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  में  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  बल्कि  इसमे  केवल  दमनकारी  ताकतों

 तथा  जन-विरोधी  ताकतों  को  मदद  मिलेगी  ।  इसलिए  इस  विधेयक  को  अस्वीकृत  करना  ही  होगा  |  में

 सम
 पता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  कि  क्या  ag  वांछनीय  है  या  नहीं  ।  मेरे  अनुसार  यह

 पर्ण  रूप  से  अवांछनीय  है  ।  मुझ  मंत्री  महोदय  से  एक  प्रश्न  पूछना  BAR  अश  है  कि  वे  उत्तर

 के मापकों  उन्हें  उत्तर  देने  के  लिए  बाध्य  करना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक  भी

 विरुद्ध  आर्थिक  अपराघ के  कारण  मुकदमा  चलाया  गया  था  ।  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली में  एक  भी  afer

 के  खिलाफ  आधिक  अपराध  के  कारण  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  है

 सभापति  महोदय  :  श्री  रामसिंह  यादव  |

 श्री  राजसिह  यादव  :  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  भार  प  दण्ड प्र  क्रिया

 संहिता  के  संशोधन  हेतु  विधेयक  पेश  किया  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  fa  रेष  रूप  से  मेरे

 साथी  वक्ता  कौर  अधिवक्ता  जो  जिन्होंने  कुछ  शंकाएं  व्यक्त  की  हैं  उनके  सम्बन्ध  में
 मैं  कुछ  कहना

 चाहूं

 उन्होंने  कहा  है  कि  धारा  108,  109,  110,  145  और  147  में  एग्जेक्य टिव  मै  लिस्ट  ट  को  श्रवण

 करन ेके  जो  अधिकार  दिए  गए  हैं  वे  उचित  नहीं  मैं  उनका  ध्यान  मौजूदा  दण्ड  प्रक्रिय  संहिता  कि
 घारा  117,  122  की  ओर  भारित  करना  चाहता  घारा  373  में  कहा  गया  है  कि  इन  धाराओं

 के  अन्तरगत  सजा  पाए  हुए  व्यक्ति  के  विरुद्ध  जो  अपील  दायर  करना  चाहता  है  वह  सरन  जज  के  यहां

 दायर  कर  सकता  डी०  एम०  के  यहां  अपील  दायर  नहीं  होगी  ।  यह  शंका  कि  एग्जीक्यूटिव  म ैजीतकर ट

 का  जो  निर्णय  होगा  वहू  सरकार  के  ही  पक्ष  में  होगा  निर्मूल  है  क्योंकि  यहां  भी  अपील  की  पावर  सेशन

 जज  को  ही  दी  गई  डी०  एम०  को  नहीं  ।

 कानून  मौर  व्यवस्था  का  प्रश्न  भी  उठाया  गयाहै  1  हमारे  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  मौका

 मिला  था  वासन  करने  का  ।  राज  जब  वे  पुलिस  या  एग्जीक्यूटिव  मिस्र  टूट  की  AleaYaat  करते  हैं तो
 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  कार्यकाल  में  कौन  से  कदम  उठाए  थे  जिससे  पुलिस  की  पावं  सरक

 भेंट  होती  और उ  होंने  सी०  आर०  पी०  सी०  में  कौन  से  एमेंडमेंट  किए  थे  जिन  से  पुलिस  की  पाव ज
 पर  अंकुश  लगता  |  कार्यपालिका  को  ला  एण्ड  आमेर  मेंटेन  करने  की  जिम्मेदारी  आपने  दी  है  दायित्व
 दिया है  और  हमारा  अनुभव  भौर  हमारा  तजुर्बा  यह  बताता है  कि  ज्यूडिशियल  मैजिस्ट्रेट  को  ला  एण्ड

 आडर  की  पावजं  जब  दी  गई  है  तो  उससे  हालत  बिगड़ी  a  सुधरी  नही ंहै  ।  उसका  कारण  यह  है

 कि  एक  काम  यदि  दो  में  विभक्त  कर  दिया  जाता  है  और  आधा  काम  एग्जीक्यूटिव  को  दे  दिया  जाता है
 और  आधा  ज्यूडिशल  मेजिस्ट्रेट  को  तो  वह  काम  कभी  भी  सही  नहीं  हो  सकता है  ।  काम  को  सही  स्प

 से  करने के  लिए  जरूरी  है  कि  एग्जीक्यूटिव  मे  जिस्ट्रट  के  पास  ही  यह  पावर  रहती  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  ने  आर्बिट री  पा  न  ना पर  सिल  नदीं  की  है  भर  वह

 इसलिए  कि  धारा  478  सी  ०  आर०  पी० ०  सी०  की  जो  हैं हैं  उसमें  राज्य  सरकारों  को  पावर  दी  गई  है  कि
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 वे  अगर  जरूरी  समिति हैं  तो  झाड  108,  109,  110,  145  भौर  147 के  तहत  यदि  विवादों
 का

 निपटारा  करवाना  चाहती  निर्णीत  करवाना  चाहती  है  तो  ज्यूडिशियल  मैजिस्ट्रेट  से  करवा  सकती

 हैं  :  इस  वास्ते  रह  जो  विधेयक  पेश  किया  गया  है यह  किसी  भी  दुष्टि  से  अनुचित  नहीं  है  भर  जो

 सफाए  दर्दी
 व्यक्त  की  वे  उचित  नहीं  हैं  ।

 437  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जो  आदतन  भैंस  करते  हैं  जो  भाफेन्ड्जें  उनका

 ली  जाएगी  ।  जो  इससे  सम्बन्ध  रखने  वाले  व्यक्ति  हैं  या  जो  ड्राफ्ट  करने  वाले  लोग  हैँ  उन  से  मैं  निवेदन

 करना  चाहता  हूं  कि  दफा  437  का  तो  आपने  संशोधन  कर  दिया  436  का  कर  दिया  है  वहीं  पर  116
 क

 ओर  446
 के  प्राविजन्स  को  कोई  सरपास  नहीं  कर  सकता  उसकी  तरफ  भी  भाप  क्यों  नहीं

 और  इसी  तरह  का  संशोधन  438  में  करते  जिस  व्यक्ति  के  ऊपर  कत्ल  का  मुकदमा  जिसकी  सजा
 पी हो  चुकी  है  या  ag  व्यक्ति  जिसको  दो  बार  से  अधिक  बर  सजा  हों  चुकी  है  उसको  भी  इसमें  एटी

 पटरी  बेल  सिल  जायेगी  ।  436  और  437  और  439  में  तो  बेल  नहीं  मिल  सकती  है  लेकिन  438  में

 मिल  जायेगी
 ।  आपको  चाहिए  था  कि  आप  यह  देखते  कि  438  में  भी  उसको  एंटीसीपेटरी  बेल  न

 मिलती  थौर  उसका  संशोधन  आप  करते  ।

 सको एक  व्यक्ति  जो  किसी  का  कत्ल  करता  मर  करता  है  तो  जो  वीरीव्ड  फैमिली
 ar

 आप  कम्पसेट  करवाना  चाहत ेहैं  लेकिन  आप  दर  तय  नहीं  करते  मापकों  दर  भी  तय
 चाहिए  थी  ।  माप  लाजिमी  कर  दें  कि  कम  से  कम  इतना  काम्पैंसेशन  वीरीव्ड  फैमिली को  जरूर

 मिलेगा  ।  जिस  तरह  से  एक्सीडेंट  होने  की  सूरत  में  पचास  हजार  या  एक  लाख  आप  कम

 उसी  तरह  से  जिसका  कत्ल  हो  उसके  परिवार  वालों  को  मुआवजा  मिलना  चाहिए  भोर  उ  सकी  दर  तय
 कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 सेक्शन  ।  10
 में  यह  प्रोविजन है  कि  ब्लैक  होडे जें  और  हैबिचुअल

 आफेंडजे  ae  जो  लोग  सिविल  लिबर्टीज  एक्ट  के  तह Ss  त  भाफेंसिज  करते  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की
 जा

 रह
 सकती  मंत्री  महोदय  थानों  या  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट्स  से  इनफर्मदान  मंगा  कर  देखें  कि  इस

 सैक्शन  के  तहत  कितने  चालान  पेश  हुए  हैं  ।  अगर  ऐसे  व्यक्तियों  के  खिलफ  पुलिस  ने
 जानबूझ  कर

 चालान  पेश  नहीं  किए  तो  पुलिप  वालों  को  दण्डित  करने  के  लिए  प्रावधान  किया  जाना

 विरोधी  पक्ष  की  ओर  से  कहा  जाता  है  कि  पुलिस  की  पावं  को  करटेल  किया  लेकिन

 मु  दुख  है  कि  इस  बारे  में  एक  भी  सुभाव  नहीं  आया है  कि  पुलिस  की  भावजें  को  कैसे  करटेल  किया

 जाए  ।  जो
 मियाँ  सरकर  ने  पुलिस  को  दी  अगर  वह  उन्हें  पूरा  करने  में  सक्षम  नहीं  उसके

 द्वारा  लापरवाही  या  नेग्लीजेंस  की  गई  तो  पुलिस  के  खिलाफ  एक्शन  लेना  चाहिए  ।

 मुक्  वार  का  एक्सपीरियंस  है  कि  बहुत  से  मेरा  केसिज  में  इन्वेस्टिगेटिंग  आफिसर  असली

 मुलजिम को  छोड़  देता  है  और  गलत  आदमी  के  खिलाफ  चालान  पेश  करता  हे  ।  मैं  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि  बगर  सेशन्स  या  हाई  कोटे  या  सुप्रीम  कोटे  यह  स्ट्रिक्चजें  देता  है  कि  असली  मुलजिम  को

 छोड़  दिया  गया  हैं  कौर  किसी  गलत  भावना  को  हीनस  आफतें में  फंसा  दिय
 गया

 तो  उस  निर्दोष

 है
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 ante  को  इन्वेस्टिगेटिंग  आफिसर  से से  —_—— —  wit  नहीं  दिलाया  जाता ता  दे  उसके  खिलाफ  tea

 लिया  जाना  चाहिए

 हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  भविष्य  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  को  घारा  304  की  ओर  लिव  रल  ,

 bes

 बनाया  जाएगा  और ऐसे  एुय्यूज्ड  को  डिफेंस  के  लिए  प्रावधान  किया  जिम्  मके  पाम

 हैं  ।  सैन्य  कोर्ट  हो  या  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  बड़े  वकील  उसकी  पैरवी  करने  के  लिए  जल्दी
 से  aa  नहं थीं  होते  हैं  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  हाई  कोट  भर  सुप्रीम  कोर्ट  के  लेवल  पर  ag  रूल  बनाया

 जाए  कि  ऐसे  लोगों  को  अच्छे  वकीलों  की  पैरवी  कम्पल्सरिली  दी  जा  सके  ।

 इस  बिल  के  द्वारा  जो  नया  सम्मान  446  ए  जोड़ा  गया  है  ,  वास्तव में  ag  उन  लोगों  के  लिए

 ी
 देवि चु असी  जमानत  देते  हैं  ।  मगर  उनसे  सम्बन्धित  vest Qy afagea  अदालत  में  उपस्थित नह नहीं  हता
 उनसे  जुर्माना  वसूल  न  होने  की  स्थिति  में  उन्हें  सजा  देने  का  प्रावधान  किया  गया है  ।  ल ेFara  a

 UU  के  मुताबिक  उस  आदमी  को  भी  उतनी  ही  सजा  दी  जो  बीमारी  की  व  से  या  गलती

 हालत  में  हाजिर  न  हो  सके  ।  इसमें  कम्पलसरी  छः  महीने  की  सजा  का  saa  किया  गया  है

 इसमें  मजिस्ट्रेट  को  डिस्क्रिप्शन  देनी  चाहिए  थी  कि  अगर  वह  ane  कि  कोई  व्यक्ति  री  जेल  ग्राउंड डस
 की  वजह से  नहीं  आ  सका  तो  उसे  सजा  न  दी  जाए  |  इस  बारे  में  दोवा  रा  सोचने  की  जरूरत  है  ।

 जिस  तरह  जुडिशल  मेजिस्ट्रेट  Hee  क्लास  का  प्रावधान  किया  जाता  उसी  तरह  इसमें यह

 होना  चाहिए  कि  एक्जीक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  फस्ट  क्लास  क्योंकि  सेकंड  क्लास  और  क्लास

 के  एक्जीक्यूटिव  मेजिस्ट्रेट  भी  होते  हैं  ।  इसमें  इस  बात  को  स्पेसिफिक  नहीं  किया  गधा  है  ।

 बेल  सम्बन्धी  प्राचीन  में  रिलीज  की  बात  कही  गई  है  ।  इस  पर  आपत्ति है

 विधि शब  लीगल  में  स्पेशल  रिलीज  की  कहीं  जरूरत  नहीं  fas  रिलीज  ही

 काफी  का  थे  है  कि  वे  कारण  हैं  जो  उस  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  या  न्यायाधीश  द्वारा  प्रयोग  में

 लाए जाते  हैं  जिसे  न्यायिक  विवेक  अधिकार  प्राप्त  जहां  एक  ब्यक्ति  जुडिशल  fea  किशन  अक्सर

 साइज करता  वहां  रिलीज  की  जरूरत  नहीं  इसलिए  ष्पदशल  शब्द  अनावश्यक  बर

 facia  इससे  कोई  मतलब  हल  नहीं  होता  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधायक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए

 थ्रो  ए०  के०  राय  :  उपाध्यक्ष  मैं  बड़ी  विनम्रता  के  साथ  यह  निवेदन करना  चाहता

 हूं  कि  यह  संशोधन  स्वयं  एक  आपराधिक  संशोधन  है  ।  मेरा  कहना है  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  इस  तरह
 से  संशोधित  की  जानी  चाहिए  ताकि  इस  सभा  के  समक्ष  लाए  जा  रहे  इस  प्रकार  के  संशोधनों  पर  रोक

 लगाई जा  सके  ।  श्रीमान  छोटी  सुविधाओं  के  बारे  में  प्रदान  नही ंहे  जो  पहले  दी  गई  थी  और  जिन्हें  वापस

 ले  लिया  गया  इससे  संविधान  में  राजनीति  के  जो  निदेशक  सिद्धान्त  दिए  ए  हैं  उनके  अनुच्छेद
 50  पर  आपराधिक  कुठाराघात  होता  इसमें  इस  प्रकार  कहा  गया

 *50--कार्यपालिका  से  न्यायपालिका  का
 tats

 पेबाओं में  न्यायपालिका

 को कार्यपालिका  से
 पृथक  रने

 के
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 [sito  ए०  के०  Ta]

 संविधान  सभा  के  बाद-विवाद
 इस  प  क  रूप  से  चर्चा को  गई  थी  ।  उस  समय  यह

 अनुच्छेद  के  अधीन  था  ।  उस  समय  ने
 इस  प्रकार से  कहा  था  :

 समय  से  इस  देश  की  यह  इच्छा  रही ह ैहै  कि  कार्यवाही  का  से  न्यायपालिका  पृथक  होनी

 चाहिए  और  यह ag  मांग  उसी  समय  से  बरकरार  बनी  रही  है  जबसे  कांग्रेस  की
 स्थापना  हुई  थी  |  दुर्भाग्य

 से  ब्रिटिश  सरकार  ने  कांग्रेस  के  उस  संकल्प  को  मूर्त  नहीं  feat  जिसमें  इस  विशेष  सिद्धान्त को  देश  के

 प्रशासन में  लागू  करने
 ी

 मांग  की  गई  थी  ।  हम  समझते  हैं  कि  समय  भा  गया  है  जब  इस  सुधार को
 ना  afer ह किया ज

 अगले  दिन  अर्थात्‌  25  नवम्बर  1948  को  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इस  विशेष

 वाद-विवि  में  हस्तक्षेप  किया  और  उन्होंने  यह  कहा
 धड

 में  स्पष्ट  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  यह  तथा

 कार्यपालिक  के  कृत्यों के  पृथक्करण  के  पक्ष  में  मैं यह  भी  कहू  सकता  ू  किं  जितना  जल्दी

 इसको  लाया  जाता  है  उतना  ही  अच्छा  है  ।

 उस  समय  यह  कां  प्रेस  संकल्प  था  ।  अब  यह  कांग्रेस  का  शासन  है  ।  यह  कांग्रेस

 की  सरकार  मु  माशा  है  कि  हमारे  बद्ध-गह  मंत्री  महोदय  जब  वाद-विवाद  का  जबाब  दे  रहे  हो

 तो  इस  बात  को  स्पष्ट  करेंगे  कि  क्या  कांग्रस  सरकार  के  लिए  कांग्रेस  संकल्प  का  आदर  करने  की

 कोई  बाध्यता  है है  जो  बहुत  पहले  पारित  किया  जा  चुका  था  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इस  समय  कां  प्रेस  (ars)  दल  सत्तारूढ़  है  ।
 ०  थ्री  ए  के ०  राय  .  यह  कांग्रेस  कांग्रेस  )  है  और  अब  कांग्रेस  होगी

 आप  अपने
 दल  के  नाम  के  पीछे  सभी  अक्षर  डी  आदि  जोड़ना  शुरू करो

 तथा  पर  करो  ।  उसके  बाद  प्रत्येक  को  शामिल  कर  लिया  जाएगा  ।  (  smart  श्री  जेल

 es  अब  कांग्रेस  मे ंबेठ
 हैं  और  वहां  से  निकलने के  बाद  वे  कांग्रेस  बना  लेंगे  ।  ae  यही

 कांग्रेस  का  अन्त  होगा  |

 उपाध्यक्ष  उन्होंने  दलील  ही  है  कि  यह  विधान  का  एक  छोटा  सा  ara  है  ।  परन्तु
 गा कि प  कि इसकी  शरारत  पदा  करने  की  शक्ति  छोटी  नहीं  है  ।  यह  बहुत  बड़ी  आपको  मालूम  हो  जाए

 यह  धारा  108  09  तथा  110  से  सम्बन्धित  मैं  ag  कहना  चा  हूंगा  फि  ag  धारा  110  गरीब  लोगों

 i
 के  लिए  चिरस्थायी  अर्थ  है  ये  वे  लोग  हैं  जिन्हें  कष्ट  उठाने  धनी  सत्तारूढ़  लोगों  सम्पन्न

 a  लोगों  को  कष्ट  नहीं  उठाने  हैं  ।  गरीब  लोग  हैं  जिन्हें  कष्ट  उठाने  पड़ते  हैं  और  उन्हें  जेल  में  डाल  दिया

 oe  जाता  है  और  इन्हें  उन  सब  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  इस  बात  का  दावा  किया  गया  है 4  a

 =
 कि

 यह  संशोधन  विधेयक  समाज  विरोधी  तत्वों  तथा  अभ्यस्त  अपराधियों  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के

 लिए  लाया  गया  है  ।  यदि  माप  इतिहास  का  अध्ययन  करें  तो  आपको  मालूम  हो  जाएगा  कि  11.0 942
 के

 आन्दोलन  के  बाद  ब्रिटिश  सरकार  राष्ट्रीय  आन्दोलन में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  को  समाज  रि

 तथा  अभ्यस्त  अपराधियों  के  रूप  में  पुकारा  करती  थी  तथा  ब्रिटिश  सरकार  विज्ञापन  raced  ।

 उस  समय  वे  वहां  नहं हीं  केवल  कांग्रेस  दल  वहां  था  |  ब्रिटिश  सरकार  समाज  विरोधी  भयभीत
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 अपराधियों  तथा  अन्य  सभ  कार  की  वासी  को  i  करती  थी  ।  आज  के  असन्तुष्ट  लोग

 कल  के  शासक ह
 z  कते  स्वाभाविक  रूप  से  कानन  को  उस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 विधेयक  के  विभिन्‍न  पतलूनों  पर  पहले  ही  अच्छी  तरह  से  बहस  हो  चुकी है  और  मैं  उन्हें

 राना
 नहीं  मुझे  read  है  कि  संभी  न्यायिक  शक्तियां  मुकदमा  चलाने  वालों  को  केसे  दी  जा

 हैं  जो  मुकदमा  भी  चला  रहे  क्या  se  द्य  यह है  कि  वह  अधिक  बांटता  से  स्थिति  पर  काबू पा

 are  ब  कांग्रेस  का  सभा  में  भारी  बहुमत  उनका  केन्द्र  तथा  लगभग  सभी
 र ai  में  भी

 शासन  जमीन  पर  हवा  पर  उनका  शासन  है  तथा  पानी  पर  उनका  शासन  है  अब

 उनकें  डरने  की  कया  बात  है  ।  आपकी  अनुमति  से  या  अनुमति के  बिना  एक  के  बाद  दूसरा  विधेयक

 लाकर  सरकार  न्यायिक  व्यवस्था  की  शक्तियां  क्यों  कम  कर  रहटी  द

 उपाध्यक्ष  महोदय  हैं  मेरी  अनुमति  की  आवश्यकता  ag  है  ।

 श्री  ए०  के०  राय  सर्कार  इस  विधेयक  को काला  बाजारी  तथा  मुनाफा  खोरी  को  रोकने के

 लिये  लाई  है  जो  बाद  में  इन  लोगो ंके  सं  रक्षण  में  और  अधिक  पनपेगी  ।  इसके  सरकार  समाज-विरोधी

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  विधेयक  को  लायी  है  जो  इस  सभा  के  विचाराधीन  पड़ा  है  और  भव  इस  विधेयक  को

 लाया  गया
 है  ।  ये  सब  निवारक  नजरबन्दी  के  उपाय  हैं  ।  यह  बताने  के  लिए  feat  साक्ष्य  की

 यकता  नहीं  है  कि  विशेष  व्यतीत  समाज  विरोधी है  या  नहीं  केवल  आशंका  से  ।  काम  चल  जाएगा

 इससे  आदिवासी  भोर  अन्य  पिछड़े  लोग  प्रभावित  होंगे  ।  वे  कहते  हैं  कि  वे  समाज

 विरोधी  लोग  और  वे  उन्हें  जेल  में  ढाल  देंगे  ।  परन्तु  धनी  लोगों  के  बारे  में  क्या  है
 ?  अग्रिम  जमानत

 के  लिये  उपबंध  किया  गया  है  ।  इसका  कौन  प्रयोग  करेगा  ?  केवल  धनी  ब्यक्ति  और  उच्च  कार्यकारी

 अधिकारी  ।  जिन  लोगों  ने  भागलपुर  में  अनेक  कैदियों  को  अंधा  कर  दिया  उन्होंने  अग्रिम  जमानत  ले

 उसको  रोकने  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  आया  असली  बातें  तो  ये  ही  हैं  जो  हमें  तहत हीं  भूलनी
 मैं  सभी  मन्त्रियों  तथा  अस्थायी  मन्त्रियों  को  ऐसे  विधेयको ंके  परिणामों  की  चेतावनी  देते  हुये

 अपना  भाषण  समाप्त  करना  चाहूंगा  i  जस्टिस  वी ०  आर०  कृष्ण  अवसर  ने  जिस  समय  वह  न्यायधीश

 थे  मद्रास  में  एक  भाषण  देते  हुए  कहा  था

 के  बिना  कानून  अन्धा  कानून  के  बिता  राजनीति  बहरी  हम  अन्धे
 अन्याय  और  बहरी  राजनीति से  उस  हृद  तक  घोर  परेशान  है  कि  ag  दिन ए

 हर  नहीं  है
 जब

 इसके भाम  करोड़ों  व्यक्ति  अब  काफी  परेशान  हो  रहे  सक  बाद  वे  अपनी wf  व्यक्त

 करना  शुरू  कर  देंगे  कि  सरकार  किस  वात  के  लिये  है  और  शासन के  अन्याय  की  धांधली

 बाजी के  प्रति  आक्रोश  प्रकट  करना  शुरू  कर  देंगे  ।'

 कौर  भाग ेगे

 न्याय  के  विरुद्ध  अदालतें  कानून  का  साथ  देती  है  तो  उसके  घातक
 परि

 राम  इन

 शब्दों के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त कर रता  हूं  ।
 क

 ;
 ज्

 तीन
 मिनट  से  अधिक  का  समय  नहीं  लूंगा  क्यों  कि शी  जेवियर  अरावइल  )

 श्री  सतीश  अग्रवाल  को  इस  विधेयक का  समर्थन  करने  के  लिए  वास्तव में  बधाई  देता  हूं  ।  यदि  आप

 उपस्थित  हुए  होते  तो  आपने  वास्तव  में  इनके  तर्कों  की  प्रशंसा  की  उन्होंने  एक  को
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 जेवियर  श्रराक्कल |

 ass 2  )  को  छोड़कर  सभी  उपबन्धों  की  प्रशंसा  की  ।  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  दी  गई  शक्ति  को
 प्रभावित  करता है  जिसके  लिए  यहां  श्री  ए०  टी०  माननीय  गह  मन्त्री  बड़े

 तक  पूर्ण  ढंग  से  कानूनी  रूप  से  कानून  का  विश्लेषण  किया  है  ।  अब  श्री  वाजपेयी  उस  बात  को  समझ
 गये  हैं  जो  मैंने  कही  है  ।  जो  देर  से  आते  हैं  वे  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  भाषणों  का
 उल्लेख  कर  सकते  यदि  आप  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  का  उल्लेख  करते  हैं  तो  वे  दिये  गये
 कारण  पांच हैं  ।  क्या  इस  सभा  में  कोई  इन  प्रश्नों  से  असहमत है  ?  अनेक  सदस्यों  ने  इस  विधेयक के
 समर्थन  में  इन  पांच  प्रश्नों  पर  अपने  विचार  बड़े  जोरों  से  व्यक्त  किये  केवल  एक  प्रश्न  जिस  पर  वे

 सहमत  थे  यह  था  कि  क्या  शक्ति  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  दी  जानी  चाहिए  या  नहीं  ।  मेरा

 निवेदन og  है  कि  यदि  भाप  अधिनियम  की  धारा  108,  109  तथा  110  का  उल्लेख  करते  हैं  तो

 आपको  यह  देखना  होगा  कि  यह  शक्ति  कयों  दी  गई  है  ओर  किस  sears  लिए  यह  दी  गई

 श्रीमान  यदि  भाप  ढंड  प्रक्रिया  संहिता  को  नहीं  रखते  हैं  तो  आप  अनुलग्नक  का  उल्लेख  कर  सकते

 पृष्ठ  6  पर  दिया  गया  है  ।  श्री  राय  ने  यहां  एक  शानदार  भाषण  दिया  है  ।  मैं  उससे  अवश्य  सहमत  हूं  ।

 परन्तु  इसका  कया  सारांश है
 ?  इसका  कोई  दूसरा  अथ  तो  नहीं  होगा  ।  हमें  इन  धाराओं  के  भत्तएं

 हो  रहे  अपराधों  के  प्रति  वस्तुनिष्ठ  होना  पड़ेगा  ।  श्रीमान  पृष्ठ  7  पर  अधिनियमों  में

 ते  एक  अधिक के  अंतगर्त  कोई  दवाई  तथा  सौंदर्यं  प्र
 1940,  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  73  तथा  कर्मचारी  भविष्यनिधि  तथा

 नि  निधि  आदि  आदि  ।  श्री  आपका  मतलब  है  कि  ये  अपराध  गरीब  हरिजनों  तथा  गरीब  ले  |!
 द्वारा  किये  जाते  मुक्के  मालूम  नहीं  श्रीमान  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  इस  अधिनियम  का

 उदय  उन  लोगों  को  गिरफ्तारी  है  जो  अपराघ  करते  हैं  और  इन  अपराधों  को  गैर-जमानती
 बोंगो

 ह  हम  सब  एक  साथ  हैं  और  कांग्र  स  पार्टी  इसके  लिए  वचन  बद्ध  है  ।

 श्रीमान  मैं  इन  उपबन्धों  का  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  ये  आदेशसूचक  तथा

 era दै  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  संशोधन  को  पहले  ही  लाया  जाना  चाहिए  था  ।  दं  संहिता

 के  अन्य  उपबंध  है  जिनपर  तुरन्त  ध्यान  देने  और  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  उन वकीलों  को

 मालूम  हो  जाएगा  जो  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  वकालत  कर
 रहे

 हैं  कि  वहाँ  क्या  हो  रहा  है  ।  हमें  वह

 मच्छी त  रह  से  मालूम है  । ः
 पहले  ही  अधिक  काम है  ;  विलम्ब  हो  चुका  अनेक  अवांछित  प्रक्रियायें  है  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  इस  संशोधन  से  अवांछित  बनिया  गों  को  दूर  fear  जाएगा  ।

 भाप  उससे  सहमत  नहीं  हैं  आपका  तक  कहा ंहै  ?  एक  ओर  तो  आप  विलम्ब होने  तथा  इन्कार

 करने  की  बात  करते  हो  ।  देरी  करने  का  अर्थ है  किसी  व्यक्ति  को  न्याय  से  वंचित  करना  |  यहां  हम  न्याय

 करना चाहते  हैं  |  यह  सभा  यहां  उठाये  गये  maar  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लये  काफी  कटिबद्ध  रही

 है  ।  यहाँ पर  अनेक  लोगों  की  बातें  सुनने  का  हमें  विशेषाधिकार  ari  इसलिए  मैं  निवेदन  करता हूं
 कि  जब  हम  धारा  I 108,  109  तथा  110  से  सम्बन्धित

 ald
 तथा  अन्य  अपराधों के  मामलों पर

 विचार ू  करते  हूँ  तो
 यह  आ  <<) awl  त ुचक  तथा  आदेशात्मक ह  पति  है  ।  यह

 ह

 विधेयक  पहले  ही  लाना

 चाहिए  था  और  क्रियान्वित किया
 जा  दिए ्  था

 से  समर्थन  करता इन  द  क  साय  में  द  निवेशक  त  ह
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 sit  जयपाल  fag  कश्यप  (sia  उपाध्यक्ष  क्रिमनल  प्रोसीजर  कोड  के  संशोधन

 का  जो  बिल  इस  समय  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  मैं  इलाके  बारे  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रजातन्त्र

 की  भोर  से  तानाशाही  की  भोर  बढ़ते  हुए  कदम  यह  सरकार  की  मनोदशा  का  प्रतीक  है  ।  इस देश

 के  लोगों  को  भारतीय  संविधान  में  कुछ  फण्डामेन्टल  राइट्स  दिये  गये  उन  राइट्स  को  छीना  जाय

 हों  के  लोगों  के  अधिकारों  को  कप  कम  किया  जाय--इस  तरह  का  प्रयास  इस  बिल  में  किया

 विधान  की  धारा  50  के  अनुसार  क्रिमनल  प्रोसीजर  कोड  में  जो  पहले  संशोधन  किया  गया  उनमें

 एक्जीक्यूटिव  से  जुडीशियरी  की  तरफ  ले  जाने  का  प्रयास  लेकिन  भान  उन  निदेशक  सिद्धान्तों  के

 विपरीत  दिशा  में  ले  जाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  ऐसा  सम  कता  हूं  कि  आप  को  उस  दिशा  को

 ने  या  उस  दिशा  में  चलने  के  बाद  वापस  आने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  ag  चाहता  हूं
 ay  जो  संशोधन  लाए  पहले  हमें  इस  बारे  में  सर्वोच्च  न्यायालय  की  राय  लेनी  चाहिए  कि  क्या  हमको

 इस  बात  का  अधिकार  है  कि  हम  एक  बार  जुडीशियरी  को  अधिकार  दे  दे  और  उसको  एक्जीक्यूटिव

 सप्र ट कर द  उसको  फिर  से  जुडीशियरी  से  छीन  कर  एक्जीक्यूटिव  को  दे  सकते  हैं  ?  इस  प्र

 को  सुप्रीम  कोटें  के  समक्ष  भेजा  जाय  और  उनसे  राय  लेनी  अन्यथा  नतीजा  यह  होगा  कि  ga

 यहां  बिल  को  पास  कर  लेकिन  भागे  जाकर  कानून  के  इन्टरप्र  टेशन  में  यह  भवेष  करार  होगा

 इस  देवा  में  अब  तक  के  जो  तौर-तरीके  हो  रहे  उनमें  कानून  ने  गरीबों  पर  अंकुश
 स्वाद |  इस  देश  के  अमीरों  के  लिए  खुली  छूट  रही  उन  पर  किसी  कानून  का  कोई  अंकुश न  हीं  रहा

 th  अच्छा  तो  यह  होत  कि  इस  देश  में  पुलिस  का  जो  राज  कायम  नौकरशाही  कौर  पुलिस  ही  जो

 तानाशाही  बढ़ती  जा  रही  उस  पर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किया  जाता  ।  लेकिन  आपने

 ऐसा  नहीं
 f ं  बिक  पुलिस  को  ज्यादा  से  ज्यादा  अधिकार दे  नौकरशाही  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 अधिकार
 दे  कर  इस  देवा  में  माप  तानाशाही  की  हालत  को  लादना  चाहते हैं  ।  भाप  की  wat  itd

 प  यही  मालूम  होता  है  ।

 यदि  कानन  में  ऐसा  संशोधन  होता  कि  जिन  गरीबों  पर  अत्याचार  होते  जो  बोट  क्लब  पर

 बैठ  कर  धरना  देते  माननीय  गह  मन्त्री  जी  और  प्रधान  मन्त्री  जी  के  दरवाजे  खटखटाते  हैं  लेकिन

 नकी  कोई  सुनवाई  नहीं  ऐसे  व्यक्तियों  को  राहत  पहुंचाने  का  प्रयास  होता  तो  हम  इसका

 समर्थन  लेकिन  ऐसा  कोई  प्रयास  इस  बिल  में  नहीं  पुलिस  स्त्रियों  कं  बलात्कार

 ह  से  लोगों  को  गोलियों  से मारा  जा करती  लोगों  की  आंखें  फोड़  देती  उत्तर  प्रदेश  में  जिस  तर

 we

 -  उनके  खिलाफ  इस  कानून  में  व्यवस्था  होनी  चाहिए  थी  ।  पुलिस  का  सताया  हुआ  अगर  पुलिस

 ail
 कोई

 केस  रजिस्टर  कराये  तो  वह  रजिस्टर  किया  जाय  और  पुलिस  के  खिलाफ  भी  उसी

 तरह से
 हीं  की  जेसी  दूसरे  मुलज़िमों  में  साथ  होती  तब  हम  इस  कानून  का  सेन

 al

 माननीय  मन्त्री  एक  मंत्री  कौ  हैसियत  से  बल्कि
 एक

 नागा
 क्  गरीब की  हैसियत

 के  Fx, से  आप  मेरे  साथ  किसी  थ  का  यदि  आप  वहां  कोई  रिपोर्ट  लिए
 ढाना

 तो  वह
 रिपोर्ट

 -
 वहां  नहीं  लिखी  जब  तक  आप  उनको  पैसा  नहीं

 fe
 न  कसी  भी  थाने  में
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 माना

 [att  जयपाल  fag  कश्यप ]

 आसानी से  रिपोर्टे  नहीं  लिखो  जाती  बहुत  से  राज्यों  का  तो  मुक्  भी  अनुभव है  ।  मैं  तो  यहां तक
 कहता  हूं  कि  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  खुद  पुलिस  के  लिए  दफा  1009  में  लोगों  को  फर

 सबाते  हैं
 ।  दफ़ा

 109  का  हर  तरह  से  हनन  होता  है  और  वहीं  पुरानी  कटी-कटाई  कहानी  कोर्ट  में  दोहरा  दी  जाती
 रात  को  12  बजे  उसकी  जेब से  कौर  एक  बीड़ी  का  बंडल  निकला  हालांकि

 109  का  जम  जुमे  नहीं  लेकिन  लाखों  लोगों  के  साथ  यही  होता  वही  कहानी  अदालत  में  दोहराई
 जाती है

 ।  न्याय  व्यवस्था  पर  इन  कानूनों  का  क्या  असर  यह  आप  देखिये  ।  पुलिस  के  हाथ में

 बाज  शासन  आपका  शासन  भाज  नहीं  है  ।  मंत्री  श्राप  यहां  बैठे  हुए  आपका  शासन  नहीं
 al

 ast
 तो  शासन  पुलिस  कर  रही  आप  के  हाथ  में  कोई  बागडोर  नहीं  पुलिस  पर  कोई  अंकुश नहीं

 माज  पुलिस  में  भ्रष्टाचार व्याप्त है  और  जो  इन्वेस्टीगेशन  मशीनरी  उसका  तो  कहना  ही
 जिस  को  छोड़  दिया  पैसे  लेकर  और  जिसको  फंसाना  फंसा  दिया  कत्ल  के  मामले में  फंसा

 fear  या  डकैती  के  मामले  में  फंसा  दिया  ।  जैसा  वह  चाहे  कर  सकती  और  आप  उनको  पकड़  नहीं
 पार रहे  हैं हैं  ।  उन  पर  भाप  अंकुश  लगाइये  ।  अगर  आपने  इस  देश  में  पुलिस  के  जो  बढ़ते  हुए  |

 ERIE,
 उनको

 न  रोका  और  उसके  लिए  कानून  में  संशोधन  न  तो  मैं  यह  कहूंगा  :

 से  बढ़  जाती  हैं  जब  इन्सान  की  मजबूरियां
 अमनपसंद  लोग  भी  बगावत  की  बात  करते

 इस  देश  के  गरीब  लोगों  की  आंखें  निकलवा  कर  के  देश  के  प्रजातन्त्र  की  रक्षा  आप  नहीं  कर
 पायेंगे  ।  आप  इस  देश  की  स्त्रियों  की  थानों  में  बेइज्जती  कराकर  पुलिस  के  अधिकारों  की  बात  करते

 हैं

 और
 इस  तरह  के  इस  नये  कानून  को  इस  देश  में

 ला  रहे  हैं  कमाल  है  ।  भाप  153  बी  और  505  बी
 में  हिन्दुस्तान  के  सारे  मुकद्दमों  को  उठा  कर  देख  लीजिए  ।  केवल  पालिटिकल  आदमी  fas

 pT चलाए  जाते हैं  चाहे  ag  ललित  fag  यादव  पर  मुकद्दमा  चलाया  गया  हो  या  राम  स्वरूप  वर्मा
 पर  चलाया  गया  हो  कौर  चाहे  जयपाल  सिंह  कश्यप  पर  चलाया  गया  जो  जाति  विरोध वी

 बात  जो  जाति-तोड़ने  की  बात  उस  पर  अपकी  पुलिस  कायम  करती  जो

 बैकवर्ड  क्लासेज  और  शेड्यूल  काइट्स  की  बात  करता  जो  वर्ण  व्यवस्था  को  तोड़ने  को  बात

 करता  आपकी  पुलिस  उस  पर  मुकद्दमा  कायम  करती  है  ।  अदालत  छोड़े  या  न  छोड़े  लेकिन  भाप

 की  पुलिस  ऐसे  ही  लोगों  पर  मुकद्दमे  कायम  करती  है  ।  आप  इस  बिल  के  द्वारा  कानन  में  जो  संशोधन

 शिकार ला  रहे  उसमें  डी०  म०  को  अधिकार दे  रह ेहैं  ।  इसके  लिए  आप  डिस्ट्रिकट  जज  को अ
 ग़त दीजिए  153  बी०  भर  505  बी०  में  सैक्शन  की  पावर  डिस्ट्रिकट  जज  को  होनी  चाहिए  ।  यह !

 के  फन्डामेन्टल  राइट  का  उस  के  बोलने  के  अधिकार  का  सवाल  जो  संविधान  yaaa

 दिया
 इसलिए मेरा  कहना  यह  3  कि  डिस्ट्रिकट  जज  की  एक्शन  के  बाद  ही  ये  मुकदमे मे

 a  fr  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  को  यह  यह  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि र  उसको  जिधर  आप
 नय

 वह  घूमेगा
 ।  आज  पुरी  एग्जीक्यूटिव जि

 तरह  ते  बेनकाब  हो  रही  बेमिसाल हो  रही

 कारण  तो  अन्याय  ब्याप्त SAT  व्याप्त  ह  ।  इस  बिल  को  लाकर
 ag  सब  को  मालूम है  |  चारों  तरफ  तौ करा ही

 के
 ह

 कौर  उसको  ong  चढ़ा  रहे  हैं

 256



 18  1902
 eres  चहता

 विधेयक
 —  —ae  $$

 यह  कहते  हुए  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करता हं  और  आपने  जो  मुझ  fear उस  के
 लिए मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  मम्यस्त  अपराधियों  समाज  विरोधी
 नाभ  तथा  साम्प्रदायिक  दगे  भड़काने  वालों  से  कारगर  ढ़ग  से  निपटने  की  आवाज़ क  पर

 गहरी  चिता  व्यक्त  की  मैं  इस  चिंता  का  भागीदार  हूं  ।  इस  सभा  से  मेरा  केवल  एक  निवेदन

 aaa  विधेयक  के  खण्ड  2  तथा  3  इस  चिन्ता  की  वजह  से  अनुचित  इस  विधेयक  के  खण्ड  2  में

 यक  मजिस्ट्रेट  से  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  शक्तियों  का  हस्तांतरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  सरकार

 को  सदन  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  वर्तमान  कानून  में  जो  न्यायिक  मिस्र  ट  के  पास  शक्तियां  हैं

 न  कि  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  के  पास  है  ।  उससे  सरकार  वीं  मान  स्थिति  पर  प्रभावी  रूप  में  काबू  पाने

 में  किस  प्रकार  रुकावट  महसुस  करती  है  ।  मुझे  यह  बात  अवस्य  कहनी  चाहिए  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेट

 से  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  शक्तियां  हस्तांतरित  करने  से  हमारे  कानूनों  में  प्र कलात्मक  मामलों  में  जो

 परित्राण  हैं वे  नष्ट  हो  जायेंगे  ।  मुझ  सदन  को  Ag  बात  अवद्य  बतानी  चाहिए  कि  adam  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  की  घारा  अनुसार  राज्य  विधान  मंडलों  के  पास  afer  है  और  राज्य  विधान  मंडल

 स्थिति  at  जायजा  ले  सकते  हैं  और  यदि  स्थिति  बहुत  खराब  हो  तो  संकल्प  पास  कर  सकते  मैं

 निवेदन  करूंगा  कि-दोस्तियाँ  का  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  से  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  हस्तांतरण  किया

 जाए  ।  यह  वर्तमान  विधेयक  में  एक  बहुत  अच्छा  उपबन्ध  है--यदि  स्थिति  aga  खराब  हो  जाती  तो

 राज्य  विधान  मंडल  को  एक  संकल्प  पास  करना  चाहिए  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  घारा  478  के

 भिनसार  राज्य  के  उच्च  न्यायलय  से  परामशं  लेना  चाहिए  और  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  पराम

 श के  a  अनुसार  शक्तियों  का  न्यायिक  मजिस्ट्रेट से  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  को  हस्तांतरण  कर  दे  ना ्य

 चाहिए  ।  यह  कोशिश  करना  सरकार  की  ओर  से  ज्यादती है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  25  की  भावना

 को  समाप्त  करने  के  लिए  इस  सदन  को  सहमत  कराया  जाए  जिसमें  न्यायपालिका  से  काय  पालिका
 के

 पृथक्करण  का  उल्लेख  है  ।

 संक्षेप  में  अपनी  बात  कहने  लिए  मैं  उस  समय  कई  अन्य  बातें  कहूंगा  जब  मेरे  संशोधन
 अब  मैं  विधेयक  के  खण्ड  3  का  उल्लेख  कंरता  हूं  जिसमें  यह  उपबंघ  है  कि  भारतीय  द्ण्ड

 संहिता  की  धारा  153  ख  अथवा  घारा  505  की  उपधारा  2  अथवा  उपधारा  3  के  संबंध  में  मुकदमे

 चलाने  की  मंजूरी  अब  जिलाधिकारियों  द्वारा  भी  दी  जा  सकती है  ।  वत  मान  स्थिति  यह  है  कि  राज्य

 सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  की  मंजूरी  दे  सकयी  gi  अब  शक्ति  जिलाधिकारी  यों  कोटि

 दिये  जाने  का  प्रस्ताव है  ।  ea  पूछा  जा  रहा है  कि  इस  शक्ति  को  देने  में  क्या  गलत  बात है
 ?  हमने

 bi
 दो  या  तीन  दिन  पहले  साम्प्रदायिक  दंगों  के  सम्बन्ध  में  पुरी  बहस  की  थी  और  उस  समय

 भ
 भी  मैंने

 यह बताया  था  कि  ag  स्वेदित  तथ्य  है  कि  दुर्भाग्यवश  स्थानीय  अधिकारी  साम्प्रदायिकता  से  बचे  हुये

 wa

 वह  एक  निष्पक्ष  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाते  हैं  ।  स्थानीय  अधिकारियों  के  साथ  यही  दुर्भाग्य

 इस  सम्बन्ध  में  हमने  बार-बार
 सह

 देखा है  कि  वे  wager  पक्षपात  र वैसे  से  काम  करने

 ऐसा  स्थानीय  प्रभाव  के  कार  पति  हू  दि तंमान कानून नून  कहत हने  को  ही  सुरक्षा  उपाय  मैं  कहूंगा
 कि  यह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टिट  से  सब |  अधूरा  सुरक्षा  उपाय  है  कि  स्थानीय  प्रभावों  क

 थ
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 जी०

 =

 नात वाला |  =

 री  को  दे  दी स्वरूप इस  त  दु  के  मुकदमे  नहीं  चलाए  जायें  ।  यदि  मुकदमा  चलाने  की  शक्ति  जिला  अ

 जाएंगी  प्रस्ताव हम  अच्छी  तरह  जानते हैं  कि  वह  स्थानीय  प्रभावों  के  अधीन  काम  करे  गा  वर्तमान  की
 वहां  की  शक्तियों  का  दुरुपयोग  मुकदमे  चलाने  की  मंजूरी  देने  कि  शक्ति  का  अनेक वार

 दुरुपयोग  हुआ  है  ।  आज  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारे  सामने  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिसमें

 उपचारों
 की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  वे  गलत  उपचार  है  भीर  इससे  स्थिति  भौर  ज्यादा  बि  गड़ेगी  ।

 थ  गृह  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (eit  पी  बेस्ट  :  उपाध्यक्ष

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  है  और  अपने

 रचनात्मक  सुझाव  fag  यहां  उपस्थित  हमारे  कुछ  मंत्रियों  के  ख़िलाफ  की  गई  कुछ  ग्मक्तिगत
 watt  क  1  मैं  उत्तर  नहीं  देना  चाहता  ।  कुंठा  के  कारण  इस  तरह  की  व्यक्तिगत  छींटाकशी क की  गई

 मुझे
 fr

 वास  > e  कि  भाने  वाले  समय  आने  are  वर्षों  के  वे  माननीय  जिन्होंने ae
 मंत्री  अथवा  मंत्रीवत  जेसे  शब्दों  का  उल्लेख  किया  सपने  में  भी  एक  मन्नी  का  एक  चतुर्थांश  नहीं  वन

 पाएंगे  ।

 eh  मादा  थी  कि  ये  चर्चा  बड़े  ही  उद्देश्य परक  तथा  गरिमायुक्त  तरीके  से  की
 जाएगी  इन

 facet  सदस्यों  में
 से  कुछ  कंठा  की  भावना के  शिकार  6 | <4  कुछ  सदस्यों  के  साथ  यह  त्रासद

 ी
 मैं

 केवल  यही  कहू  सकता हूं
 कि  जहां  अज्ञानता  आनन्द  दायक  वहां  बुद्धिमान  बनना  मू खंता  है  । जेसे

 मैंने  मैं  इन  संशोधनों  को  लाए  जाने  के  पीछे  विद्यवान  मूल  उद्देश्यों  और  विचारों  का  उल्लेख

 करना  चाहूंगा  |  कुछ  माननीय  सदस्य  इस  गलत  धारणा  के  शिकार  हैं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  कि
 soa बाले  ये  संशोधन  दाण्डिक  स्वरूप  के  ये  सुरक्षात्मक  कार्य  विधियां  और  इन  उपबन्धों  क

 उद्देश्य  अपराधों  को  रोकने  भर  कानन  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखना  है  ।  यह  विधेयक  केवल  एक

 निरोधक  उपाय  है  ।  दाण्डिक  स्वरूप  को  बनाने  की  दृष्टि  से  इसे  तैयार  नदीं  किया  गया  है  और  वर
 इन  धाराओं  के  अन्तर्गत  की  गई  किसी  भी  कार्यवाही  के  खिलाफ  सेशन  जज  के  समक्ष  अपील  की  जा

 सकती  है  ।  यह  विचाराधीन  है  और  अंतिम  रूप  में  भी  और  दूसरी  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  कहा
 है  कि  ये  तीनों  धाराएं  पहले  1973  में  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के अधिकार  क्षेत्र  में  थी  ।  और  अब  वे  कहते
 हैं

 कि  कुछ  बातों  के  भय  से  ag  सरकार  अधिक  दांडिक  शक्तियों  से  अपने  को  लैस  करने  का  प्रयास  कर
 रही है

 जिससे  वह  अपनी  स्थिति  और  ज्यादा  सुरक्षित  बना  सकें  ।  मैं  माननीय  सदस्य  महोदय  को  याद
 ee

 हनता
 ना  चाहूंगा  कि  संशोधन  जो  1973  में  किया  गया  विमान  प्रधान  मंत्री  श्री  मती  इंदिरा

 गांधी  के  नेतृत्व  में  हमारी  सरकार  द्वारा  ही  किया  गया  कुछ  अकाट्य  कारण  हैं  ।  जैसाकि  मैंने  अपनी

 aah  टिप्पणियों  में  इसके  कुछ  अकाट्य  कारण  हूं  कि  इन  मामलों  पर  दोबा रा  विच

 जाए  भीर  जो  मैंने  कहा  था  उसे  उद्घृत  करता  हूं  :

 aa  में  विद्यमान  कानून  एवं  व्यवस्था  को  देखते  हुए  तथा  विधि  प्रवर्तन  सम्  each  ऐजेंसियों

 को  समाज  विरोधी  विभिन्न  गुटों
 और  समुदायों

 के  बीच  वैमनस्य  की  भावना  उत्पन्न

 क करने  वाले  तत्वों  के  बारे  में  कड़ी  का यं वाह  अधिकार  देन ेके  लिए  ag  आवश्यक दै

 कि  कानून को
 अविलम्ब

 स
 गए
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 यह  अकाट्य  कारण  था  और  सरकार  जिसके  ऊपर  प्रशासन  चलाने  को  fasta
 री  है
 te  भोर  जों

 जनता का  व्यापक  शासनादेश  प्राप्त  कर  सत्ता  में  आई  है  ।  समझती  है  कि  पेशेवर  अपराधियों और

 समाज  ब्रितानी  उन  जो  विभिन्‍न  समुदायों  के  बीच  वैमनस्य  की  भावना  उत्पन्न  कर  रहे

 हैं  तथा
 काले  बाजारियों  एवं  तस्करों  से  निपटने  और  कानून  तथा  व्यवस्था  रखने  की  जिम्मेदारी  उसकी

 ये  समाज  विरोधी  तत्व  ही  हैं  जो  देश  में  परेशानियां  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  हमने  यह  आवश्यक

 aaa  कि  इन  धाराओं  को  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाया  जाए  ।  फिर  जब

 1973  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  संशोधित  की  गई  राज्य  सरकारों  को  एक  छूट  दी  गई  यदि

 राज्य  विधान  सभा  कोई  संकल्प  पारित  कर  देती  है  और  उच्च  न्यायालय  की  सहमति  होतो  वे

 कार्य  पालिका  के  इन  मामलों  को  कार्यपालिका  afer  टों  को  दिए  जाने  का  समर्थन  कर  सकते

 इस  सम्बन्ध  मैं  हिमाचल  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश की  राज्य

 सरकारों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  भी  इन  धाराओं  को  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  के
 अधिकार  क्षेत्र  में  रखना  पसन्द  किया  ।  यहां  प्रस्तुत  विधेयक  में  भी  हमने  कहा है  कि  राज्य  विधान

 सभा  की  अनुमति  से  तथा  उच्च  न्यायालय  की  सहमति  से  यदि  कोई  राज्य  सरकार  अब  भी  इन
 at  को  न्यायिक  मीर टों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  रखना  चाहती  है  तो  ag  ऐसा  कर  सकती  है  ।  इसलिए

 इस  सम्बन्ध  में  श्री  मूलचन्द  डागा  ने  वह  स्वयं  एक  प्रमुख  वकील  है--विधेयक  को  समुचित  रूप  से  सम  भा

 नहीं  और  कहना  शुरू  कर  दिया  कि  विधेयक  के  उद्देश्य  में  यह  बताया  गया  है  कि  हम  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  उपरि  उल्लिखित  धारा  108,  109  भोर  110  के  अंतगर्त  सुरक्षात्मक  कार्यवाहीयां  करने

 के  लिए  शक्तियों  को  हस्तांतरण  करने  के  इस  उपबंधों  को  बरकरार  रख  रहे  हैं  ।  वह  उद्देश्यों  तथा

 कारणों  सम्बन्धी  विवरण  की  मद  को  देख  नहीं  सके  हैं  अथवा  मूल  गये  जिसमें  कहा  गया है  कि

 की  धाराओं  108,  109  और  110  के  अंतर्गत  सुरक्षात्मक  कार्यवाहियां  करने या
 के  लिए  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों  में  दोस्तियाँ  निहित  करना

 खण्ड 8  में  बताया  गया  है  कि  अधिनियम  की  घारा  478  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  धारा  प्रति

 स्थापित  की  इसलिए  श्र  डागा  खण्ड  8  के  अंतगर्त  दी  गई  नई  घारा  478  को  पढ़ें  तो  बह  की

 सही
 स्थिति  को  सम भेंगे  |

 सारी  चर्चा  इस  बात  पर  केन्द्रित  रही  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अधिक  दाण्डिक  शक्तियाँ  प्राप्त

 करने की  कोशिश  कर  रही  है  तथा  और  अधिक  निरंकुश  होने  के  लिए  तथा  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेटों को

 और  ज्यादा  शक्तियां  देने  की  कोशिश  कर  रही  इस  सम्बन्ध  मैं  श्री  जगन्नाथ  राव  और  श्री  ए०

 Ao  पाटिल  के  भाषणों  का  उल्लेख  कर  सकता  हूं  जिन्होंने  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  कार्यपालिका

 मजिस्ट्रेट  कानून  और  व्यवस्था  कायम  रखने  के  लिए  हैं  और  इसलिए  ये  शक्तियां  उनको  दी  गई  हैं
 लिंडसे  पेशेवर  अपराधियों  और  समाजविरोधी  तत्वों  के  खिलाफ  जल्दी  से  कार्यवाही  की  जाए  ।
 इस  संशोधन  द्वारा  जो  प्रावधान  किए  जाने  की  बात  की  गई  है  उसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं

 है  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  अपने  दावे  के  पक्ष  में  विधि  आयोग  की  भावी  रिपोर्ट  को
 उद्धृत  किया  है

 क्योंकि  भावी  रिपोर्ट में  बताया  गया  है  कि  ये  शक्तियाँ  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के  पास  होनी  चाहिए  ।
 क  a)

 क  है  का  हवा  देता हूं  जिसमें  यह परन्तु
 ं

 माननीय  अ
 ि

 आयोग
 sibel

 259



 9  1980 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 ्
 पी  ०

 वेंकट  लुम्ब

 स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  है  कि  ये  कार्य  पालिका  afer Pat  क  qe  दोनो  fgg  वक्त  यदि

 विधि  आयोग  एक  समय  पर  एक  रूप  देता  है  और  दूसरे  समय  पर  दूसरी  राय  देता  है  तो
 हमें  पूरी

 स्थिति

 को ध्यान  रखना  होगा  भोर  किसी  निश्चित  निष्कर्ष  पर  पहुंचना  होगा  ।

 घारा  109  मौर  110  उन  संदिग्ध  व्यक्तियों  के  खिलाफ  हैं  जिनकी  गतिविधियां  घिनौने
 अपराध

 करने  को  बढ़ावा  देती हैं  agar  पेशेवर  अपराधियों  ज  सें  सेंधवा रों  आदि  के  खिलाफ हैं  |
 तन अपराघ ( व्यवधान) ह
 नहीं  भाएगा यह बार-बार  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  कोई  भी  राजनीतिज्ञ  पेशेवर  अपराधियो ंके  अंतगर्त

 att aah
 विशवास  है  कि  उन  माननीय  सदस्यों  में  जिनके  प्रति  मेरा  बहुत  भादर

 किस मी  को  भी

 के  माननीय पेशेवर  अपराधियों  अथवा  समाजविरोधी  तत्वों  के  अंतगर्त  नही ंमाना  जाएगा  |  संसद

 सदस्य  के  अधिकार  से  नेता  वे  जनता  के  प्रतिनिधि  सरकार  का  इरादा  इन उ a

 किसी  भी  राजनीतिक  विरोधी  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  करने  का  नहीं है  ।  वे  देश  में  इस

 laid धारणा  पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  ये  उपबन्ध  राजनीतिक  प्रयोजन  के  लिए हैं .
 ब्  भी  सोमनाथ  चार्जों  :  मैं  केवल  बाशा  करता  हूं  कि  जेसा  भाप  चाए

 हि वह  पूस

 sit  पी०  बेस्ट  सुनाया :  यदि  कार्यपालिका  मजिस्ट्रेट  जिस  पर  कानून  एवं  व्यवस्था  बनाए
 रखने की  जिम्मेदारी  किसी  व्यक्ति  को  कुछ  समय  के  अच्छे  व्यवहार  के  लिए  बा  तय  करता है

 मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें  माननीय  सदस्यों  को  क्यों  आपत्ति  होनी  चाहिए  ।  मैंने  विधि  आयोग  की

 उनकी  रिपोर्ट  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।  आयोग ने  घारा  108 से  11 10  तक  के  अन्तर्गत  विरोधात्मक
 रूप की  कार्यवाहियों  तथा  कानून  एव ंव्यवस्था  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  उनके  wae  दोस्त  प्रभाव  पर
 जोर  दिया  है  |  वास्तव  उस  रिपोर्टे  में  इस  बात  की  सिफारिश  की  गई  थी  कि  इन  सभी

 धाराओं
 के

 rata  भाने  वाली  शक्तियां  व्यापक  रूप  से  कार्यपालिका  afer  टों  में  निहित  की  जानी

 विधि  आयोग  की  उनकी  रिपोर्ट  में  यह  राय  दी  गई  थी  ।  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  घारा  106  जिसमें  समवर्ती  शक्तियांਂ  न्यायिक  जिस  हों  को  दी
 गई  संशोधन  के  सम्बन्ध में  आपत्तियां  की  हैं  ।  मैं  बताऊंगा  कि  यह  केवल  धारा  और  155 की
 उपधारा  और  के  सम्बन्ध  में  जिनमें  न्यायिक  मिस्र  टों  को  समवर्ती  शक्तियां  देने का

 अत
 व  है  और  ये  घाराएं  राष्ट्रीय  एकता  भीर  सांप्रदायिक  सद्भाव  को  बिगाड़ने  के  अपराधों  से  सम्बन्ध

 इसका  स्वरूप  बहुत  सीमित  है  मैं  श्री  वनातवाला  की  भावनाओं  को  समय  सकता  |  परन्तु

 rors थ  हम  यह  नहीं  कहू  सकते  कि  सारे  अधिकारी  अथवा  नौकरशाही  साम्प्रदायिक  विचारों  के
 यदि  राज्य  अथवा  देश  की  नौकरशाही  के  माध्यम  से  प्रशासन  चलाना  है  तो  इसमें

 विश्वास  रखना  होगा  ।  यह  संशोधन  सीमित  स्वरूप  का  है  ।  जब  मुख्य  सचिवों  की  बैठक  हुई  त
 oe

 भी इस  बात  की  सिफारिश  की  कि  इस  उपबन्ध  को  भी  उचित  रूप  से  संशोधित  किया  जाए  ।

 ait  मिल  बिहारी  बाजपेयी
 :  पश्चिम  बंगाल  तथा  केरल  के  मुख्य  सचिवों

 समे  12.0

 sit  पी०  dee  सुब्बय्या :
 मैं

 तो  मुख्य  सचिवों  के  म्तक्य  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  में  अब  यह

 बताने  की  स्थिति
 में  नहीं  हूं  कि  भागों

 पश्चिमी-बंगाल  बर  केरल  न ेके  मुख्य  सचिवों  ने  इसका  अनुमोदन
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 किया  क  सा  कगर  ana उतना  हा  सकता  हु
 मिलना  न्  कि  मुख्य  सचिवों  की  बैठक  में  जो  मतैक्य  बना  था  वह

 गद  दे  कि
 मह

 मित
 नलाया  जाना च

 ait  Toa  सके  राय  :  जब  मैंने  यह  मुद्दा  उठाया  कि  क्या  पश्चिमी  बंगाल ओर  केरल

 >  प्रतिनिधियों  ने  इस  मत  का  समर्थन  किया  था  तो  मुक्के  बताया  गया  था  कि  वाद-विवाद
 हे  इंत

 समय  मन्त्री  महोदय  इस  बात  को  स्पष्ट  करेंगे  |  वह  इसे  TTT  करें  ।  ्  क

 श्री  पी०  वेंकट  सुब्बय्या :  मैं  उस  बात  का  उत्तर  दे  चुका  हूं  |  उन्हे ंहैं ओर  क्या  चाहिए ?

 इसके  बाद  मैं  जमानत  के  उपबन्ध  को  और  अधिक  कठोर  बनाए  जाने  की  बात  को  लेता  सड |

 इस  खण्ड  का  उद्दीन  एक  विशेष  at  के  पुराने  अपराधियों  के  लिए  जमानत  प्राप्त  करना  कठिन  बनाना

 है  ।  इसमें  यह  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  पहले  से  ही  दो  बार  संज्ञेय  और  असंज्ञेय

 अपराध  के  लिए  दोषी  ठहराया  गया  है  अथवा  किसी  अपराध  में  उसे  एक  बार  मृत्यु  दण्ड  दिया  गया  है
 अथवा  आजीवन  कारावास  या  7  वर्ष  या  उससे  अधिक  की  सजा  दी  गई  है  अथवा  संज्ञेय  और

 मानती  अपराध  के  लिए  दो  या  उससे  अधिक  अवसरों  पर  पहले  भी  अपराधी  ठहराया  जा  चुका है  तो

 साधारणतया  अदालत  उसकी  जमानत  मंजूर  नहीं  करेगी  ।  ऐसे  मामलों में  जमानत  केवल  विशेष

 रणों  से  होगी  और  वह  भी  लिपिबद्ध  की  जाएगी  ।  कुछ  सदस्यों  ने  कहा है  कि  कारण  के  अन्तर्गत
 अदालत  जो  चाहे  कर  सकती  |  विशिष्ट  और  स्पष्ट रूप  से  ag  कहा  गया  है  कि  जांच-अधिकारी  को

 कारणों  का  ब्यौरा  तैयार  करना  चाहिए  जिसमें  उसे  विशेष  कारणों  को  गिनाना  होगा  ।  बिना  कारण

 दिए वह  प्रार्थना  के  आधार  पर  मनमाने  ढंग  से  जमानत  की  मंजूरी  नहीं  दे  सकता  है  |

 इसमें  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  ये  बातें  उस  मामले  में  लागू  नहीं  होगी  जिसमें  गिरफ्तार  किया

 जाने  वाला  व्यक्ति  16  वर्ष  से  कम  आयु  का  है  या  कोई  स्त्री  है  अथवा  बीमार  या  कमजोर  है  ।  इससे

 कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठायी  गयी  बातों  का  उत्तर  मिल  जाएगा  ।

 ः  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  उपबन्ध  उन  पुराने  अपराधियों  की  आपराधिक  गति

 विधियों  को  समाप्त  करने  के  लिए  हैं  जो  कि  जमानत  के  उदार  उपबन्धों  का  लाभ  उठाते  हैं  बर  जमानत

 पर  छोड़े  जाने  पर  फ़िर  अपराध  करते  दिल्‍ली  से  प्राप्त  की  गई  कुछ  सूचना  से  यह  बात  स्पष्ट  हो

 जाएगी  ।  जैसी  की  पुलिस-प्राधिकारियों  ने  रिपोर्ट  दी  1-1-78  के  बाद  ऐसे  1805  व्यक्ति  विभिन्‍न

 राधों  में  पकड़े  गए  जिन  पर  पहले  भी  मुकदमे  चल  चुके  थे  ।  प्रशासन  के  विरोध  प्रकट  करने के

 बावजूद  उन  सबको  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  था  और  इसके  बाद  वे  सब  अपराधों  में  प्रदत्त  हो

 गए  =  se
 oe

 ..  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  से  90  के  fears  की  और  भागे जांच  की

 गई  कौर  जिसमें  ae  पाया  गया  कि  67  ऐसे  थे  जिन  पर  ऐसे  अपराधों  में  दोष  डी  चुकी  थो  जिनमे
 ~

 या  अधिक
 के

 कठोर  कारावास  की  सजा
 हो

 सक  द  दो  ऐसे  अपराधों  में  दोषसिद्धि हो

 चुकी  हो
 जो

 अदालत  के  विचार  से  गर-ज  इनमे ंसे  भ  तक  37  को  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  अध्यादेश  के  बगची  बनाया  जा  चुका  द  ।
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 ne

 ड  | [sit  पी०  बैंक  कड  र  | iy

 विचारणाधीन  कैदियों  के  बारे  जिसका  यहां  जिक्र  किया  गया  —ਂ
 कि  जबकि  भारत  सरकार  विधि-आयोग  द्वारा  अपने  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिश  जिसमें
 विचारणाधीन  के  दियों  को  लम्बे  समय  तक  बन्दी  बनाए  रखने  की  घटनाओं  को  कम  करने  की  बात  कहीं
 गई  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  कर  रही  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  अपने  त्रिपुरा  राज्य  में  लागू  करने

 हेतु  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  167  को  संबोधित  करने  के  लिए  उत्सुक  हैं  जिससे  मृत्युदण्ड  या

 आजीवन  कारावास  अथवा  तीन  या  अधिक  ag  की  सजा  योग्य  अपराध  में  हिरासत  में  बन्दी  बताकर

 रखने  की  अवधि  अधिक  से  अधिक  300  दिन  तक  कर  दी  जाए  ।  वर्तमान  त्रिपुरा  सरकार  इस  हिरासत
 नवीन  को  बढ़ाकर  अधिक  से  अधिक  दो  सौ  दिन  करना  चाहती  में  यह  स्थिति  है  कि

 साधारणतया  अधिक  से  अधिक  60  दिन  के  लिए  हिरासत  में  रखा  जा  सकता  हैं  और  मृत्युदण्ड  या

 गा जीवन  कारावास  या  10  वर्ष  इससे  अधिक  के  कारावास  के  दण्डनीय  अपराध  में  अधिकाधिक  90  दिन

 के  लिए  हिरासत  में  रखा  जा  सकता  त्रिपुरा  सरकार  ने  तो  इस  परिवर्तन  की  मांग  वहां  उठ  खड़े  हुए

 दंगों  को  देखकर  की  थी  ।  यह  बात  कहकर  मैं  कोई  राज्य  सरकार  पर  आक्षेप  लगाने  का  प्रयत्न  नहीं

 कर  रहा  उस  क्षेत्र  में  विद्यमान  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  त्रिपुरा  सरकार  जोकि  एक
 ् बामपंथी  और  प्रगतिशील  सरकार  मानी  जाती  इस  सुझाव  साथ  मजदूर  होकर  आगे  आना  पड़

 कि  हिरासत  की  अवधि  बढ़ाकर  200  दिन  कर  दी  जाए  ।  और  भंडारों  के  मामले  में  बाद  में
 ——

 हिरासत  में  अधिकाधिक  120  दिन  के  लिए  रखने  रिमाण्ड  की  स्वीकृति  दी  गई  और  म
 या  माज़ी वन  कारावास  या  10  वर्ष  या  अधिक  के  कारावास  के  दण्डनीय  अपराध  में  यह  अव afr  अधिक
 से  अधिक  180  दिन तक  की  हो  सकती है

 | हू  राज्यों  की  सलाह  ली  गई  और  पश्चिमी  बंगाल  तथा  केरल  समेत  अधिकांश  राज्य  क न  eae  ve
 बारे  में  इस  प्रकार  के  संशोधन  के  लिए  सहमत  हो  गए  |

 ी  जो  दूसरी  बात  मु  कहनी है  वह  जमानतियों  के  बारे  में  ह ैbes  ace

 कठोर  बना  दिया  है  क्योंकि  कुछ  लोग  नियमित  रूप  से  जमानत  देने  का  काम  करते  है हैं  ।  इन
 जी

 के  बारे  में  ध्यान  रखा  गया  है  |  क
 fot  re

 rs fe  a खण्ड  7  में  हमने  एक  ड  धा  रा  जोड़  दी  है  1  इस  sVIFq  कासए  asa
 का  प्रस्ताव  है  कि  उस  व्यक्ति  के  जमानती  aa  पत्र  को  रद्द  किया  जा  सके  जिसके  अदालत  में  उपस्थित

 होने  के  बन्ध-पत्र  को  जब्त  कर  लिया  गया  हो  और  बन्ध-पत्र  की  इस  जब्ती  के  बाद  उसको
 तब  तक

 केवल  अपने  बाघ-पत्र  पर  नहीं  रिहा  फिया  जाएगा  नब  तक  ag  अपनी  अनुपस्थिति  के  पर्याप्त  कारण

 ff  देता  ।  इस  उपबन्ध  का  उद्देश्य  after  द्वारा  अदालत  में  उपस्थित  न  होने  तथा  मामले के  विचारण

 में  विचित्र
 करने  के  लिए  उदार  उपबन्धों के  दुरुपयोग  को  रोकने  का है  ।  अब  तो  अदालतें  भी  स्वयं ऐसे

 के  जमानती  वन्य-पत्रों  को  रद  कर  सकती  है  ।  ne  Regn
 कि

 अब  ट  एक  बचाव खण्ड  है  और  इस  बात
 के  प्रावधान  हेतु  लाया

 ए  जाते  से  पूर  जो
 अदालती  कार्य  मियां

 '

 पहने  ही  हो  चुकी  हूँ  बगर गया  हैं  कि  इंस  मि  धारक  के
 is

 अब  क्या  कार्यवाही  की
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 जहां  तक  राज्य  सरकारों  से
 विचार-विमर्श  का

 न्  सस  सिका  कररा  ई
 कि  यदि  कोई  राज्य  सरकार  यह  चाहत ती  ठे  किये  तयां  न्यायिक  मिस्र  ट  ni

 Eda चाहियें  तो  वे  ऐसा  अपनी  राज्य  विधान-सभाओं  में  संकल्प  पास  करके  और  राज्य  सरकार  से  सह

 ५.
 लेकर  कर

 सकती
 है

 ।

 ज  1979  के  प्रारम्भ  में  ६  ों क  जमानत  से  सम्बद्ध  उपबन्धों  का  सम्बन्ध

 विचार-वीं  आरम्भ  क्र  दिया  गया  कौर  परिश्रमी-बंगाल  और केरल  समेत  बग  क  बा

 उन  उपबन्धों  पर  सहमति  प्रकट  की  है  जो  भव  विधेयक के  खण्ड  5,
 6  और  में

 जोड़े
 गये  हैं जहां  तक

 खण्ड 2  और  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  #  वद  भाषण  में  पहले ही  उल्लेख  कर  चुका  इन्हें  मुख्य

 सचिवों  के  सम्मेलन  के  ब!द  ही  सम्मिलित  किया  गया  ari
 व्

 जसा  कि  मैं  बता  चुका  ये  उपाय  निवारक  कार्यवाही  हेतु  जिससे  कि  इन  समाज

 MATA LST ti  तत्वों  को  शान्ति  मंग  करने  का  मौका  न  दिया  जा  वे  विधि  भर  व्यवस्था  की  समस्या

 न  खड़ी  कर  सकें  और  कानून  को  अपने  हाथों  में  न  ले  सकें  ।

 मामले  के  तथ्य  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  अभिनय  त  मथ  का  गहर

 अध्ययन
 र  हीं  किया  है  ।  कुछ भी  हो  वे  अपना मत  प्रकट  करने  के  लिए  स्वतन्त्र हैं  मैं  यह  बात

 फिर  से  दोहराता  हूं  कि  यह  सरकार  विधि  और व्यवस्था  को  बनाए  और  उसको  स्याह  दिलाने के

 लिए  जिन्हें  सदियों  से  न्याय  नसीब  नहीं  हुआ  है  और  जिन्हें  कुचलकर  और  दबाकर  रखा  गया

 संकल्प  हम  उन्हें  दबोचकर रखने  वाले  और  असामाजिक  तत्वों  के  पंजों  से  बाहर
 निकालना

 चाहते
 क न है  sees

 हैं  नि

 त  शब्दों  के  साथ  मेरा  उन  माननीय  सदस्यों  a  निवेदन

 te
 न्होंने पं दयो धन

 के  नोटिस  दिए
 कि

 वे  उन्हें  रवा  पसलेलें  और  विधेयक के  पक्ष  में  मतदान  करें
 क  ks

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  सतीश  भीतर  वाल  |  प्  प्रति

 सभा  aa  गतिशील  टो  ae
 ait  रामावतार  शास्त्री  भत  छ  चय  सम

 ल्म थणगि ्‌  हा हो  att  चाहे  ।

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय

 इस  विधेयक  को  पास
 पास  अवश्यमेव  करना  इसमें  केवल

 15
 मि
 मिनट

 =  a लगेंगे  ।  ५

 गल  स्पष्ट  कर  देना  च  |  हैं  हुं कि  इस  विधेयक के  लिए  तीन  घन्टे का  समय मैं  यह  बात  facy
 रखा  गया  था ।  अब  श्री  रामावतार  झा  ay  विरोध  रहे

 देल  करिया
 को

 पाँच  मिनट  का र  |
 समय  दिया  गया था  ।

 w  far

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 ः

 आप
 मेरे  दल  का  उल्लेख  कयों  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  ay  मुझे  आपको
 वास्तविक

 स्थिति  से  अवगत  नहीं  कराना  चाहिए  ) ?

 ag  जानते हैं  कि  यह  उनकी
 कमजोरी  की

 बात  है

 इसके  लिए  तीन  घंटे  का  समय  दियां  गया  क्या
 हम

 इस  पर  fa  मैंने  ate  वक्ता  से
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 धज

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 (  संद  ध  विधेयक  9  1980

 ब

 [sonra  महोदय ]

 चार
 या  पांच  मिनट  बाद  बेठ  जाने

 के  लिए  कड़  होगा
 ।

 ऐसा  मैंने
 तो

 नहीं  किया  मैंने तो  हर  प्रकार

 के  अवसर
 दि  Tel  अब  मैं  चाहता हूं  कि  ag विधेयक  आज  ही  पास  हो  ata

 हम  कुछ  अधिक  समय
 हमें  तकनीकी  बातों  में  नहीं  जाना  चाहिये  ।  अन्य अवसरों पर  जब  विपक्ष  कुछ  चाहता है  तो

 हम तो  उनकी  बात  मान  लेते  हैं  ।  DH  सभा  की अ  नीति  चाहिय े।
 *  क्या  सभा  चाहती  है  कि  सभा  चलती  रहे  ?

 =  साननीप  सदस्य  जी  at

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  प्रतिदिन  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ॥  कस  ही
 हो  हमने

 काफी

 देर  तक  बेठने  का  निर्णय  लिया  था  ।  कया  यह  प्रतिदिन  होता  रहेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  तो  बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।
 सव  से

 आगे  चाहे  कोई  भी  वक्ता

 क्यों न  हो  हम  समय के  ara  रहेंगे  ।  तीन  घन्टे का  समय  दिया गया  था था  ।  परन्तु अब  तक  साढ़े  तीन

 घन्टे  स ेअधिक  समय  बीत  चुका  (saaata)

 श्री  समर  मुखर्जी  :  आमतौर  से  सभा  के  समय  के  बढ़ाये  जाने  की  अनुमति दे
 दी

 जाती  है  ।  परन्तु  आज  इस  बात  को  थोपने  का  प्रयास  न  करें  ।

 थ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कोई  थोप  थोड़े  ही  रहा  हूं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  यह  तो  हमार ेad  की  परीक्षा  आप  इसे  भली-भांति  समान  सकतें

 zi  मनोवैज्ञानिक  रूप  से  हर  कोई  aa  थक  चुका  है  और  सदस्यगण  जानना  चाहते हैं  ।  हममें  से
 बहुतों  ने  लोगों  को  समय  दे  रखा  है  ।  हमें  उनसे  मिलना  मु  अभी  तत्काल  जा  ता  है  मैंने यह
 सोचकर  कि  6  बजे  सभा  स्थगित  हो  जायेगी  किसी  को  मिलने  का  समय  दे  रखा है  ।  इसी  प्रकार  बहुत
 से  माननीय  सदस्यों  की  पूवें-नियुक्तियां  यदि  सभा  की  बैठक  का  समय  बढ़ाया  जाना  a

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  भीष्म  नारायणसिंह  :  कार्य  मंत्रणा

 समिति  ने  जितना  समय  निश्चित  किया  है  उसी  के  भीतर-भीतर  सभा  का  कायें  समाप्त  किया

 ना  है
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  काय  मन्त्रणा  समिति  ने  जितना  समय  इसके

 दिया  उका
 करो

 रता  से  पालन
 फि

 जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कई  बार  हम  आपके  ATT  को  स्वीकार कर  चुके  समय  ्  बारे

 हमें  समझौता  करना  होगा  ।  हमें  लेने  और  देने  वा  ati
 rt  क्  अ ६ | की स  ग्भ्ध  करना  चाहिए  ।  श्री  सतीश

 प्रवाल  कोई  हत
 अधिक  समय  नहीं  लेंगे  ।  )

 ieee  डुल गों

 भज  तो  अप  सदन  को  स्थगित कर  दीजिए ।

 श्री  ए०  के०  राय  op  हम  और  अधिक  बैठने
 के  इच्छुक  नहीं हैं  ।
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 18  1902
 (31%)

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक
 per

 उपाध्यक्ष  महोदय  तब  तो  gt  कां  मंत्रणा
 समिति  द्वारा  आवंटित  समय  के  समाप्त हो

 जाने  पर  घन्टी  बजानी  पढ़

 att  समर  मुखर्जी  प्रतिदिन ही  देर  से  बैठना  पड़ता है  1

 श्री  पी०  वेंकट  सु  हमारी  गलती  नहीं  सदस्य  को  बोलने  के  लिए  अधिक  समय

 ये  ।  हम  चाहते हैं  कि  यह  आज  ही  पूरा  हो  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  रामावतार  शास्त्री  जी  AS  जाइये  भाप  छोटे  दल  के  सदस्य  हैं  ।

 भाप  अधिक  समय  लेते  हैं  ।  मैं  समय  के  विचार से  यह  बात  कह  स

 श्री  समर  मुखर्जी  :  ऐसा  प्रतिदिन  नहीं  हो  सकता  ।  आज  भाप  स्थगित कर  दीजिए  |  हम  आप

 से  किसी  और  दिन  सहयोग  कर

 ait  पी०  awe  सुब्बय्या  :  कल  तो  केन्द्रीय  कक्ष  में  एक  बैठक  हो  रही

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  )  आपको  यह  शोभा  नहीं  देता  ।  भज  हर  कोई  कठिनाई में
 पर  कल  विचार

 कल  केन्द्रीय  कक्ष  में  एन  उत्सव है  हमें  6  बजे  सभा  स्थगित  करनी उपाध्यक्ष  महोदय

 होगी ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  इसे  परसों  के  लिऐ  निश्चित  कर  दीजिए  ।

 श्री  मिल  बिहारी  वाजपेयी :  श्री  सतीश अ अग्रवाल  उत्तर
 फिर  सभा  को  खण्ड-दर-खण्ड

 विचारण और  संशोधनों  पर  विचार  करना  ~

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  6.30  बजे  समाप्त  हो  जाएगा  |  )

 पी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  राज  हमने  सम  दिया  हुआ  qa

 शक्तियां हैं  ॥

 i  भोष्म  नारायण  fag :  हम  सहयोग  देते  हैं  ।  हम  कोई क बारे  गंगा  समिति  द्वारा  निश्चित

 Fr  समय  से  बन्धे  नहीं  रहते  जब  हमें  सहयोग  चाहिए  तो  उस  ओर  से
 हर  प्रकार

 के  विरोध

 हो  रहे  हैं  मुझे  खेद  है  ।
 कम

 थ्रो  सोमनाथ  चार्जों  :  गाज  मत

 ater  नारायण  सिह  :  कल  कसे  करेंगे  तो  सोवियत  प्रेजीडेंट  आयेंगे  और  परसों

 रिन्यू मरे टिव  प्राइस  पर  डिस्कशन  करना  सब  एक  साथ  ह. |
 होगा  ।  हम  आपका  सहयोग  चाहते  हैं

 ।

 मैं  यहां  उपस्थित स  भी
 माननीय  स सदस्यों  तथा

 विभिन्‍न  राजनीतिक दलों  के  नेताओं से  अपील

 का
 कि  में  agate

 g
 मैं  हमेशा  उनसे  करता
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 विधेयक
 —  तमक  ग

 अनक घोष  यह  निश्चित  सगर  kam  हो  सकता भाप  सभी

 लोक
 eins

 लीजिये  ।  ऐसा  ही  होता है  ।  क्या  ag  कोई  नई  चीज  है  ?
 ' उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  कुछ  समाधान  निकालना  चाहिये  ।

 श्री  पी०  वेंकट  सुरय्या  :  एकमात्र  समाधान  कायें  मंत्रणा  समिति  द्वारा  निश्चित  समय  के

 अनुसार ही
 चलना  इस  बारे  में  आप  उदार  रहे

 rit  ss श्री  vite  नारायण  सिह  प्रत्येक  मामले  में  ।

 '  .  श्री  पी०  वेंकट  सुब्बय्या  निश्चय ही  हम  उनसे  सहयोग  की  भ
 तका

 रखते
 उनहें

 हस
 गइ =  |.  त योग  करना  चाहिए

 ।  ep  मय  ध  ह

 :..  उपाध्यक्ष  महोदय :  हर  एक  की  सुविधा का
 ध्यान  नहीं  रखा  जा

 जा सकता  ९  wee करना  है  thee  at

 श्री go  :  मेरे  पास  एक  सरल  समाधान  द  वे  कोई  विधेयक  लाते

 a
 हम  देखेंगे  कि  वहू

 पास  हो  यदि  विधेयक  खराब  हो  हम
 अपना  सहयोग  नहीं  देंगे  ।

 tha of

 aston  नारायण  सिह  उस  पर  सभा  ही  विचा  लि

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  श्री  सतीश  अग्रवाल  को  बुला रहा  हूं  ।

 श्री  रासावतार  शास्त्री  :  आप  सभा  की  राय  लीजिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सहयोग दें
 be  it  PY

 +8
 sit  रामावतार  शास्त्री  :  जितना  आपको  अधिक ग  क कार &  ।  उतना

 हमको  भी  हमारी  बात | मान  कल  देखा  जायेगा  ।

 शो  भीष्म  नारायण  fag  कल  कसे  कल तो  ब्र  जाने  साहब का  भाषण  सुनियेगा

 इस
 लिए  इसको  राज  ही  करना  ठीक

 हन  हा  ही
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 कल  हमारे  पास  वह  काम  परसों  दो  बजे  के  लिए  एक  अन्य  चर्चा

 निश्चित  की  गयी  है  ।.  के  विना  सभा  का  काम  चलना  सम्भव  नहीं  है  ।  सरकार  एक

 अपील  कर  रही  कभी-कभी  आप  भी  अपील  करते  हैं  ।  दोनों  पक्षों  को  आपस  में  सहयोग  करना है
 यदि  इसमें  कोई  तकनीक

 न  हो  या  ऐसी ही
 कोई  और  बात न

 तो  लगभग  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर

 दिया  जा  चुका  है  ।  अब  श्री  सतीश  अग्रवाल  उत्तर  देंगे  |  अन्यथा  ag  जोश  समाप्त हो  जायेगा
 श्री

 इन  RIERIE  पीत
 सतीश  अग्रवाल

 OF
 ॥ ह ५  रामावतार  शास्त्री  :  कल  के  बाद  क्या होगा 7  नक  qeat  इस् दस  हक  है  ft

 '.
 श्री  मधु  दंडवते

 :  आपकी  अपील  को  राज ह  आज  सुनेंगे  ।  लेकिन  मेरा
 कही  myer

 कि  यह
 |

 पूर्वोदाहरण
 न  बने  |  इस  मामले  नि  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  ie ae ge
 पूर्वोदाहरण  नहीं  बनेगा  ।
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 at  ३  तई  {F
 18  wenn,  1902  ava  प्रक्रिया

 संहिता  Tb (aster
 गंग

 थी  सतीश  मप्र बाल
 :

 उपाध्यक्ष
 SEQUENT,  मैंने  अध्यादेश  तथा  मंत्री  महोदय  द्वारा  पुरःस्थापित

 विधेयक  को  अस्वीकार करने  सम्बन्धी  अपने  प्रस्ताव पर  प्रकट  दोनों  पक्षो ंके  विचारों
 को  बढ़ें  ध्यान

 से  सुना है  ।
 श्री  श्री  ए०  टी ०  श्री  alto  एस  यादव  तथा  श्री  अरावइल क aay  ie xs

 शेष  सभी  सदस्यों  ने  अध्यादेश  के  जारी  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  मनोवृत्ति  तथा  विधेय क  के  कुछ कुछ

 प्रावधानों  की  आलोचना  की  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  प्रस्ताव  का  उत्तर  देते  समय  विधि  आयोग  के  37  वे  प्रतिवेदनों  का  हवाला

 दिया  है  जिससे  उनके  इस  तके  को  शक्ति  मिली  है  कि  37  वे  प्रतिवेदन  की  सिफारिश  के  अनुसार
 108,  109  तथा  110  के  अन्त मंत  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  की  प्रणाली  जारी  रखनी  aa  दोनों

 पक्ष  के  वकील  मित्र  इस  बात  की  सराहना  करेंगे  कि  रह  afar  अथवा  असहमति  वाले  निर्णय  की

 कानून  की  नजरों  में  कोई  भी  पवित्रता  नहीं  होती  ।  यदि  उच्चतम  न्यायालय  ने  कोई  निर्णय  दिया  दो
 भर  यदि  यही  उच्चतम  न्यायालय  इसे  संशोधित  करे  तो  उस  निर्णय  का  हवाला  किसी  बात  के  समझ  थन
 में  किसी  न्यायालय  के  सामने  नहीं  दिया  जा  सकता  ate  ऐसा  होना  व्यवसायिक  दुराचार  ही
 आपके  द्वारा  इस  सभा  तथा  मंत्री  के  विधि  आयोग  के  जिसका  हवाला  मैंने  इस  सभा  में

 कि  याद  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  उनकी  प्रारम्भिक  प्रस्तावना  के  अंतिम  अनुच्छेद
 को  पढ़ना  चाहूंगा  ।  विधि  आयोग  का  प्रतिवेदन  दंड  प्रक्रिया  घारा  1  से  176  से  सम्बन्धित  था

 उसके  बाद  विधि  आयोग  को  बन्द  किया  गया  ।  एक  दूसरे  विधि  आयोग  का  गठन  किया  गया  जिसने

 पहले  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदनों  सहित  सभी  प्रावधानों  का  अध्ययन  किया  ।  उन्होंने  अपने  प्र

 वेदन में  कहा

 कय  पहले  14  अध्यायों  पर  विधि  आयोग  के  पहले  प्रतिवेदन  में  विस्तारपूर्वक  प्रकाश  डाला

 गया  है  और  अनेक  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया  फिर  भी  हमने  उनकी  सिफारिशों

 संशोधन  अथवा  परिशोधन  करना  तथा  विभिन्‍न  संशोधनों के  सुझाव  देना  जरूरी

 समभा  दंड  प्रक्रिया  सहित  जेसे  समेकित  तथा  विस्तृत  कानून  का  खंड  में  संशोधन  करना

 :,.....  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  संहिता  के  एक  भाग  के  संशोधनों  का  प्रभाव  किसी  न  किसी  प्रकार  अन्य

 /.  ..  भागों  पर  भी  पड़ता  हम  इस  अंतिम  प्रतिवेदन  में  सुझाव  देते  हैं  कि  इस  संहिता  पर

 +...  ..  शुरू  से  अध्याय  वार  विचार  किया  जाए  और  aria  की  सिफारिशों  को  एकीकृत  रूप  में  पेश

 किया  जाए  | | है

 क्  इस  विधि  आयोग  अपने  afte  में  पहले  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  घारा

 12  176  सम्बन्धी  अंतरिम  सिफारिशों  पर  विचार  किया  ।  उस  आयोग  ने  समूची  दंड  प्रक्रिया

 संहिता  पर  समेकित  तथा  त्रिगर्त  दृष्टि  से  विचार  किया  ।  उन्होंने  पहले  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  पर

 भी
 विचार  उन्होंने  इसे  स्वयं  संशोधित  किया  भर  भारत  सरकार  को  एक  समेकित

 तथा  एकीकृत  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और  ag  सब  उन्होंने  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  के  उच्च

 तम  न्यायालय  के  बार  एसोसिएशनों  का  परामर्श  लेने  के  बाद  किया  ।  चूंकि  इस  विधि

 आयोग  ने  कुछ  अधिक  स्पष्ट  प्रक्रिया  का  सुभाव  इसलिए  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  श्री
 वेंकट  पुलिया

 में  दिए  गए द्वारा
 घारा  108,  109  तथा  110  और  कार्यकारी  मिस्र  ट  सम्बन्धी  धाराओं
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  +  9  1980
 es  बल

 [ait  सतीश

 तकों के  समर्थन  में  दिया  गया  37  वे  प्रतिवेदन  का  हवाला  अनुचित  है  और  कानूनी  भावा  में
 मैं  कह

 सकता हूं  कि  उसे  रद्द  किया  संशोधित  किया  गया  ।  एक  रह  किए  गए  प्रतिवेदन  का  हवाला  नहीं
 दिया  जाना  चाहिए  भर  कानून  की  दृष्टि  में  ऐसा  करना  व्यावसायिक  दुराचार  aa:  बात  वहां
 समाप्त  हो  जाती  है  ।

 जहां  तक  अन्य  प्रश्नों  का  सम्बन्ध  है  ।  मैं  उन्हें  तथा  अन्य  सदस्यों  को  याद  दिलाना  चाहता
 कि  इस  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुत  होने  के  उपरांत  कार्यवाही  शुरू  की

 गयी  थी  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नही ंहै  कि  विधेयक  को  आपकी  सरकार  ने  प्रस्तुत  किया  मैंने  ऐसा

 कभी  नहीं  कहा  कि  इसे  किसी  अन्य  सरकार  ने  प्रस्तुत  किया है  ।  विधेयक  10  दिसम्बर  1970  को

 राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  ।  दिसम्बर  1970  में  इसे  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया

 उसके  बाद  लोक  सभा  मंग  हुई  और  उस  समय  भी  इस  विधेयक  को  31  मान  1971  को  लोक  के

 बनने  के  बाद  राज्य  सभा  में  दूसरी  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  और  2  अप्रैल  1971  को इसे

 लोक  सभा  में  लाया  गया  |  1971  में  दोनों  सभाओं  के  सत्तारूढ़  दल  के  सत्ता

 रूढ़  दल  के  अधिकांश  सदस्यों  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  का  गठन  किया  गया  और  मामला  उसे  सौंपा

 गया  ।  मैं  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  भर  मैं  केवल  इतना  ही  कि  इस  संयुक्त  प्रवर

 समिति  ने  देश  की  सभी  11  बार  प्रख्यात  विधि  विशेषज्ञों  तथा

 वकीलों  तथा  अन्य  जन संस्थाओं  से  कुल  154  ज्ञापन  प्राप्त  करिए  ।  इस  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  प्रपात

 विभिन्‍न  राज्यों  के  पुलिस  मुख्य  गह  पुलिस  आयुक्तों  तथा  उन
 सभी  से  जिनकी  सूची  रिपोर्ट  में  दी  गयी  से  प्राप्त  72  सदियों  की  जांच  की  ।  उन्होंने  देश  का  दौरा

 44  बैठकें  रिपोर्टे  का  मसीहा  बनाया  तथा  इसे  4  नवम्बर  1972  को  स्वीकार  किया  जिसे

 उसके  बाद  सभा  में  पेशा  किया  गया  और  फिर  दोनों  सभाओं  में  खंडवार  चर्चा  हुई  जो  1973  के  अंत  तक
 ल  ती

 श्री  रामसिह  यादव
 :

 आपकी  राजस्थान  सरकार  ने  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  शक्तियां  प्रदान
 को  ॥

 ह  श्री  सतीश  अग्रवाल
 :

 सरकार  अथवा  व्यक्ति  कोई  भी  हो  यदि  आपकी  सरकार  ने  कोई
 अच्छा  काम  किया  हो  तो  हम  उसका  समर्थन  करते  हैं  ।  मैंने  आपके  पटसन  राष्ट्रीयकरण  विष

 धायक
 का

 aaa  किया  ag  सरकार  यदि  कोई  अच्छा  काम  करती है  तो  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  मैं  उन

 लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  यह  समझते  हों  कि  सरकार  का  हर  कार्य  ठीक है  ।  मुझ  उस  निलय  के  बारे
 ः  में  कोई  जानकारी  जिसे  तत्कालीन  राजस्थान  सरकार  ने  लिया  था  ।  यदि  लिया  गया  था  तो मैं

 उसका  समर्थन  नहीं  करता  क्योंकि  उस  ओर  के  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  खंड  (2)  का  समर्थन  नहीं

 किया  यह  जमीर  की  बात है  और  मंत्री  होते  हुए  भी  मैंने  अपनी  सरकार  के  सभी  कार्यों की

 सराहना  न  हीं  की  थी  और  मेरी  हर  मामले में  अपनी  राय  हुआ  करती  थी  ।  इस  बारे में  यह
 वो

 रुपर्ट

 होनी
 चाहिए

 डा  तक  प्रतिवेदन  का  सम्बन्ध है  यह  निरंधक  हैं  क्योंकि  इसमें  agi  प्रतिवेदन  am

 समिति
 इस

 प्रतिवेदन  का  er  सगे  पेने परिवर्तन  किया  गया  था  में  चहा  ! फक  सत  प्रभार
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहित  शोधन )  विधेयक 18  1902
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 09  तथा  110 सपर  चर्चा  एक  साल  तक  दोनों  सभाओं  में  इस  पर  चर्चा  कर्न  खंड  108

 मजिस्ट्रेटों  के  बारे  में  निष्कर्षों  पर  पहुंचने  की  प्रक्रिया  आदि  आदि  ही  इस  बारे की  शक्तियां  न्यायिक
 में  सबसे  महत्वपूर्ण हैं  और  अब  कुछ  मुख्य  सचिवों  अथवा  पुलिस  आयुक्तों  अथवा  गुह  सचिवों  की

 सिफारिश  के  आधार  पर  सरकार  एक  अन्य  निष्कर्ष  पर  पहुंची है  मौर  अब  वे  महसूस  कर  रहे  हैं  कि

 देश  भर  में  कानून  और  व्यवस्था  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  उन  प्रावधानों  का  संशोधन  किया

 चाहिए  जिन्हें  काफी  प्रयत्नों  के  बाद  संहिता  में  शामिल  किया  गया  ।  कानन  और  व्यवस्था की

 स्थिति  की  इन  शक्तियों  को  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  को  देने  से  ही  नियंत्रित  नहीं  किया  जा  सकता  क्यों
 जैसे  कि  उस  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  कार्यकारी  मिस्टर  टों  को  अपनी  अदालतों  में  भो

 भी  कई  काम  करने  पढ़ते  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के  ही  नहीं  बल्कि  अब  कार्यकारी

 afs  टांकों  भी  वर्ग  भेद  बिना  ही  दाक्तियां  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।  .

 श्री  रामसिंह  यादव  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कार्यकारी  मजीद  ce  द्वितीय  तथा

 aa  प  श्रेणी  के  होते  aa  यदि  आप  केवल  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट

 को  तो  प्रतीत  होगा  कि  तहसीलदार  की  धारा  108,  109  तथा  110  के  बारे  में  कार्यवाही  शुरू

 कर  सकता  है  ।  अतः  मुख्य  सचिवों  तथा  पुलिस  आयुक्तों  की  सिफारिश  है  कि  ये  शक्तियां  तृतीय श्र पणी

 के  मजिस्ट्रेटों  की  प्रदान  की  जायें  और  यदि  ऐसा  किया  जाए  तो  परिणाम  भी  खराब  होंगे  ।  भाप  का  नस

 और

 व्यवस्था  की  स्थिति  को  नियंत्रित  नहीं  कर  पायेंगे  ।  हम  भी  सरकार  की  तरह  चाहते हैं  कि
 और  व्यवस्था  की  स्थिति  न  बिगड़े  ।  यह  एक  राजन  तिक  प्रदान  नहीं  है  लेकिन  यह  प्रश्न  देश

 2  जनतिक  स्थिरता  का  यह  देश  की  प्रमुखता  का  प्रदान है
 ।  यह  देश  को  एक  बनाए  रखने  काਂ

 प्रदान  मैं  यह  नहीं  समय  सका  कि  1970  के  बाद  तीन-चार  वर्षों  तक  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक
 ufa  tae  को  शक्ति  देने  सम्बन्धी  प्रयास  के  बावजूद  भी  अब  आप  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  स्थान  पर र  बिना

 द्वितीय  अथवा  तूतिया  दर्जा  अंकित  किए  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  प्रतिस्थापित  कर  रहे  इस
 संशोधित  प्रावधान  के  अन्तर्गत  तटीय  श्रेणी  का  मिस्र ट  भी  घारा  108,  109  तथा  110  के  अन्तर्गत
 शक्तियों  का  उपयोग  करेगा  ।

 इस  संशोधन  का  कथापि  समर्थन  नहीं  कर  सकता  में  जिसके  द्वारा  प्रथम  श्रेणी  न्यायिक
 मजिस्ट्रेट

 यी  जगह  तूतिया  श्रे णी  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  घारा  108,  109  भोर  110  के  अन्तर्गत  श
 शक्तियों  के

 प्रयोग  के  लिए  प्राधिकृत  किया  जा  रहा  हो  ।

 इसमें  एक  बहुत  बड़ी  कमी है  ।  यदि  माननीय  मन्त्री  या  सरकार  यह  महसूस
 करती  है  कि

 कोई  संशोधन  प्रस्तुत  करना  जिससे  कदी  श्रेणी  के  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  की  किसी  श्रेणी  को  खण्ड
 2  में  सम्मिलित  किया  तो  माननीय  मंत्री  को  चाहिए  कि  अध्यक्ष  से  स्थगन  लें  भोर-इस  स  बंध  में

 आवश्यक
 क  संशोधन  प्रस्तुत  करें  ।  मैं  संसदीय  कार्य  मन्त्री  से  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  ag  दलगत  प्रश्न

 नहीं
 चाहिए  ।  यदि  भाप  प्रथम  श्रेणी  मजिस्ट्रेट  के  पदकों  बदलना  चाहते  है ंतो  कम-से-कम  उसके

 ग
 बर  के  पद  से  बदलें  ।  घोड़े  के  स्थान  पर  गधा  या  खच्चर  नहीं  हो  सकता  ।  बहरहाल  मैं  इसे  संसदीय
 कायें  मन्त्री  पर

 छोड़
 उड़ता हूं  जो  पूरे  संसदीय  कार्यों  की  देख-भाल  कर  रहे  मैं  इसे  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 श्री  वेंकट  सुब्ह Geqzgy  क  सद् विवेक  पर  भी  छोड़ता हूं ं  ।  इस  प्रत  से  निबटना  उन्हीं  का  काम  है  ।

 श्री  अरावइल ने  एक  प्रदान  उठाया  था  कि  इन  मामलों  में  देर  हो  जाएगी  ।
 न्यायिक  रजिस्टर

 टों
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 ]

 के  न्यायालयों  में  न्यायिक  after  et  के  सि  मामलों को  नि  नने  के  अलावा  और  कोई  काम  नही
 जैसा कि  मापकों  भली-भांति  ज्ञात  कार्यकारी  after  टों  के  पास  न्यायालय  के  काम  के  अलावा 101

 काम  निपटाने  के  लिए  होते  हैं  ।  मु  25  सालों  से  निचले  न्यायालयों  का  अधिक  अनुभव  नहीं  क्योंकि

 अपनी  वकालत  के  आरम्भिक  पांच  सालों  तकर्मैं  1950  से  1955  या  1956  तक  न्यायालय  जाता

 उसके  बाद  मैंने  वकालत  छोड़  दी  ।  राजस्थान  विधान  सभा  का  15  बगलों  तक  सदस्य  हने  के

 इस  तथ्य  से  अवगत  हूं  ।  मजिस्ट्रेट  या  एस०  डी०  ato  कभी  सूखा  राहत  कभी  बाढ़  राहत  कार्य
 और  कभी  इलाके  के  मुआयने  के  लिए  आए  बी०  आई०  पी०  की  परिचर्या  करने  के  लिए  प्राय

 रहते  मामले  जल्दी  निपटाने  में  असमथ  रहते  हैं  ।  मेरे  मित्र  श्री  अरावइल  यदि

 शीघ्र  निपटाना  चाहते  हैं  तो  यह  न्यायिक  मजिस्ट्रेटों  के  न्यायालयों  में  ही  हो  सकता  है  क्यों

 पास  मामलों  को  निपटाने  के  सिवाय  कोई  काम  नहीं  होता  ।

 मन  इस  परिशेष  wea  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  अशंका  व्यक्त  की

 ‘ae ह  सरकार  न्यायपालिका  के  प्रगति  आदर  भावना  रखती है  ।  मैं  इस  विषय  पर  दोबारा  आ  नहीं
 a

 fi  एक  बात  याद  दिलाना  चाहता हूं  जो  हम  भूल  गए  हैं  ag  कहता  हूं  कि  आपातकाल  के  |

 पूरे  देश  400  जिला  मजिस्ट्रेटों  और  कलक्टरों  में  से  जिन्होंने  नजरबन्दी  azar  जारी किये
 की  अवधि  प्रत्येक  तिमाही  og  कहते  ' बढ़ाना  था  कि  इस  बात से  Aeyse  ह्

 fa  आपात  काल  के  हित  में  नजरबन्दी  की  अवधि  बढ़ा  दी  गई  ।”  क्या  आप  पूरे  देश में  एक  भी  जिला

 म ‘of
 farce  बता  सकते  हैं  जिसने  कहा  हो  सन तुष्ट  नहीं  इसलिए  नज़र बन्द  व्यक्ति  को  एक  सल

 are  भी  छोड़ा  गया  क्  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  जिला  मजिस्ट्रेट  सत्ताधारी  दल  की  1 उठ  अनुसार
 कार्य  करते  हैं  ।  परन्तु  चाहे  यह  दल  या  ag  दल  सत्ता  में  हमारे  पास  BS  न्यायिक  मजिस्ट्रेट
 दिल्‍ली  में  हैं  जिन्होंने  1978  में  श्रीमती  गांधी  को  छोड़  दिया  ari  ag  न्यायपालिका है  ।  चाहे  यह  दल

 सत्ता  में  हो  या  वह  दल  सत्ता  में  हो  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  तथा  न्यायपालिका  की  मर्यादा-कायम
 रखनी  चाहिए  ।  इस  सरकार  न्यायपालिका  की  मर्यादा  कायम  रखनी  ।  परकार  द्वारा
 न्यायपालिका  की  मर्यादा  हनन  प्रयास  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  लिए  मैंने  कड़ा  ar  कि  मैं  इन
 मामलों  को  न्यायिक  मिनट  टों  के  अधिक:र-क्षेत्र  में  रखने  का  प्रबल  समर्थक  हुं  क्योंकि  मूलभूत

 के  रूप  में  न्यायपालिका  क्वार्यपाश्चिका  को  अलग  रखने  का  सिद्धान्त  हमने
 % TAF Fareanr  नन

 हुआ है
 |  इसके  सम्बन्ध  में  जवाहरलाल  नेहरू  अन्य  राष्ट्रीय नेताओं  के  विचार

 नहीं क
 रना  चाहता  |

 श्री  एक  fate  जो  श्री  जगन्नाथ  tia  ने  बहुत  झिझकते  a g  पाया  और  जिस

 श्री  पाटिल  दोहराया  ag  था  कि  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  भ  और  व्यवस्था  की  समस्या को  नहीं
 ye  घर

 पते  |  वे  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति का  मूल्यों  यह  सच  हो  सकता  परन्तु

 इनका  उससे  até  सरोकार  नहीं यह
 ड

 पुलिस  के
 लिए  है  कि  वह  से  faq  पुलिस  को

 मामले  बनाने  होते  पुलिस
 को  अभियोग तैयार  करना  होता  पुलिस  को  ही  मजिस्ट्रेट की

 सन्तुष्टि  के  लिए  कागजात  पेश  करने  होते  हैं  ।  न्यायिक  मिस्र  ट  इससे  किस  प्रकार  सम्बन्ध  रखता
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 जब  आप  क कार्य  का  री  मजिस्ट्रेट  चाहत ेहैं  तो  इसलिए  कि  आप  समझते  हैं
 सका  बेहर  उपयोग

 किया  जा  सकता है  और  भाप  उसे  निर्देश  दे  सकते  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  और  उसे  कार

 वाई  करनी  चाहिए  ।  श्री  डागा  जानते  हैं  कि  बीकानेर  और  जौहरी  बाज़ार में  कितने  गोनी  चलाने

 का  आदेश  दिया  था  ।  श्री  मान  कार्यक्रारी  जो  क़ानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  की  3 aa-

 भाल  कर  रहे  हैं  तथा  गोली  चलाने  व  लाठी-चीजें  के  आदेश  में  संलग्न  को  धारा  108  09  आर

 110  के  अन्तर्गत  शवितयां  न  दी  जाएं  ।  ये  सब  कारण  हैं  कि  उन्हें  इस  विशेष  प्रक्रिया  से  दूर  रखा  जाना

 चाहिए  तथा  ये  अध  न्यायिक  कार  दवाइयां  न्यायिक  मजीद  ट  को  दे  देनी  चाहिएं  |

 श्रीमान  एक  तक  श्री  पाटिल  द्वारा  रखा  गया  था  जिसका  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा

 समर्थन  किया  गया  था  कि  घारा  478  के  अर्न्तगत  एक  उपबन्ध  हैं  जिससे  राज्यों  ने  उपबन्ध  का  संशोधन

 पहले  ही  कर  दिया  है  ।  सभा  द्वारा  संकल्प  पारित  कर  दिये  जाने  और  उच्च  न्यायालय  की  सहमति  लेने

 के  बाद  घारा  108,  109  और  110  के  अन्तर्गत  इन  अधिकारों  को  कार्यकारी  मिस्र  टों  को  सौंप  दिया

 गया  ।  यदि  कुछ  राज्यों  ने  ऐसा  कर  दिया  है  तो  व्यथ  में  इस  कानून  को  क्यों  लाया  जाए  ।  यदि  अन्य

 राज्य  ऐसा  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  करने  दिया  जाए  ।  इस  पर  रोक  कहां  है  ?  उन्होंने  बताया  कि

 उत्तर  हिमाचल  दिल्‍ली  आदि  राज्यों  ने  यह  कर  लिया  ।  पुराने  अपराध

 प्रक्रिया  संहिता  के  खण्ड  2  और  धारा  478  का  संशोधन  किए  बिना  यदि  पह  इच्छित  सभा

 केवल  एक  संकल्प  प्राप्त  किया  जा  सकता है  तो  आपके  पोस  अधिकांश  राज्यों  में  बहुमत  प्राप्त

 &
 कै  ।  यदि  वहां  के  मुख्य  मंत्री  कार्यकारी  मिस्र  को  ag  प्राधिकर  सौंपने  के  पक्ष  में  हैं  तो  वे  पुरानों

 अपराध  प्रक्रिया  संहिता  में  मौजूद  घारा  478  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  और  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  यह
 अधिकार  सौंप  सकते  हैं  और  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  को  ये  अधिकार  सौंप  सकते  हैं  तथा  सारी  बुरा

 दूर  कर  सकते  हैं  ।  समस्या  कहां  परन्तु  आप  सिद्धान्त  रूप  में  सफाई  देने  और  इसे  न्याय  संगत

 दिखाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  न्यायपालिका  कानन  और  व्यवस्था  के  साथ  न्याय  करने  में  अ

 मैं  इस  विषय  में  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  ae  =

 =  यह  मूल  सिद्धान्त  का  ।  और.यरदि  आप  इसे  इस  तरह  करेंगे  तो  मैं  इससे  सहम
 कही माननीय  मंत्री  ने  कुछ  अन्य  ज़ो  त्रिपुरा  में  जो  पश्चिम  बंगाल  में  जो  केरल

 में  हुआ,:भादि  का  हवाला  दिया  था  उन्होंनेਂ  उस  विशेष  सम्बन्ध  में  हवाला  दिया  था  फि
 न्रिपुरा नकन्ये नान त

 wa

 एक  सुझाव  था  ओर  वह  सुझाव  seals  इस  सभा में  पढ़ा  था  ।  कहा  था  कुछ  अन्य  राज्य  सरकारें  ३१1' रें  ay

 सहमत  गई  थीं  जहांतक  त्रिपुरा  का  संबन्ध  है  हम  आशा  करने  हैं  कि  पूरा  देश  त्रिपुरा में  न  बदल े।
 हरिपुरा  की  स्थिति  त्रिपुरा में  दी  रहने दें  ।  बाकी  देश  के  लिए  त्रिपुरा  आदर्श  नहीं  है  ।  जो  कुछ  त्रि

 पुरा
 में

 हुआ हम  पूरे  देश
 में

 नहीं  करना  चाहते  ।  श्रीमान  चाहे  यह  माक्तेंवादी  नेतृत्व  वाली  सरकार हो

 वामपन्थी  नेतृत्व  बुरा  हर  जगह  बुरा  चाहे यह  कम्युनिस्ट  सरकार  या  जनता  सरकार  या  wae

 सरकार  द्वारा  किया  गया  हो  ।  इसीलिए  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करूंगा  ।  मैं  त्रिपुरा  या  पश्चिम  बंगाल
 या  केरल के  बाद  में  कुछ  नह्ठीं  कह  सकता  हमें  उन  आक्रमणों  का  पता  है  जिनका  हम  केरल में  सामना
 कर  रहे  हैं  भर  हम  ही  इसके  विरुद्ध  लड़  रहे  तथा  इसीलिए  आपने  भी  वहां  के  जनवरी  180%

 विधान सभा  चनावों  हमसे  सहयोग  किया  ।  देश में  ऐसी  स्थिति ि विकसित हो  सकती  जब  सभी

 राष्ट्रवादी  शक्तियां  इन  अलोक  aia  शक्तियों  से.लड़ने  लिए  फिर  से  एक  जुट  हो  जाएंगी  ।  तब
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 देश  में  राष्ट्रवादी  लोकतांत्रिक  शक्तियां  पुनर्गठबंधित  हो  जाएंगी  ।  हमें  किसी  भी  या  प्रत्येक के  प्रति

 भावुक  नहीं  होना  चाहिए  ।  यहाँ  हम  सब  देश  भक्त  हम  देश  के  हित  में  सोचते  हैं  और  हमारे दिल  में
 देश के  प्रति  ईमानदारी  है  ।  कुछ  राजनीतिक  विचारो ंके  लिए  कभी  आप  हमारी  आलोचना  करते
 कभी  हम  आपकी  आलोचना  करते  परन्तु  देश  की  सुरक्षा  भर  अखण्डता  से  सम्बन्धित  आधारभूत

 प्रश्नों  पर  हम  सब  एक  हैं  ।  हमने  त्रिपुरा  की  रक्षा  मैं  इसे  < faq  उद्धृत  कर  रहा  हूं  ।

 केरल  में  वह  कहते  हैं  भारतीय  जनता  पार्टी  और  कांग्रेस  एक  है  ।  यहां  हम  भर  आप  एक  कहीं
 r=
 ् हम  और  ये  एक  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  देश  की  बदली  हुई  राजनीतिक  परिस्थिति  जो  अगले  वर्ष

 तक  उत्पन्न  हो  मैं  नहीं  जानता  कि  पुनर्गंठबंधन  क्या  मैं  इस  की  भविष्यवाणी  नहीं  कर

 रहा  मैं  इस  राजनीतिक  स्तर  पर  नहीं  ह  परन्तु  मैं  केवल  श्री  वेंकट  सुब्बय्या  द्वारा  त्रिपुरा  के  बारे

 में  उद्धरणों  मानों  त्रिपुरा  हमारे  लिए  उच्चतम  न्यायालय  हों  का  जवाब  देने  के  लिए  हवाने  दे  रहा

 हम  सभी  मामलों  में  त्रिपुरा  का  अनुसरण  नहीं  करेंगे  ।  वास्तव  में  हमने  त्रिपुरा  सरकार  के

 अधिकार  की  रक्षा  उसके  सत्ता  में  रहने  के  लिए  और  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  की

 नदी  उसका  स्थान  लेने  के  लिए  या  समाप्त  करने  के  लिए  ।  भगवान  जो  त्रिपुरा  में  हुआ  वह  देश

 में  कहीं  भी  न  हो  ।  यह  कोई  तक  नहीं  है  जो  कोई  आधारभूत  बन् घन कारी  प्रभाव  रखता

 विधि  आयोग  द्वारा  स्वयं  बदली  हुई  और  प्रतिष्ठित  37  वें  रिपोर्ट  का  आपने  हवाला  दिया  है  ।

 1.0  पी०  वेंकट  Gragg  श्री  यह  कोई  न्यायालय  नहीं  है  जहां  एक  रिपोर्ट  दूसरी
 है  जो रिपोर्ट  का  स्थान  ले  नेती  है  ।  रिपोर्ट  37  वीं  रिपोर्ट  है  ।  यह  कोई  सत्र  न्यायालय  का  निर्णय  नहीं

 उच्च  न्या याल थके  निर्णय  द्वारा  बदला  जा  रहा  है  ।  यह  जाने  माने  विधिवेत्ताओं  द्वारा  दी  गई  रिपो

 इसका  अथ  यह  नहीं  है  कि  41  वीं  रिपोर्ट  37  वीं  रिपोर्ट  का  स्थान  लेगी  ।  अतः  ऐसा  नहीं
 श्री  सतीश  अग्रवाल  यह  कब  ठीक  होगा  ?  जब  पिछली  आन्तरिक  आंशिक

 रिपोर्टे  उसी  राज्य  के  पहले  अधिकारी  द्वारा  ही  रूपान्तरित  नहीं  की  गई  ।  इस  संबंध  में  आपकी  सरकार
 at

 द्वारा  गठित  विधि  आयोग  ने  रिपोर्टे  को  रूपान्तरित  रिपोर्ट  को  उलट  रिपोर्टें  की

 मंजूरी  नहीं  जहां  तक  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  है  रिपोर्ट  का  अस्तित्व  ही  नहीं  यह  मूलभूत  प्रदान है  ।
 मैं  तर्को  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।  आपका  अपना  कोई  तक  होगा  ।

 खण्ड  2  के  संदर्भ  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  मैं  अन्य
 खण्डों  के  उपबन्धों  को  नहीं  उठाता  ।  अध्यादेशों  को  जारी  करने  के  सिद्धान्त  और  अनुच्छेद  123  के

 अन्तर्गत  राष्ट्रपति  द्वारा  अध्यादेश  जारी  करने  की  शक्ति  के  प्रयोग  के  सिद्धान्त  का  विरोध  करना  मेरा

 मौलिक  अधिकार  aa  भी  है  कौर  तब  भी  है  मैंने  उसका  बुनियादी  तौर  पर  विरोध  किया  ।  मैं  इसका

 शुरू  से  ही  विरोध  करता  रहा  हूं  ।  उस  आधार  पर  मैं  इसका  विरोध  करता  विधेयक  के  अन्य

 खण्डों  का  संदेश  न  देते  हुए  मैं  खासकर  खण्ड  2  का  विरोध  करता  गौर  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  देते

 समय  कोई  अकाट्य  कारण  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  कोई  सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  दिया  कि  सात  साल बाद
 1 | यह  पतनोन्मुखी  कदम  क्यों  उठाया  जा  रहा  है। भब अब  हम  1980  में  आपकी  सरकार ने ae

 आयोग की  सिफ़ारिशों  के  आधार  विज्ञप्ति  के  आधार  गवाहों  की  सुनवाई  के  आधार

 जाने  माने  विधिवेत्ताओं
 और  उच्चतम  न्यायालय  बार  एसोसिएशन  तथा  पूरे  देश  की  बार  एसोसिएशन

 वकीलों  और  अधिवक्ताओं  की  राय  के  आधार  पर  1973  में
 कानून

 का  संशोधन  किया
 था  |
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 दण्ड  या  )  fa  qua 18  sa
 Uh

 er  बनाया  है  तथा
 iz

 को  न्यास recite
 से  पृथक  करने  के

 ||  चेष्टा  r |  कर  रही  है  और  य यह  शक्ति  न्यायिक सिद्धान्त  को  निदेशक  सिद्धान्तों  में

 मजिस्ट्रेटों को  देना  चाहती  यह  कदम  अधोगति  का  इसलिए  मैं  सरकार  के  रवैये की

 दृढ़तापूर्वक  नि  नन्दा  करता  हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  तथा  सभा  से  अपील  करता हूं  कि  वे  मेरे इस
 संकल्प  को  दलीय  सम्बन्धों  पर  ध्यान  दिये  बिना  स्वीकार  जिसके  लिए  मैं  सभा  का  aa अनुमोदन
 चाहता  हूं

 मैं  श्री  सतीश  भ्रग्रवाल  द्वारा  उठाई  गई  एक  बात  को श्री  पी०  बेंकटसुब्बय्या
 स्पष्ट  करना  चाहता हूं  ।  उन्होंने  बताया  कि  कार्यकारी  मिस्र  टों  के  विभिन्‍न  at  हे  ।  मैं  सम  भत्ता

 हैं
 कि  वह  पुरानी  रिपोर्ट  का  उल्लेख  कर  रहै  परन्तु  इस  समय  जैसी  स्थिति  है  कार्यकारी

 मजिस्ट्रेटों में  वशिष्  वर्ग  नही ंहैं  ।  मजिस्ट्रेटों में  कोई  at  Sarat  तीन  के  मजिस्ट्रेट

 नहीं हैं  ।  मेरी  सूचना  के  अनसार  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  कौर का  मिस्टर हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  मैं  श्री  सतीश  अग्रवाल  के  संविधिक  संकल्प  को  सभा में  मतदान

 के  लिए

 प्रश्न यह  है  :

 यह  राष्ट्रपति  द्वारा 23  1980  को  जारी  किये गये  दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  अध्यादेश  1980  (1980  का  अध्यादेश  संख्या  12)  का

 निरनुमोदन  करती

 लोक  सभा  मसें  मत  विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  6.44  Ho  qo

 पक्ष में

 श्री  सतीश

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु

 श्री  निरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  9  1980.0

 श्री  मुकुन्द

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  ए०  के०

 डा०  सरदार

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायफल  श्री

 ह  विपक्ष  में

 सत-दीवान  6  स०  पृ०

 श्री  काजी  जलील

 आनन्द  श्री

 भकिनीड्‌ प्रसाद राव, श्री पी० प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  भार०  To  एस०
 न

 श्री  जेवियर

 बालेश्वर  श्री

 श्री  दलीप  सिंह
 बीरेन्द्र  सिह  श्री

 चरणजीत  श्री

 चन्हाण, श्री एस ० श्री  एस०  बी ०

 श्रीमती  विद्या

 चिगंयाग  श्री

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान
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 18  1902  दण्ड  प्रा  क्रिया  संहिता  विधेयक

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  मूलचन्द

 श्री  सी०  टी०

 डगर  श्री
 फर्नानन्‍्डीस, श्री ओस्कर श्री  ऑस्कर

 श्री  वी०  एन०

 श्री  भेरावदन  Fo

 श्री  अशोक

 गिरिराज श्री

 श्री  एन०

 ,  श्री  बृद्धि  चन्द

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्र

 कष्ट  श्री

 श्री  गंगा घर एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिजु

 श्री  बनाए  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 थ्री  भ्रानन्द
 गोपाल

 श्री  बी०  के०
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  9
 1980

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  कुमार

 श्री  कातिक

 पांडे श्री  कृष्णचन्द्र

 डा०  वसन्त  कुमार

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  ए०  zo

 श्री  बालासाहिब  लिखे

 श्री  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  उत्तम राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता राम

 श्री  के ०
 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी ०
 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  उसम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  जून

 प्रो ०  नीमला  कुमारी

 श्री  बी  ०

 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  काली  चरण

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  श्री  पी०
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 18  1902  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 सिंह  श्री  के०  पी०

 पैरो  श्री  श्रार०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  श्रीमती

 att

 तपेश्वर  श्री

 श्री  साबांग

 तैयब  श्री

 प्रो०  Fo
 ia

 श्री

 श्री  राम  नारायण

 श्री

 श्री  आर०

 वेंकट  श्री  पी०

 वीरभद्र श्री

 श्री  गिरधारी लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह

 ',  छा०  गौतम

 जल

 श्री

 उपाध्यक्ष महोदय  :  शुद्धि  के  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा

 पक्ष में  :  20

 विपक्ष  में  100.

 ह  प्रस्ताव  अस्वीकृत
 उपाध्यक्ष  महोदय :  मत  विधेयक  पर  विचार  करने के  प्रस्ताव  सम्बन्धी  eater  पर

 विचार
 किया

 qaTt  किया  जायेग
 |

 द
 favafafiea  २ सदस्  पो  मतदान में भाग  लिया  +

 विपक्ष  में  :  ae  एम ८  ar  राव

 न  बी०  सिदनाल
 श्री  शंकर  tra  पाटिल
 श्री  सी०  पलानी  छप्पन
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 ब  अधिया  et
 fee  9  1980

 —

 भो  मूलचन्द  डागा
 :

 हैं घ्रपने  संशोधन  को  वाਂ वापस  लेने
 के  लिए

 सभा
 से  अनुमति

 चाहता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्या  सभा  श्री  डागा  को  अपना  deine  लेने की  अनुमति

 देती है  ।
 सदस्य  :  aay) नीय  सदस्य  ett

 कुछ  माननीय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 सशुल्क
 सच  aley  पढे

 त
 संबोधन

 को

 सना  में

 बता  क

 लिए  रखता  हूं
 :

 प्रश्न  यह

 ग्रीक  दण्ड  i  लर्न  |  संहिता  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  एक

 प्रवर  समिति
 को  are  ता  जाये  रि जिसमें

 12  सदस्य
 अर्थात

 :--

 1.  श्री  बनवारी  लाल

 2.  प्रो० त्न  दण्डवते

 ऊ
 तौ  en  है कुमार  गंगवार

 4.  श्री द urn ऋण  कुमार  गोयल

 श्री  निहाल सिह  जैन

 6.  डा०  कण  fag

 श्री  विक्रम  महाजन
 8.  श्री  टी०  नागरत्नम

 9.  श्री  जून  सेठी
 10.

 श्री
 aufere

 शास्त्री
 11.  श्री

 12  श्री  मूलचन्द  डागा

 कौर  इसे  31  1981  तक  प्रतिवेदन  देने  को  कहा  जाये  ।”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gate

 6-47  स०  पण मत-विभाजन

 पक्ष में

 श्री  सतीश

 श्री  जी०  एम०
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 18  1902  ave  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक
 न  ee  ee

 श्री  पला दा

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु

 श्री  निरेन
 श्री  सुधीर

 श्री  मतिलाल

 श्री  एन०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकन्द

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  रतन  सिंह

 श्री  ए०  क े०

 डा०  सरदीशਂ

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 विपक्ष में

 6.47  स०  qo
 ane  विमानन

 आनन्द  श्री

 TS,  श्री  एस०  भार०  ए०  एस० ६

 श्री  जेवियर

 श्री  डू मर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी०
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 9  1980 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 श्री  परसराम

 श्री
 दिलीप  सिंह

 बीरेन्द्र सिह  श्री

 ह — 3  श्री

 श्री

 चब्हाण, श्री एस० बी० श्री  एस०  बी०

 चिगंयाग  श्री

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  संतोष  मोहन

 ait  सी ०  ao

 शुगर  श्री

 श्री  बी०  एन०
 श्री  भेरावदन  Fo

 श्री  भ्र शोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 } श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण
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 मल्लिका जु  श्री

 श्री  श्रान्त  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के ०

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  कुमार

 श्री  कातिक

 ',  श्री  सी०

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 श्री  चिन्तामणि

 श्री राम  प्यारे

 qtfea,  श्री ए०
 टी०

 श्री  बाला साहिब  लिखे

 श्री  च  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  उत्तम  राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेन

 श्री  शान्ता राम

 श्री  के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला
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 क

 श्री  खरीद  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  अबू न
 प्रो ०  नीमला  हमारी

 HUTA,  श्री  बी०

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  काली  चरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  नंद  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 छवि  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 fag  श्री  के०  पी०

 श्री  आर०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबंस  श्रीमती

 श्री

 तपेश्वर  fag,  श्री

 श्री  सा बंग

 तैयब  श्री

 प्रो०  के ०  के ०

 श्री  भाऊसा  हब

 श्री  राम  नारायण

 श्री  मधुसूदन

 श्री  आर०

 श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद
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 डा०  गौतम

 जैल  fag,  श्री

 जेनुल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा

 च
 21

 में  :  102

 संशोधन  अस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  अब  मैं  श्री  ए०  के०  राय  द्वारा  पेश
 किए  बद  हदीश

 संख्या  10  को

 विचार  रखता  हूं  ।

 प्रश्न यह  है  :
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  एक

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसमें  12  सदस्य  अर्थात

 1.  श्री  कृष्ण  चन्द्र

 2.  श्री  मुकन्द  मंडल

 3,  श्री  सनत  कुमार मंडल

 4,  श्री  मन्नी  लाल

 5.  श्री  रामस्वरूप राम

 6.  श्री  भोला कांत

 7.  थ्रो  अमर  राय  प्रधान

 8
 श्री अजीत: श  allele

 9.  श्री ग  wel
 10.  sarge

 सोलंकी 11.  श्री  सुन्दर  और

 12,  श्री  पी०  र
 और  इसे  26  1981  तक  4U afater  देने को  कहा  जाय  14.0

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar

 मत  विभाजन  संख्या :
 8

 6.3  स०  प०

 पक्ष में

 श्री  सतीश

 श्री  जी०

 ‘say  मोहसिना  किदवई  ने  विपक्ष  में  मतदान  किया
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 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु
 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  निरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकुन्द

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूपचंद

 श्री  रतन सिह

 श्री  To  Fo

 डा०  सरदार

 श्री  प्रतीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री
 ि न  रा

 विपक्ष में

 मत  विभाजन  संख्या  :  8  6.3  £ : हू  पूँछ

 श्री  काजी

 आनन्द  श्री

 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  भार०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी०

 श्री  परसराम
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 नायक  काका

 श्री  दली  पीसीयू

 बीरेन्द्र  सिह  श्री

 श्री

 श्री

 एस०  बी०

 ग
 श्री

 थो
 eas To

 11०  ए०  गनी  खान

 अजीत  सिंह

 बाकी  ioe

 श्री  संतोष मोहन

 श्री  ato  टी०

 श्री

 डुंगर  श्री

 श्री  बोरकर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  क े०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री

 at  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना
 श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महावीर  श्री
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 श्री  लक्ष्मण

 श्री  .

 श्री  अनन्त  राहुल

 श्री  राम  नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  क े०

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  मार

 श्री  कातिक

 पलानी  श्री  सी  ०

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 att  चिन्तामणि

 श्री  रामप्यारे

 श्री  ए०  टी ०

 श्री  बाला  साहब  लिखे

 श्री  चन्द्रभान  भ्राठरे

 श्री  शंकर  राव

 श्री  उत्तम राव

 श्री  वसन्त  राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता राम

 श्री  के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी०

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  ato  नरसिंह
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 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 रेड्डी  ,  श्री  पी०  संकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  wT  न

 श्री  नाथूराम

 श्री  बी०

 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  कालीचरण

 श्री  पी ०

 श्री  एस०  बी०

 श्री  के०  पी०

 श्री  भार०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  श्रीमती

 सुन्दर  श्री

 श्री  erat

 तैयब  श्री

 site  के ०  के०

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  रामना  रायण
 श्री  मधुसूदन

 श्री  आर०

 वेंकट  श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 267.
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 श्री  गिरधारी

 श्री  राम  सिंह

 डा०  गौतम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रुद्ध  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार  रहा  :

 पक्ष में  :  102

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  में  और  aalaat  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  |

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  |

 भत  बिभाजत्त
 संख्या  :  6.58  स०  प०

 पक्ष में

 श्री  काजी  जलील
 आनन्द  श्री

 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 अप्पाला  श्री  एस०  आर०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  ज़०  alo

 श्री  परसराम

 oa  ०  weit atone  श्री

 ee ee  अ

 *निम्न  सदस्यों  ने  भी  विपक्ष  में  मतदान  किया  :

 श्रीं  जैल सि हू

 श्री  कृष्ण  दत्त

 डा०  प्रताप  बाघ
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 श्री  एस०  बी०

 arta  श्रीमती  विद्या

 चिंग याग  श्री

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनीखान

 श्री  मूलचंद

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  aro  Zo

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री

 श्री  श्रोस्कर

 श्री  बी०  एन ०

 श्री  भेरावदन  Fo

 श्री  एन०

 श्री  वर्दी  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्षमण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 श्री  गंगा घर  एस०

 क्लूम  कृष्ण  श्री

 श्री  क े०

 महेन्द्र  att

 श्री  सुनील

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिजु न  श्री

 श्री  अनन्त  रामुलु
 म

 *गलती  x  Tet  में  मतदान  कर  ert  ।
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 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  क े०

 श्री  पी०

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 श्री

 श्री  रामप्यारे

 Uo  dio

 श्री  बाला साहिब fae

 श्री  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  वीरेन्द्र
 श्री  जनादेश

 श्री  शांताराम

 टीके के  ०
 प्रसन्न  श्री  एस०  एन ०

 श्री  एस०  ठी ०

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 att  पी०  alo  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरिशचन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वें  कट

 सतीश  श्री

 श्री

 श्री  नाथूराम

 श्री  बी०
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 श्री  चिरंजीलाल

 श्री  कालीचरण

 श्री

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 श्री  दामावतार

 श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 सिंह  देव  श्री  के०  पी०

 श्री  सी ०  एम०

 सुखबंस  श्रीमती

 तपेश्व  श्री

 श्री  साबांग

 aaa  श्री

 प्रो०  के०  क े०

 श्री  भाऊ  साहिब

 श्री  मधुसूदन
 श्री  आर०

 श्री

 श्री  चन्द्रदेव प्रसाद

 श्री  फूलचंद

 श्री  रामलाल  प्रसाद

 श्री  रघु माथ सिह

 श्री  शिवचरण

 श्रीमती  ऊषा

 श्री  वी  ०  एस०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 गलती  से  पक्ष  में  मतदान  कर  fear
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 डा०  गौतम

 जेल  fag,  श्री

 जैनुल  श्री

 विपक्ष
 में

 मत-विभाजन  6-58  म०  प०

 श्री  सतीश

 ada,  श्री  पलास  -

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु

 श्री  अशोक

 श्री  निरेन

 शिरि  श्री  सुधीर

 श्री  मतिलाल

 श्री  एन ०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  मुकन्द

 मसुदल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूपचंद

 श्री
 रमनसिंह

 श्री  ए०  के०

 डा०  सरदीश

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  कार  एस०

 सुण्दर  श्री

 श्री  आर०  एन ०

 wl  रवीन्द्र

 जायफल
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 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत-विभाजन  का  परिणामो  इस  प्रकार  रदा :

 पक्ष में  :  96

 विपक्ष  में  .  22

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  tt
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  विधेयक  पर

 खण्डवार  विचार
 किया  जाएगा  ।

 खण्ड

 श्री  जी०  एम०

 vidi  niaieals

 ||

 पृष्ठ  1,  पंक्ति 7,  “108”  लोप  किया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  कया  आप  उपमा  संशोधन  रख  रहे  हैं

 श्री  मूलचन्द  डागा
 :

 जी  नहीं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  एक  फिर  सरकार  से  तथा  सभा  से  निवेदन  करता  हू  कि

 दलीय  सम्बन्धों  से  ऊंचे  उठकर  इस  बात  पर  ध्यान  ँ  कि
 स्थानिक  मंजिन्दर

 ef
 को  दी  जाने  वाली

 शक्तियां  कार्यकारी af मजिस्ट्रेटों  को  न  दी  जाए  सत  का  में  पालिका  मैटर  न्यायपालिका  को

 पृथक  रखने के  लोकतन्त्रीय  सिद्धान्त  को  समाप्त  क  कक  क  ख  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बनातवाला के  संशोधन  संख्या  7  को  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता हूं  ।
 प्रश्न यह  है

 1,  पंक्ति  7

 “108”  लोप  किया  जाए  |

 *निम्न  सदस्यों  ने  भी  मतदान
 में +

 भाग  लिया  ।

 पक्ष में  :  श्री  कातिक  उरांव

 श्री  डू मर लाल  बैठा

 श्री  कृष्ण  दत्त

 उमराव  पाटिल

 श्री  गिरराज  सिंह

 श्री  राम  fag  यादव

 श्री  सुन्दर  सिंह

 श्री  प्राण  एस०  पैरो

 श्री  अशोक  गहलोत
 विपक्ष  में  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत

 श्री  रामावतार

 श्री  सुनील  मंत्रा
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 cS as,  का

 लोकसभा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  सं०  :  16  -  7.01  म०  पृ०

 पक्ष  में

 श्री  सतीश

 श्री  जी०  एम०

 बमंन, श्री पला श्री  गला दा

 श्री  सैफुद्दीन
 प्रो०  मधु

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  निरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  fo

 श्रीमती  शीला

 श्री एम  ०  एम ०
 श्री  सुनील

 मसुदल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप चन्द

 श्री  रतन सि हू

 श्री  ए०  के०

 डा०  सरदार

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 विपक्ष में

 अब्बा ०,  श्री  काजी  जलील

 आनन्द  श्री

 अकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 +गलती  से  पक्ष  में  मतदान  कर  दिया  |
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 श्री  एस०  भार०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डूमर  लाल

 श्री

 भारद्ाज, श्री परसराम श्री  परसराम

 बीरेन्द्र सिह  श्री

 चन्द्रशेखर श्री
 चरणजीत श्री

 श्री  एस०  alo

 ee  eae  क ु

 att

 श्री  Yo  बी० ए०  गनीखान

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  मूलचन्द
 a ny ig —

 श्री  सन्तोष  मोहन

 श्री  सी०  टी  ०

 श्री

 डुंगर  श्री

 श्री  ओस्कर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  ata

 श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र
 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगा घर  एस०
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 कृष्ण  मूर्ति  श्री

 श्री  के०

 मलिक  श्री  लक्ष्मण

 मल्लिकार्जुन  श्री

 श्री  अनन्त  राहुल

 थी  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ
 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०  के०

 श्री  भ्ररूणकमार

 श्री  कातिक

 श्री  सी  ०

 श्री  कृष्णचन्द्र
 श्री  चिन्तामणि

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  ए०  टी०

 श्री  बालासाहिब  faa

 श्री  चन्द्रभान  आकरे

 शंकर राव

 श्री  उत्तम  राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  दनादन

 श्री  शांताराम

 श्री  क े०
 श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी०

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  ato  नरसिंह

 श्री  उत्तम
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 श्री  भोला

 श्री  हरीदा  fag

 पी०  विकट

 सतीदा प्रसाद  श्री

 श्री  जून

 श्री  नाथूराम
 दां करा नन्द  श्री  बी  ०

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  कालीचरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  नन्दकिशोर

 श्री  हरिकृष्ण

 श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 सिंह  श्री  के०  पी०

 श्री  भाई  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखवंत  श्रीमती

 सुन्दर  श्री

 तपेश्वर  श्री

 श्री  साबांग

 तलब  श्री

 प्रो०  के  ०  के  ०

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  राम  नारायण

 वैराले  श्री  मधुसूदन

 श्री  कार
 वेंकट  श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधार  लाल

 डा०  प्रताप
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 श्री  राम  सिह

 डा०  गौतम

 जेल  श्री

 जेनुल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत-विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार  रहा

 पक्ष में  :  21

 विपक्ष में
 :  102

 अस्वीकार  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय :  अब  मैं  खण्ड
 2

 को  मतदान  के  लिए  रखता
 हूं

 :

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक का  अंग  बने  प

 सभा  में  मत  विभाजन हुआ  ।

 मत-विभाजन  संख्या  11  7.04  म०  To

 पक्ष में

 श्री  काजी  जलील

 आनन्द  fag,  श्री

 अकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  कार  Wo  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 पर्व  सी
 ho

 oft  चली  ता
 ee नन  es  oe  अ  नि  : - a

 *  निम्न  सदस्यों  न  at  मतदान  ह भाग aT  या  ;

 पक्ष में  :  श्री  मुकंद  मंडल

 facet में  श्री  भेरावदन  के०  गधघावी

 श्री  महावीर  प्रसाद

 श्रीमती  सुशीला  कौल
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 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 चन्द्रशेखर  fag,  श्री

 चरणजीत  at

 श्री  एस०  ‘ate

 श्रीमती  विद्या

 चिगंयाग  श्री

 श्री  To  बी०  ए०  गनी  खान

 श्री  अजीत  सिंह

 sit  मूलचन्द

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  सी०  टी ०

 श्री  गिरधारी  लाल

 डुंगर  श्री

 श्री  ओस्कर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  क े०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण
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 मल्लिका जु  श्री

 श्री  अनन्त  रामुलु

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  क े०
 श्री  पी०

 श्री  प्रमुख  कुमार

 श्री  कातिक

 श्री  सी ०

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  चितामणी

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  ए०  टी ०

 श्री  बालासाहिब  fart

 श्री  चंद्रभान  भ्राठरे

 श्री  देकर

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता राम

 श्री  क े०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वीं०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री
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 श्री  जन

 श्री  नाथूराम
 श्री  बी  ०

 श्री  नंद  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  ato

 सिंह  श्री  के०  पी०

 एस०

 श्री  सी०  एम०

 श्रीमती

 तपेश्वर  श्री
 ,  श्री  सा बेग

 श्री
 प्रो०  के०  Fo

 श्री  भाऊ  साहिब

 श्री  राम  नारायण

 वेराले, श्री मधूसू श्री  wag

 वेंकट  श्री  आर०
 श्री पी  ०

 वीरभद्र श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह
 डा०  गौतम

 जैल  श्री

 जैनुल  श्री

 विपक्ष में
 श्री  सती दा

 श्री  जी०  एम ०

 श्री  पलाश
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 pee  EO

 श्री  से  बुद्दीन

 प्रो  ०  मत

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  निरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकन्द
 श्री  सैयद

 श्री  रतन सिह

 श्री  ए०  Fo

 डा०  सरदार

 श्री  हरजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 सुन्दर  श्री

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री
 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यघीन  मत-विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार  रहा

 पक्ष में  101

 विपक्ष  में  :  22

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड 3

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 8  पृष्ठ  2,  पंक्ति

 gaat  जिला  मजिस्ट्रेट  सेਂ  लोप  किया  जाये
 :

 —

 *  श्री  सुन्दर  सिंह  ने  भी  विपक्ष  में  मतदान  किया  ।
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 ars  प्रक्रिया  संहिता  सीधे यक 8  1902
 a ण  ुल्‍ुल्‍ुएअइएअल्‍एएएस्‍एएएएल्‍एल्‍ल्‍

 हे  रूश्द

 12  और  13--

 a  गीत  मंजूरी  देने  से  पूर्व  ठ  कर  सकेगाਂ  को रा  के  अन्तर्गत

 लोप  क्रय  at

 केन्द्रीय  सरकार इस  समय  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  153  के  अधीन  शक्ति

 तथा  राज्य  सरकारों  के  पास  है  ।  अब  इस  शक्ति  को  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  दिये  जाने  का  प्रस्ताव

 2  प  मत  के  समुदायों  का  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  अनुभव  रहा  कि  उन्हें  स्थानी
 श्रथिकारियों

 के

 गर  दवे प्रभाव Awa 4 t arr  दबाव  के  कारण  कष्ट  उठाना  पड़ा  |  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  सरक

 दलित  लोगों  एवं  अल्पमत  समुदायों  के  प्रति  वचनबद्ध है  |  मेरा  सरकार  से  निवेदन  रकम  जिला

 मजिस्ट्रेटों  को  यह  शक्ति  भ्रनावश्यक  रूप  से  न  दी  जाये  जिन  पर  कि  स्थानीय  दब
 aval &T ao fx;

 प्रभाव

 है  कि  वर्तमान पड़ना  सरल  है  अंतर्निहित  व्तेंमान  संरक्षणों  को  बना  रहने  मेरा  मत

 बिगड़ी  हुई  स्थिति  भी  इसकी  अनुमति  नही  देती ।

 उपाध्यक्ष महोदय :  मैं  अब  श्री
 बनात वाला  खण्ड

 3  पर  रखे  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान

 लिए  La  हर  ड

 प्रश्न यह  है

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  g9—

 जिला  मजिस्ट्रेट  कोਂ  लोप  किया  जाये

 पष्ठ  2,  2  att

 (1)  के  अंतर्गत  मंजूरी  देने  से  ga  जिला  मजिस्ट्रेट  कर  सकेगाਂ  को

 लोप  किया  जाये

 दीर्घाएं  खाली  कर  दी  गई  हैं  ।

 लोक  war  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  सं  ०  12  7.10  Ho  To

 पक्ष  में

 श्री  adler

 श्री  जी०  एम ०

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  AT

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  वीरेन

 श्री  सुधीर
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 यतल्‍तयंਂ

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुक्ति

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  रतन सिह

 AT  एक  के ०

 डा०  सरदीश

 श्री  प्रतीत  कुमार

 श्री  रामावतार
 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 विपक्ष  में

 अ्रब्बासी, श्री श्री  काजी  जलील

 area  श्री

 अंकित डू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  भार०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 बालेश्वर  श्री

 श्री  Fo  सी०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिंह

 वीरेन्द्र  सिह  श्री

 चन्द्रशेखर  श्री

 चरणजीत  श्री

 श्री  एस०  बी०

 श्रीमती  विद्या

 चिगंयाग  श्री
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 श्री  ए०  बी०  ए०  गनीखान

 श्री  sara  सिंह

 श्री  म  लचन्द

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री
 शॉल

 हॉग

 att रि  रो  लाल

 पलकों

 फर्नान्डीस, श्री श्रोस्कर श्री  प्रोस्पर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  क े०

 श्री  अशोक

 शिरिराज  श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  विधि  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगाघर  एस ०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिका  श्री

 श्री  अनन्त  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री
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 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  कुमार

 श्री  कातिक

 श्री  सी ०

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  ए०  टी०

 श्री  बालासाहिब  लिखे

 श्री  चन्द्रभान  प्यारे

 श्री  उत्तमराव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  वास्ता राम

 श्री  के०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन ०

 श्री  एस०  टी ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  fag

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  fag,  श्री

 श्री  अपना

 श्री  नाथूराम

 श्री  ato

 श्री  चिरंजीलाल
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 को थ ee

 श्री  काली  चरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी ०

 श्री  के०  पी०

 श्री  आर०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  श्रीमती

 सुन्द  at

 तपेश्वर  श्री

 श्री  साबांग

 aaa  श्री

 प्रो०  के०  के०

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  राम  नारायण

 que,  श्री  मधुसूदन

 श्री  कार

 वें  श्री  पी०

 वीरभद्र  fag,  श्री

 श्री
 गिरधारीलाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  fag

 डा०  गौतम

 जल  श्री

 जैनुल  श्री
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  भ्रध्यघीन  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा

 पक्ष  में  :  22

 1  104

 संजोकर  अस्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 अंग
 बने  ् | afi  खण्ड  31 विधेयक  का  3

 लोक  सभा में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  संख्या  ्  7.14  म०  पृ०
 v

 श्री  काजी

 श्री

 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  tio

 भ्र प्पा ला  श्री  एल०  आर०  To  एस०

 पक्ष में

 श्री  जेवियर

 श्री  ड  मर लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री ने०  Ato

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीपसिंह

 बीरेन्द्र सिह  श्री

 श्री

 चरणजीत सिंह  श्री

 चग्हण, श्री एस० वी ० श्री  एस०  बी०

 मती  विदा friar को
 थ्री  2 fe  रबी  Yo  गनी  खान

 दांभी श्र

 *निम्न  सदस्यों  ने  किया

 पक्ष में  at  उत्तम  राव  पार्टी

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  और

 श्री  सुन्दर  सिंह

 विपक्ष  में  :  श्री  रूपचंद  पाल

 3c¢8
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 श्री  मूलचंद

 श्री  संतोष  मोहन

 et  ato  टी०

 श्री गिरधारी लाल
 ल सिल «ी

 डूंगरसिंह श्री
 फर्नाडीस wal  ठोस  नमा  भद्रलोक  थ

 श्री  बी ०  एन  ०
 sverrst oft Serres arr  Ses WAG, Al HUA सा  AIAG  के०
 wera} or  oe पका Tel, करा  भरक

 श्री
 SEUSTUUSUST नमा  पशु
 whathra ot’  mee

 ee  okt  oe  ae Al  ale  चन्द्र

 श्री  af

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगाधर एस एस०

 सुम  कृष्ण

 श्री  के०

 श्री

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिका जु  श्री

 fast,  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  कुमार

 श्री  कातिक
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 आट  लााायवययणतयल्‍यल्‍एयएक्‍ल्‍एए।ए।ए।ए "'

 श्री  सी ०

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  राम  प्यारे

 qtfea,  श्री ए०  टी ०

 श्री  बालासाहिब  fag

 श्री  देकर  राव

 श्री  उत्तम  राव

 की  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता  राम

 श्री  क े०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी०

 श्री  रामस्वरुप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वी ०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  सरज ून

 श्री  नाथ  रामे

 शंकरानन्द, श्री वी ० श्री  वी  ०

 श्री  कालीचरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  नन्दकिशोर

 शास्त्री श्री  हरिकृष्ण

 श्री  पी०
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 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विषयों

 श्री  एस०  बी०

 सिंह  श्री  के०  पी०

 पैरो  att  आर०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  गोमती

 श्री

 तपेश्वर

 श्री  पा बेग

 टोमी  श्री

 प्रो०
 कठ

 Fo
 श्री

 Provéh,  eft  cry  arcram

 श्री  मधुसुदन

 श्री  भार  ०

 [,  श्री  पी०
 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  रामसिंह

 डा०  गौतम

 जल  श्री

 श्री

 विपक्ष  में

 श्री  सतीश

 श्री  जी०  एम०
 श्री  पलाश

 श्री
 सैफुद्दीन

 प्रो ०  मधु

 श्रीमती  प्रमिला

 निरेन  श्री

 गिरि  श्री  सुधीर

 श्री  मिला
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 sty  एन ०  ई०

 श्री  योगेन्द्र

 श्री  एम०  ए०

 श्री  सुनील

 मंडल श्री  मुकन्द

 मसुदल  श्री  ae

 प्रो० रूप  we

 श्री  रतन सिह

 श्री  To  क े०

 डा०  सरदीश

 श्री  प्रगीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायफल  ist

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि के  अध्यधीन मत  विभाजन  का  परिसर  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष में  :  101

 विपक्ष  में  :  23

 द

 खण्ड  विधेय
 ig:  -~nw

 खण्ड 4

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  4  में  कोई  संशोधन  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 लोकसभा में  मत  विभाजन  हुआ ।

 मत-विभाजन  संख्या  :  14  7.17  स०  पृ०

 qa  में

 श्री  काजी  जलील

 आनन्द  श्री
 अ  मदक

 न्प्घ्ी  हरिनाथ  मिश्र  ने  भी  पक्ष  में  मतदान  किया  |
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 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  भार०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री जे०  सी०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिंह

 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 चब्हाण, श्री एस० श्री  एस०  बी०

 कि
 ता

 चिंग यांग
 Sia  श्री

 i ee i ala, Hl To श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  लान

 श्री  मूलचन्द
 श्री  सन्तोष  मोहन

 श्री  सी०  दी ०

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्र

 श्री  बो  ०  एन  ०

 श्री  भेरावदन  के ०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि
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 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम कृष्ण  श्री
 श्री  के०

 मुताबिक  श्री
 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिका जु  श्री

 श्री  अनन्त  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  के०

 श्री  अरुण  FATT

 श्री  कातिक

 श्री  सी०

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  to  टी  ०

 श्री  fad

 श्री  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  शंकर राव

 श्री  उत्तम राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता राम
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 विलग

 विधेयक

 श्री  क े०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 Al  एस०  टी ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  के०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  awa

 श्री  नाथूराम

 श्री  बी०

 श्री  कालीचरण

 श्री  मुन्दर

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी ०

 सिंह  शी  Fo  पी०

 श्री  भार०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  श्रीमती

 तपेश्वर

 सुन्दर  श्री

 श्री  साबांग

 तैयब  श्री

 प्रो ०  क ेo  के  ०

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  राम  नारायण
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 श्री  मधुसूदन

 श्री  कार

 वें  श्री  पी०

 श्री

 श्री  गिरधारीलाल

 डा०  प्रताप

 श्री  रामसिंह

 छा०  गौतम

 जेल  fag,  श्री

 जैनुल  बद्र  श्री

 विपक्ष में
 श्री  सतीश

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन
 प्रो०  मधु

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  नीरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 att  एन  ०  ई०

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम ०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकुन्द

 मसुदल श्री  से  ग्रह
 प्रो०  रूप चन्द

 श्री  ए०  Fo

 डा०  सरदार

 श्री  मजीत कुमार
 रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  wr
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार

 पक्ष  में  103

 विपक्ष  में  :  21

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 खण्ड

 att  भोगेन्द्र  का  z
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ

 पंक्ति  29  से  33  के स्थान  पर
 निम्नलिखित  प्रस्थापित  किया  जाये  :--

 मृत्यु  या  HISTLA  कारावास  स
 नीय  अपराध  के  लिए  पहले  दोषसिद्ध  किया

 गया  तो  वह  ऐसे  न  छोड़ा  जायेगा  ्  (5)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  33,

 के  पश्चात  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  feat

 या  व्यबसाय  संघों  के  विवादों  या  किसी  ad  के  लोगों  की  सामूहिक
 मांगों  सम्बन्धी  आन्दोलनों  से  सम्बद्ध  मामलों  में  के  सिवाय  बा  (16)

 श्रीमान  यहां  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  जो  संशोधन  किया  जा  रहा

 रहा  है  उसमे ंनई
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  भावना  का  उल्लंघन  होता  है  क्योंकि  प  खण्ड  5  के

 अन्तर्गत  किसी  ऐसे  व्यक्ति  की  जिसका  अपराध  साबित  न  हुआ  हो  जमानत  पर  रिहा  करना  कौर

 अधिक  कठिन  बना  दिया  गया  है  ।  उस  अवस्था  में  मैंने  एक  छोटा  सा  संशोधन  प्रस्तुत  किया है

 ऐसा  अपराध  कोई  संघ  य  अपराध  है  और  वह  मृत्यु  आजीवन  कारावास  या

 सात  वर्ष  या  उससे  अधिक  के  कारावास  से  दंडनीय  किसी  अपराध  के  लिए  पहले

 सिद्ध  किया  गया  या  वह  किसी  अजमानतीय  ate  संज्ञेय  भ्रपराध  के
 लिए

 दो  या  अधिक

 भ्रवसरों  पर  पहले  दोषसिद्ध  किया  गया  है  तो  वह  ऐसे  न  छोड़ा

 इस  संशोधन  का  विधेयक  में  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  छ  H aT  सात  बह
 amy  ले  कि  यह  बहुत  खतरनाक  है  ।  मान  लीजिये  कि  किसी  व्यक्ति  को  ate  ft  ठहराया  गया  हो
 या  उसे  एक  महीने  की  कड़ी  सजा  या  साधारण  सजा  या  दो  महीने  की  कड़ी  सजा  या  साधारण

 सजा  दी  गई  aI—ae  यहीं  मान  लो  कि  कड़ी  सजा ही  दी
 दी

 गईं
 हो-तोड़ा  फिर  उस  व्यक्ति  को न्

 क
 निम्नलिखित

 सल
 रस्मों  ने  क भाग

 पक्ष  ह ०  श्री  पी०  नामग्याल

 विपक्ष  में  :  श्री  रतन  सिंह  राजदा
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 ब  ——————  ee  en

 दोषी  हो  जाने  पर  उसे  किसी  नये  मामले में  जमानत  नहीं  दी  ज  पिगी ||  । a
 बाद  में  चाहे उस

 पिक निर्दोष  ही  क्यों  न  पाया  जाये  और  उसे  साफ  ही  बरी  क्यों  न  कर  1५  जाये  ।  परन्तु

 यदि  उस  व्यक्ति  को  wat  पहले  जुर्म  के  कारण  एक  दो  महीने  के  लिए  नजरबंदी के  रूप  में
 जेल में  रखा  जाता  तो  इस  प्रकार  से  उस  व्यक्ति  को  एक  वर्ष  तक  तो  जेल  में

 रखा  जायेगा
 और  उसके  बाद  भले  ही  उसे  रिहा  कर  दिया  जाये  ।  यह  तो  न्याय  तथा  न्यायिक-प्रक्रिया  के  विरुद्ध

 एक  अपराध  होगा  न  कि  व्यक्ति  के  विरुद्ध  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इसमें  सुधार  किया  जाना

 चाहिये  कौर  मैंने  इसी  सुधार  हेतु  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  मेरा  संशोधन  एक सुधार

 के  रूप  में  है  जिससे  कि  भ्रान्ति  तीन  पंक्तियों  का  लोप  किया  जा  सके  ।  कम  से  कम  इतना तो
 किया  ही  जाना  इसलिए  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  इसे  स्वीकार कर

 लिया

 जाय और  इसके  लिए  मैं  उनसे  निवेदन  चाहता  हूं  कि  इसका  प्रभाव  न  केवल  हमारे पर  ही  पड़ेंगी

 अपितु  इसका  प्रभाव  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  संशोधन  स्वीकार

 उपाध्यक्ष  स्
 यदा

 महोदय
 :  अरब  मैं  श्री

 मा  ढारा
 वेश

 किये  eos
 5  से

 सम्बद्ध
 संशोधन

 संख्या  5  और  16  सभा के  मतदान  के  शष्प  lel

 प्रश्न यह  है  :
 |:  ड

 पृष्ठ

 पंक्ति  29  से  a  sfc  किया  जाये

 मृत्यु  या  आजीवन  कारावास  से  दण्डनीय  अपराध  के  लिए  पहले  दोषसिद्ध  किया
 गया  तो  वह  ऐसे

 न
 छोड़ा  जायेगा  ।””  (5)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  Hp

 के  पश्चात्  निम्नलिखित  ArT: EQ  ा  faa  किया
 '  कृषि  या  व्यवसाय संघों  के  विवादों  या  किसी  वर्ग  के  लोगों  की  सामूहिक

 मांगों  सम्बन्धी  भ्रान्दोलनों  से  सम्बद्ध  मामलों  में  के  सिवायਂ  ।  (16)

 लोक  सभा  में
 मत  विभाजन

 हुआ  ।

 मत  विभाजन  संख्या  :  15  7.28  स०  प

 पक्ष में

 श्री  सतीश

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु

 3:8
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 लय

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  fata

 श्री  सुधीर

 श्री  मतिलाल

 श्री  एन०  ई०

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकुन्द

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूपचंद

 श्री  रमनसिंह

 At  To  Fo

 डा०  सरदीश

 श्री  श्रजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायफल  श्री

 विपक्ष में

 श्री  काजी  जलील

 आनन्द  श्री

 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  qT °

 श्री  एस०  भार०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डू मर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी०

 श्री  परसराम

 श्री  दलीपसिंह

 319
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 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 fag  श्री

 श्री  एस०  बी०

 श्रीमती  विद्या

 चिगंयाग  श्री

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 श्री  अजीत  सिह

 श्री  मूलचन्द

 श्री  सी०  टी०

 श्री  गिरधारी  लाल

 en  fag,  श्री

 श्री  बोरकर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  क े०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  वृद्धि  चन्दर

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 HAT,  श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री

 लक्ष्मण

 3.20
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 «ा

 मूलियां  a,  श्री

 श्री
 अनन्त  रामुलु

 श्री  राम  नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०

 श्री  अरुण  RATT

 श्री  कातिक

 पलानी  श्री सी  ०

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  ए०  Fo

 श्री  बाला  साहब  fae

 श्री  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  शंकर  राव

 श्री  उत्तम राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  शान्ता राम

 श्री  के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी०

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह
 श्री  उत्तम

 श्री  भोला
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 नौ  हरीश  चन्द्र  सिंह

 श्री  पी०  विकट

 सतीश  प्रसाद श्री

 श्री  भ्र जुन

 श्री  नाथूराम
 श्री  ato

 श्री  कालीचरण

 श्री  नन्द  किशोर

 बास्त्री, श्री हरिकृष्ण श्री  हरिकृष्ण

 श्री  पी  ०

 श्री  एस०  बी०

 श्री  के०  पी०

 श्री  भार०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 श्रीमती

 सुन्दर  श्री
 तपेश्वर  श्री

 श्री

 तैयब

 प्रो०  के०  के०

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  राम  नारायण

 श्री  मधुसूदन

 श्री  आर०

 वेंकट  श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 वाघ  डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह

 डा०  गौतम
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 जेल  सिंह  श्री

 जैनुल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार
 है

 :

 पक्ष में  :  22

 में  :  102

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  5  विधेयक  का  अंग  बने  बी |

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  |

 7.30  स०  पृ० विभाजन  संख्या  :  16

 पक्ष में

 आनन्द  श्री

 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  आर०  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर श्री

 श्री  ज्ञ०  सी  ०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिंह

 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 चन्द्र दो खर  श्री

 श्री  एस  ०  बी०

 चेन् नप त्ति  श्रीमती  विद्या

 चिगंयाग  श्री

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 श्री  अजीत  सिंह
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 श्री  मूलचन्द

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  सी०  टी०

 श्री  गिरधारी  लाल

 शुगर  श्री

 श्री  ओस्कर

 श्री  ato  एन०

 श्री  भेरावदन  क े०

 श्री  भ्र शोक

 श्री  एन  ०

 जमी लु रं  श्री

 _  श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगा घर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिका जु  श्री

 श्री  श्रान्त  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 श्री  ध्रानन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०

 age,  श्री  अरुण  कुमार

 224
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 श्री  कातिक

 श्री  सी ०

 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  to  टी  ०

 श्री

 श्री चन्द्रभान श्राठरे

 श्री  उत्तम  राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  दनादन

 श्री  शान्ता राम

 श्री  के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी  ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम ०  सत्यनारायण

 श्री  उत्तम  -

 श्री  खरीदा  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  श्री

 श्री  aga

 श्री  नाथूराम

 श्री  बी०

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  काली  चरण

 श्री  नंद  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण
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 दिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 सिह  श्री  के  ०  पी०

 श्री  आर०  एस०

 श्री  सी०  एम ०

 सुखबंस  श्रीमती

 श्री

 तपेश्वर  श्री

 श्री  सारे  ग

 तैयब  श्री

 प्रो ०  के ०  के ०

 श्री  भाउसाहब

 श्री  मधुसूदन

 श्री  आर०

 वें  श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह

 डा०  गोंतम

 जेल  fag,  श्री

 श्री

 विपक्ष  में
 श्री  सतीश

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 site  मधु

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री

 श्री  मिला
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 श्री  एन०  ई०

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकुन्द

 मसुदल  श्री  सैयद

 पो०  रूप  चन्द

 श्री  रतन  fas

 श्री  ए०  के०

 डा०
 ग्या

 श्री  जीत

 श्री

 श्री  आर०

 श्री  रवीन्द्र

 जायफल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि के  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष में  :

 विपक्ष में  *  22

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 wow  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  6
 विधेयक  का  श्री  बने  ।”

 ज  लोक  सभा  में  मत विभाजन  ।
 नी

 मलती
 से
 विपक्ष

 में
 मतदान  कया

 |

 **निम्न  सदस्यों  ने  भी  में  मतदान माग  लिया  :
 पक्ष  में  :  श्री  राम  प्यारे  श्री  गिरीराज  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  तथा  श्री  राम

 नारायण  त्रिपाठी  ।

 विपक्ष  में  :  श्री  fata  घोष
 i  327
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 मत  विभाजन  संख्या  :  17  7.39  स०  Yo

 पक्ष में

 श्री  काजी  जलील

 आनन्द  श्री

 अं किनी डू  प्रसाद  श्री  पी

 श्री  एस०  आर०  To  एस०
 श्री  जेवियर

 श्री  इसी  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिह

 बीरेन्द्र  सिह  श्री

 चन्द्रशेखर श्री

 श्री  एस०  बी०

 श्रीमती  विद्या

 खिंगयाग  श्री

 श्री
 ए०

 बी०  ए०  गनी  ख़ान
 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  मूलचन्द

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  ato  ao

 श्री  गिरधारी  लाल

 डू  गर  श्री

 श्री  ओस्कर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  के ०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन०
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 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगा घर  एस ०

 कुसुम  कृष्ण  श्री

 श्री  के  ०

 महाबीर  श्री

 श्री  लक्ष्मण

 श्री  अनन्त  रामुलु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  के०

 श्री  पी०

 श्री  कातिज
 श्री सी  ०

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री
 नत

 श्री राम  प्यारे

 श्री  ए०  टी ०

 श्री  बाला साहिब  लिखे

 श्री  चन्द्रभान  श्राठरे

 श्री  हां कर राव

 श्री  उत्तम राव
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 ene
 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  दनादन

 पोट दुखे  श्री  शांताराम

 श्री
 के०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन ७»

 श्री  एस०  Zo

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  हरिशचन्द्र सिह

 श्री पी०

 adie  प्रसाद  श्री
 श्री  सरजू न

 ,  श्री  नाराज

 1]  श्री  बी०

 श्री  कालीचरण

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  शंकर  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 fag देव  श्री  के०  To

 श्री  आर०  एस०

 श्री  सी  ०  एम  ०

 सुखवंत  श्रीमती

 सुन्दर  श्री

 तपेश्वर  श्री

 श्री  साबांग

 तैयब  हुसे  श्री
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 प्रो०  क े०  क े०

 श्री  भाऊ  साहिब

 श्री  राम  नारायण

 श्री  मधुसूदन

 श्री  आर०

 श्री  पी०

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह

 डा०  गौतम

 जेल  श्री

 जेनुल  श्री

 विपक्ष में

 श्री  सतीश

 श्री  पलाश

 श्री  eget

 site  मधु

 श्रीमती  प्रमिला

 गिरि श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकन्द

 मसुदल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूपचंद
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 श्री  रमनसिंह

 att  न  के ०

 डा०  सरदीश

 श्री  अजीत  कुमार
 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत-विभाजन  का
 परिधान

 इस  प्रकार  है  :
 पक्ष में  :  101

 विपक्ष में  :  21

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड
 6

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड 7

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 fae  खण्ड  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।
 भाजन  सं  ०  18

 143  म०  प

 पक्ष  में

 श्री  काजी  जलील

 are  श्री
 अंकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  इमर  लाल

 बालेश्वर

 श्री  जे०  सी०

 श्री  परसराम

 नी  fata  घोष  ने  भी  विपक्ष  में  मतदान  दिया  ।
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 श्री  दिलोप  सिंह

 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 came  सिद
 ती

 श्री  एस०  बी०

 fe  a
 arate,

 amin
 Al

 Sa ayeret,  oft  astro  qu  ete

 श्री  अजीत
 Saw

 श्री  मूलचन्द
 a 11.0 श्री

 शना  alo  ८०

 ant  श्री

 श्री  बी०  एन०

 श्री  भेरावदन  Fo

 श्री  अशोक

 श्री  एन  ०

 श्री  वृद्धि चन्द्र

 aT

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 श्री  गंगाघर  एस०

 कृष्ण  मूर्ति  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री
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 El

 महिला  श्री  प्यार  ito

 मलिक  श्री  लक्ष्मण

 मल्लिकार्जुन ि  श्री

 श्री  श्रान्त
 sft  राम नगीना

 मिश्र, श्री हरिनाथ श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल

 श्री  आनन्द  गोपाल
 ~  श्री  बी०  क े०

 श्री  पी०

 श्री  कातिक

 श्री सी  ०

 पाडे, श्री कृष्णचन्द्र श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  राम  प्यारे

 श्री  ए०  टी०

 श्री  बालासाहिब fad

 श्री  चन्द्रभान  आठरे

 श्री  शंकर राव

 श्री  उत्तम  राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  तना देन

 पोट दुखे  श्री  शांताराम

 श्री  के ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन  ०

 श्री  एस०  टी०

 श्री  रामस्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  to  नरसिंह

 श्री  उत्तम
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 श्री  भोला

 श्री  हरीदा  चन्द्र  सिह

 ait  पी०  कट
 क  srr सौदा  प्रसाद  ह

 सठा, श्रा गजुन श्री  अ्रजुन च्

 दक्यवार, श्र AT
 —  el,  न DCT Q  2  आ

 दामों. श्रो काली चरण AY  काली  चरण

 AT  नन्द किशोर

 श्री  हरकृष्ण

 श्री  wa al

 श्रा एस०  बी

 सह  त्रों  है ०  पी०
 ny

 mee
 ang

 रप  दाव  यग  नस  यग  al
 ay

 श्री

 सुखवंत श्रीमती नन

 सुन्दर

 हिन्दी  ENR
 न्गा
 TRA,  श्र  ETT

 ह  फ
 |.

 a
 सभ्य  हस  क

 बी  Ho  क ० खित  रड

 at  tT  wrote
 ae दें

 frost,  (|  राम  नारायण
 ete

 आनत
 ‘eee

 ,  श्री  पी०

 वीरभद्र श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  fag
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 pom  tenes  See

 डा०  गौतम

 जैल  श्री

 जैनुल
 विपक्ष में

 श्री  सती दा

 श्री  carer

 st  सैफुद्दीन

 प्रो०  मघ

 श्रीमती  प्रमिला

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 हीरो  श्री  एन०  ई०

 भा  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम  ०

 झरी  सुनील

 श्री  मुकुन्द

 मसुदल  श्री  सईद

 प्रो०  रूप चन्द

 श्री  रमनसिंह

 श्री  ए०  Fo

 डा०  सरिता

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 मानिनी aTaaaT Fy श्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  शुद्धि  के  अ
 ध्यान  मत-विभाजन  का

 परिणाम  इस  प्रकार  है  :
 प

 =  102

 दिग
 21

 x
 निम्न  सदस्यों

 ने
 भी  मतदान  में  भाग  लिया

 :

 पक्ष में  लाल  डोगरा  ।

 विपक्ष में  आमला  भातर  |
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 खण्ड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड 8

 श्री  भोगेन्द्र  भा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  3,  पंक्ति
 ~

 Aye
 a7  किया  जाये RTT  के

 उपाध्यक्ष  महोदय
 परिचालित  किया  जा  चका s  I

 शनी  भोगेन्द्र का  :  खण्ड  8  के  सम्बन्ध  में  यह  केवल  औपचारात्मक  संशोधन है  ।  मेरा

 109  110 संशोधन  काफी  महत्वपूर्ण  है  और  इसके  अन्तर्गत  धारा  107  को  भी  धारा  10

 की  श्रेणी में  ही  शामिल  किया  गया  है  जिससे  कि  किसी  राज्य  विशेष  में  राज्य  विधान

 aie संकल्प  द्वारा  इन  तीनों  धाराओं  अ्रन्तात  न्यायिक  कार्यवाही  करने  की  शक्ति  प्रदान क

 वर्तमान  विधेयक  में  धारा  107  को  शामिल  नहीं  किया  गया  नई  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की

 शारा  107  में  6  महीने  की  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  6  महीनों

 में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  जाता  तो  फिर  व  कार्यवाही  समाप्त  सभी  जब  तक  कि

 मजिस्ट्रेट  विशेष  कारणों  को  दर्शाते  ga  यह  निदेश  न  दें  कि  इस  मामले  में  समय  का  बढ़ाया  जाना

 आवश्यक  है  ।  सैशन  न्यायाधीश  इसके  बारे  में  अन्य  निर्णय  भी  कर  सकता है  ।  ऐसे  अनेक  मामले

 मेरी  जानकारी  में  है  जिनमें
 कि

 कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  अनावश्यक  रूप  से  मामलों  को  एक  एक  वर्ष

 या
 दो

 वर्ष
 तक  लटकाते रहे  हैं  कौर  मैं  चाह  हु  कि गृह  मंत्री  को  भी  इनके

 बारे
 में  निक  is

 होनी  चाहि  ये  क्योंकि  यह  नई  दण्ड  प्रक्रिया  साहिल  के  विरुद्ध  है  ।  इसके  दो  कारण  हैं  ।
 एक  कारण

 तो  यह  है  कि  कार्यकारी  मजिस्ट्रेटों  को

 STITT
 wera

 आप  कृपया  संक्षेप  में  अतः  11  बा  त  कहिये  थ्  वह  बोल  रहे  हैं
 शौर  मैं  उनस ेर  farce  में ने  बात  कहने  के  लिए  व  ह  रहा  आप  क्य कचाल  हॉ ो  रहे  हैं  ।  मुझे  झापका
 परामशं  नहीं  चाहिये  ।

 श्री  भोगेन्द्र  | 1 ह  किसी  के  भाषण  में  बाधा  नहीं  डालता  ate  न  ही  बाधा

 डाला  जाना
 पसन्दी

 |  as

 श्री  wither  इस  संशोधन  विशेष  पर  बोलने  के  लिए  श्री  भोगेन्द्र  को  कितना

 समय  दिया  गया है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  कृपया  समाप्त  कीजिये

 श्री  योगेन्द्र  कहा  श्रीमान  आपके  प्रति  अपना  सम्पूर्ण  सम्मान  व्यक्त  करते  हुये  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  विधा  डालना  qs  पसन्द  नहीं  है  ।

 337



 ax. दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 9

 1980
 ए  नज का

 का
 इस

 विधेयक
 के  माध्यम  से  हम  खण्ड  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  ी  बका  sera  ed HT

 जा  रहे  हैं  ।  यदि  विधान  सभा  द्वारा  संकल्प  पारित  कर  दिया  जाता  है  तो  धारा  108,  109  तथा
 110  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  कार्यक्षेत्र  में  श्री  जायेगी  ।  परन्तु  धारा  107  को  इसमें  शामिल  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  धारा  107  को  भी  इन्ही  के  साथ  जोड़
 दिया  जाय  ।  घारा  107  मुख्य  रूप  से  कामगारों  तथा  समाज  के  अन्य  वर्गों  के  विरुद्ध

 विधेयक  के  उद्देश्य  में  यह  कहा  गया  है  कि  इसका  उद्देश्य  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाये

 अपराधों  को  रोकना  या  उन  पर  नियंत्रण  करना  किसी  लोक  यान्त्रिक

 आन्दोलन  जैसे  कि  कामगारों  तथा  समाज  के  अन्य  ats  लोगों  के  आन्दोलनों  को

 दबाना  नहीं  है  ।  श्रीमान  जी  यह  उपयुक्त  ही  होगा  यदि  हमारी  न्यायिक  व्यवस्था  में  लोक  तांत्रिक

 आन्दोलनों  को  उपयुक्त  स्थान  दिया  जाये  ।  परन्तु  धारा  109  तथा  110  तो  अपराधों  की

 थाम  के  लिए है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  धारा  107  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाये

 क्योंकि  कार्यकारी  मा जस्ट  at  ने  हमें  धोखा  दिया  है  ।  आप  कृपया  धारा  107  को  भी  इसमें  शामिल

 कर  लीजिये  ।  गत  अनेक  वर्षों  का  wana  यह  बताता  है  कि  इसका  उल्लंघन  खुल्लमखुल्ला  किया

 जाता  है  ।  घारा  107  किसी  उल्लंघन  के  बारे  में  नहीं  है  यदि  शांति  भंग  होने  की  तनिक  भी

 संभावना  होती  है  तो  का्यंवाही  आरम्भ  कर  दी  जाती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  देश  में  हो  रही  अहिंसा  का  एक  कारण  यह  भी  बना  हुआ  है  ।  यदि  श्राप  शांति  भंग

 करते  हैं  तो  आप  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  320  या  324  का  उल्लंघन  करते  हैऔर  यदि

 अपराध  साबित  हो  जाता  है  तो  इसके  लिए  चार  या  पांच  वर्ष  की  सजा  हो  सकती  है  ।  परन्तु

 यदि  घारा  107  के  अंतगर्त  कोई  अपराध  किया  गया  हों  या  शांति  भंग  किये  जाने  की  आशंका
 zt
 ब्ड्  तो  उसी  के  आधार  पर  श्राप  कार्यवाही  आरम्भ  कर  देते  हैं  और  एक  या  दो  ag  की  सजा  हो

 जाती
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  6  महीने  की  सीमा  रखी  गयी  है  ।

 कार्यपालिका  यही  कर  रही है  ।  कम  से  कम  धारा  107 को  अलग  न  रखिए  ।  इसीलिए ए मेरी  मंत्री

 दय  और  उस  पक्ष के  मित्रों  से  अपील है  कि  वे  धारा  107  को  धारा  108,  109  कौर  110
 के  साथ  मिला  दें  ।

 श्री  ए०  के०  राय  मात्रा  महोदय  उत्तर  द  |

 उपाध्यक्ष  सहोदर :  यदि  वह  तो  उत्तर  दे  सकते हैं
 ममा

 उत्तर  देने  के  लिए

 विवश  i
 ea

 र  सकता  |  कृपया  सुनिए  यह  मत्री  पर  छोड़  _ स  यदि  वह  उधर  नहीं
 देना  area  मैं  उन्हें  उत्तर  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकता |

 stim  के  राय  आप  हें  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  समग्र  दीजिए  ।

 मैं  पीठासीन  अधिकारी हूं उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हर  बात  पर
 गौर  कर  रहा हू

 1  मैं

 aft  Sifax  का  दारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  8  सभा  में  ear  लि  रखू गा  ।

 ait  भोगने  ह वी ह चई+ र  हम  इस  पर  मत  विभाजन  चाहते  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  दीर्घा  खाली कर
 दी  गयी हैं

 ।  प्रश्न
 यह  है

 3,  पंक्ति  42,
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 bite

 बघारा  के  पदचात्‌  “107”  ग्रस्तःस्यापित  किया  जाय े।  mo

 लोकसभा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 =  स०  :  19  19.56  Ho  प०

 पक्ष में

 श्री  सती दा

 श्री  पलाश

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो०  मधु

 श्री  मती  प्रमिला

 श्री  निरेन

 aft  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  ई०

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकन्द

 मूल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  रतन सिह

 श्री  ए०  के०

 डा०  सरदीश

 श्री  भारत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 विपक्ष  में

 श्री  काजी  जलील
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 ee

 ध्यानस्थ  fag,  श्री

 अकिनीडू  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  अनार  To  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर श्री
 श्री  जे०  सी ०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  सिंह

 बीरेन्द्र सिंह  श्री

 श्री  एस०  बी०

 श्रीमती  विद्या

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान

 श्री  भजीत  सिह

 श्री  संतोष मोहन
 श्री  सी०  टी०

 श्री  गिरधारी

 डूंगर  श्री

 श्री  ओस्कर

 श्री  बी०  एन०

 श्री  सेरावदन  के  ०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  श्री

 श्री  एन०

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री
 लक्ष्मण
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 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 कुचन, श्री गंगाघर एस ० प्री  गंगा घर  एस०

 aga  कृष्ण  श्री

 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 श्री  कार  पी०

 श्री  लक्ष्मण

 भल्लिकाजु

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  बी०  के०

 ;  श्री  पी०
 उरांव, श्री कातिक श्री  कातिक

 श्री  सी०

 परन  इदत  |  |  कई

 sem
 श्री  राम  प्यारे

 al पु  टी०

 श्री  बाला साहिब  fat
 oy सिवाय 1.0  है
 a  stawwTa -as ™ दार  NN

 श्री

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 श्री  च्ान्ताराम

 श्री के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एस
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 श्री  एस०  टी०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  वीं०  नरसिंह

 श्री  उत्तम

 श्री  भोला

 श्री  पी०  वेंकट

 सतीश  प्रसाद  fag, श्री

 श्री  भजु ंन

 श्री  नाथूराम

 श्री बी  ०

 श्री  काली  चरण

 श्री  नंद  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण
 शिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी०

 सिंह  श्री  के०  पी०

 स्पैरो, श्री श्री  कार  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबंस  श्रीमती

 सुन्दर
 /

 तपेश्वर  श्री

 श्री  सीटें  ग

 ते  यब  श्री

 प्रो०  के०  के०

 श्री  भाऊ  साहिब

 श्री  राम  नारायण

 वेराले, श्री मघुसूदन श्री  मधुसूदन

 बेस्ट  श्री  आर०

 विकट  श्री  पी०
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 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिह

 Sto  गौतम

 जैल  श्री

 जैनुल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यघीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  दै  2

 विपक्ष में  :  101

 पक्ष में  :  22

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  8  विधेयक का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 खंड  8  विधि यक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड 8  क

 उपाध्यक्ष  महोदय :  नए  खण्ड  डक  को  अन्तः स्थापित  करने  के  लिए  संशोधन  संख्या  13  है  ।

 यह  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किया  गया :

 पृष्ठ  4,  शक

 पंक्ति  3  के  पइचातू

 निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया

 “1978  के  अधिनियम  34  दिल्‍ली  पुलिस
 का  आनुषंगिक  संशोधन  1978

 की  धारा  72  का

 लोप  कियां  जाएगा  14.0 2.0

 श्री  पी०  बैंक  (13)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 नया  खण्ड  विधेयक  का  अंग  बने  (4
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 नया  खंड  विधि  यक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  परिणामस्वरूप  अन्य  खण्डों  का  पुनीत  ख्याति  किया  जाएगा  |

 खंड 9  और  10

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खण्ड  9  और  10  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मत

 मैं  उन्हें
 मतदान

 के
 लिए  रखूं गा  ।

 प्रश्न यह  है  a

 ग्रीक  खण्ड  9  att  10  विधेयक  के  अंग  बने  1”

 व  स्वीकृत हुआ  ।

 खंड  कौर  10

 os

 दिए  गए

 खंड  1  अधिनियम सुत  बे  यक
 का  नाम  सीधे  यक  में  जोड़  दिए

 गृह  मंत्रालय  कौर  संसदीय
 कार्य  विभाग

 मे  राज्य  मंत्री
 (sit पी०  वेंकट

 मैं  प्रस्ताव  करता हु  द  ४.  ह

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।””
 ह  द्

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 न्याय  थ  -

 of  संशोधित  रूप
 पारित  किया  जाये

 कू

 अब  हमारे  पास  बोलने के  लिए  3  सदस्य  weal a  mak  नाम  दिए  उन्हें  संक्षेप  में

 भाषण  देना  उन्हें  3  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लेन  हिए  ।  श्री  निरेन  घोष  आप

 3  मिनट से  अधिक समय  न  लें  ।  x

 oat  fata  घोष  :  कांग्रेस  सरकार  जितनी  अलग-थलग  पड़  गई  bx

 उतने  ही  कठोर  विधान  लोगों  के  अधिकार  कम  करने  के  लिए  ला  रही  है  ।  वह  अंग्रेजों  की

 पद  पुलिस  प्रणाली  को  जारी  रख  रही  है  ।  उसने  इन  वर्षों  में  यही  किया है  ।  इस wae  वही
 निवेश वादी  दण्ड  प्रक्रिया  भारतीय  दण्ड  संहिता  भारी  को  भ्र पना या  है  कौर  aa

 इस  समय  वह  यह  संशोधन  लायी  है  ।  इसने  इसमें  प्रगतिवादी  ढंग  से  संशोधन  नहीं  किया है  और

 इसने  भ्रपने  आपको  अंग्रेजों  से  भी  अधिक  प्रतिक्रियावादी  सिद्ध  किया  है  ।  जनता  स  गर  ने  भी

 नजरबंदी  के  बारे  में  भारतीय  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  का  प्रयत्न  किया
 था  परन्तु

 ने  ही  दल  से  और  बाहर  से  दबाव  पड़ने
 के

 कारण  उसे  शीघ्र  वापस  लेना  पड़ा  ।  परन्तु यह
 संकट  के  कगार  पर  होते  हुए  भी  इसे  वापस  लेना  नहीं  चाहती  ।

 ्
 इस  विधेयक  में  कतिपय  मामल  में  मिस्र  को वे  गय  या  राज्य  सरकारों  के

 गयी  यह  सरका तम् समान  शक्तियां  प्रदान
 की

 गणा  g  सरकार

 र

 गरूर
 हो

 तभी
 है

 और
 इसने  अब  इसका

 ~
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 ५
 सहारा  लिया

 है
 ।  वहू

 कमों
 की  बात

 wut ne
 अभ्यस्त  पाजियों

 की

 ला सपा  हैं  ।  सही  था
 जाते

 |  ैं  आपको  यह  बता

 द्  सी  ale के  faa  a  कक  hear  r  सकते  |

 पश्चिमी  बंगाल  Uol रक  माननीय  सदस्य  होत  मापकों एक  कहानी

 सुनाएगा  ।

 are  आर  न
 उपाय  यक्ष  महोदय  अब  ड्राप  काई  कहानी

 जार  याने  न  सुनायें  ।  आपके  लिए
 ् 1  मिनट और  है  ।  कृपया  समाप्त  करें  ।

 आग
 लिस

 घोष  :  लूट क  माल  का  बंटवारा  हुआ  पुलिस  ने  अधिक  हिस्सा  मांगा  ॥  परन्तु
 अपराधिक  ने  इसे  बिलकुल  देना  बन्द  कर  दिया  ।  उन्होंने  आदि  करने  चाहे  ।  तब

 पुलिस  अपराधी  वर्ग  के  सामने  भक  गई  sincere

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपके  3  मिनट  समाप्त  हो  गए  हैं  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा
 - हूं  ।  अब  श्री  रामावतार  शास्त्री  तिया  त्र  [18

 श्री  जमीलुसंहमान  म  उ उनका  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।  उन्हें  श्रपना
 भाषण

 जारी  नहीं  रखने  दिया  जाना  चाहिए  *"

 उपाध्यक्ष  महोदय
 थ

 att  रामावतार  कया  श्राप  बोलना  चाहते  हैं  या  नहीं  ?**

 है  x  x ra

 उपाध्यक्ष  महोदय  मरी  रामावतार
 मैं  केवल  artsy  बोलने  की  अनुमति दे  रहा

 हूं  किसी  और  को  नहीं  ।  क

 श्री  रामावतार शास्त्री  :  उपाध्यक्ष
 जिए  सव

 चारियों  और
 झाम  गरीब

 र

 जनता  के  श्रान्दोल  r  nr  ऐस ेऊ
 गि

 द  कानूनों
 का  आश्रय ले  रही  |  नगर  ऐसी  बात  न  हो  इस  व॑  Gis  को  लाने  की  te  भी  is aT आवश्यकता

 नहीं  att

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने  इस  विधेयक  के  समान  में

 सात  ye ते
 हैं  ।

 का  जिस
 किया  जिनका  उल्लंघन  करने  वालों  के  खिलाफ  थे  कायंवाही  करना  चाहते

 इन्होंने  मकान  जाली  लोगों  का  जिक्र
 किया

 है  afe  ae  i

 होंगे तो  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  करेंगे  ।  मैं  केवल  एक  जबाब  चाहता  —3a  तक  आपने  ऐसे
 हद कितने  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाह  अगर  प  यह  दें  तो  शायद  हमारा  विरोध

 कम  हो  सके  ।  लेकि  प्रापने  श्री  तक  यह  बात  नहीं  हि  ह कि  पिछले  ढाई  महीनों
 >  F

 देना  के  जारी  करने  के  बाद  स  ad w का  eee मर  री  करने  वाले

 ह
 «एएए

 Te  किया  गया  । x  कोतवाली  वृत्तांत
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 तक

 दबा  छिपा कर  बेचने  वाले
 गल्ला  छिपा  कर  को  जेल

 |
 में  डाला  है  ।

 आप  चाहें  तो  प्रभी  भी  बतला  सकते

 तीसरी  दौर  अन्तिम  बात--पुलिस  का  गलत  इस्तेमाल  किया  जाता  है  मैं  इसका

 उदाहरण  देना  चाहता  हूं**  *  SAM  नगर  कालोनी  के  गरीबों  के  मकानों पर
 बार  छापे  मारे  जाते  ।  चोरी  का  सामान  कुछ  भी  नहीं  निकलता  फिर  भी  छापे  मारते

 कहां का  न्याय है  ।  पटना  में  इस  तरह  के  छापे  मारे  गये  हैं  ।  चोरी  को  क
 भी  पुलिस  वाले  तंग  करते  हैं--आप  की  पुलिस  उनको  तंग  करती  है

 ही  aaqATA) ua Te
 वहां  लोगों

 की  हत्या कर  दी  फिर  भी  आपने  कुछ  नहीं  किया  ।  अफसर  लोग  जो  मन  में  भाता  करते

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हं  द
 y

 ्  थ
 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है  :

 संशोधित ro  सीता  जे  6.0 2.0

 ह  |

 सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  संख्या  :  20  20.12  म०  प०

 पक्ष  में

 श्री  काजी  जलील

 मानद  श्री

 अंकिनीड  प्रसाद  श्री  पी०

 श्री  एस०  भार०  Uo  एस०

 श्री  जेवियर

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी ०

 श्री  परसराम

 श्री  दिलीप  fag

 बीरेन्द्र  सिंह  श्री

 श्री  एस०  बी०

 चेन नप त्ति  श्रीमती  विद्या

 चिंगयाग  श्री

 श्री  To  Frio  ए०  गनी  खान
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 विधेयक

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  मूलचंद

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  सी०  eto

 डगर  fag,  श्री

 श्री  भ्रोस्करं

 aft  बी०  एन ०
 गघावी, श्री भैरावदन के ० श्री  भेरावदन  के ०

 श्री  अशोक

 गिरिराज  fag,  श्री

 श्री  एन  ०

 श्री  वर्दी  चन्द्र

 श्री

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  लक्ष्मण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  मोहसिना

 कृष्ण  श्री

 HAT,  श्री  गंगाधर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  श्री
 श्री  के०

 महाबीर  श्री

 मल्लिका  श्री

 श्री  राम नगीना

 श्री  हरिनाथ

 मोतीलाल  श्री

 श्री  आनन्द  गोपाल

 श्री  बी०  क े०

 श्री  पी०
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 श्री  कातिक

 श्री सी  ०

 श्री  ए०  टी०

 श्री  बालासाहिब fad

 श्री  श्राठरे

 श्री  उत्तम राव

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  जनादेश

 पोट दुखे  श्री  शान्ता राम

 श्री के  ०

 प्रसन्न  श्री  एस०  एन०

 श्री  एस०  टी ०

 श्री  राम  स्वरूप

 श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  पी०  ato  नरसिंह

 श्री  भोला

 श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 श्री  पी०  ae

 श्री  नाथूराम

 At  बी  ०

 श्री  काली  चरण

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  हरि  कृष्ण

 शिव  श्री  पी०

 श्री  एस०  बी
 ०

 सिंह  श्री  के०  पी०

 मह्
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 श्री  आर०  एस०

 श्री  सी०  एम०

 सुखबीर  श्रीमती

 सुन्दर  श्री

 तपेश्वर  fag,  श्री

 श्री  साबांग

 तैयब  श्री

 प्रो०  के०  के०

 श्री  भाऊ  साहिब

 श्री  राम  नारायण

 श्री  मधुसुदन

 श्री  ध्रुव

 श्री  पी०

 वीरभद्र  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 डा०  प्रताप

 श्री  राम  सिंह

 डा०  गौतम

 जल  श्री

 जैनुल  श्री

 विपक्ष  में

 श्री  aaa

 श्री  सैफुद्दीन

 प्रो  ०  मधु

 श्रौमती  प्रमिला

 श्री  निरेन

 श्री  सुधीर

 श्री  मिला

 श्री  एन०  Fo

 श्री  भोगेन्द्र
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 ला रस  श्री  एम०  एम०

 श्री  सुनील

 श्री  मुकन्द

 मसुदल  श्री  सैयद

 प्रो०  रूप चन्द

 श्री  रमनसिंह

 श्री  ए०  क े०

 डा०  सरदार

 श्री  प्रजीत  कुमार

 श्री  रामावतार

 श्री  रवीन्द्र

 जायनल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत-विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार  है

 पक्ष में  :  96

 विपक्ष में  :  21

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 सभा  मन  कल  11  बजे

 न
 प्‌०  पुना

 समवेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती है  ।

 8.11 बज  Ao  स०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  10  1980/
 19  1902

 पसो
 के  ग्यारह  बजे बजे  तक  के  लिए

 स्थगित हुई  ।

 भ  गिरधारी  लाल  डोगरा  ने  भी  पक्ष  में  मतदान  किया  ।

 मुद्रक  आकाशदीप  20  नई
 0002
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